
 दशम  खंड  14,  अक  17
 30  1992

 8

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 का

 हिन्दी  संस्करण

 चौथा  सत्र

 ध््ा  हे  ज्यादा 2  42,  गा  सीकर  चौथा सत्र
 lies  है  omnes सीकर  है  :|

 ।
 0,  ९10,  4;

 , No.  4702  है

 में  अक  से  20  तक  हैं  ।)
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 ग्रेजी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अ  ग्रेजी  कार्यवाही  और  हिन्दीं  संस्करण  में

 सम्मिलित  मूल  हिन्दी  कार्यवाही  हो  प्रामाणिक  मानो  उनका  अनुवाद
 प्रामाणिक  नहीं  माना  जायेगा  ।]
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 240-43
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 34358
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 बराबर  नियत  किए  जाने  की  भावश्यकता

 थ्री  गोपी  नाथ  गजपति  243

 आवश्यक  वस्तु  1981  के  उपबन्धों

 को  निरस्त  किए  जाने  की  आवश्यकता
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 खसलहे  पटक  पर  रखे  गए  पत्र

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  247--99
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 की  वो०  धर्मंणप  कुमार  2352
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 लोक-स भा
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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पुृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए ]

 प्रदनों  के मोखिक  उत्तर्र

 प्रतिबन्धित  कौडनाशकों  का  प्रयोग

 ]

 रन
 *325.  शो  गुसान  सस  लोढा  :

 थी  बोल्ला  वललो  रामसय्या  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  आजकल  कृषि  और  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  ऐसे  कीडनाशकों  का  प्रयोग  किया
 जा  रहा  है  जिन  पर  अन्य  देशों  में  प्रतिबन्ध  लगा

 यदि  तो  इन  कौटनाशकों  का  ब्योरा  क्या

 ऐसे  कीटनाशकों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये

 क्‍या  ऐसे  कीटों  तथा  रोगवाही  कीड़ों  जिन  पर  वर्तमान  कीटनाशकों  का  श्रभाव  नहीं
 होता  नोम  पर  आवारित  कीटनाशकों  द्वारा  प्रभावी  रूप  से  नियंत्रण  कर  खिबा  गया  और

 (8)  यदि  तो  नीम  पर  आधारित  कीटनाणकों  को  प्रोत्साहन  देने  सथा  प्राकृतिक  खाद्य  और

 कीटनाशकों  पर  झ्राधारित  कृषि  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लापल्‍लो  :  से  ($)  विवरण  सदन  के  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 कुछ  जिन  पर  कुछ  अन्य  देशों  में  रोक  लगा  दी  गई  हमारे  देश  में  प्रयोग  किए
 जा  रहे

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  ऐसे  कीटनाशियों  के  नाम  अनुबंध  में  दिए  गए

 सरकार  पंजीकरण  समिति  या  विशेषरूप  से  नियुक्त  विशेषज्ञ  समितियों  के  माध्यम  से  उपयुक्त

 ।

 1



 मौदिक  उत्तर  30  1992

 कार्यवाही  करने  के  लिए  अन्य  देशों  में  रोक  लगाए  गए  या  प्रतिबन्धित  कीटनाशियों  के  निरस्तर  उपयोग

 की  समीक्षा  करती  रहती

 मस्टर्ड  अमेरिकन  रिफलौर  खपरा  जिन  पर  कुछ  रासायसिक

 कीटनाशियों  का  प्रतिरोध  विकसित  हुआ  नीम  पर  आधारित  कीटनाशी  प्रभावी  पाए  गए  हैं

 इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  प्रमुख  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  नीम  पर  आधारित  कीटनाशियों  को  बढ़ावा  दिया  गया  है  ।

 2.  समेकित  क्लीट  प्रह्मंप्त  क््ंक़्स  के  ब्त्तगंत  दीम  पर  आधारित  कीटनाशियों  को

 प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 3.  प्रसार  माध्यम  के  जरिए  नीम  प्र  आधारित  कीटनाशियों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया

 जा  रहा

 4.  कार्बनिक  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  काबंनिक  खाशों  के  प्रयोग  तथा

 कीट  नियंत्रण  की  गेउ्च्साफइन  पढकिफों  के  प्रोक्षफ्रड्ठित  किया  जा  रहा  है  ।

 अनुबन्ध

 उन  कीटनाशियों  की  जिन  पर  कुछ  देशों  में  रोक  लगी  हुई  है  किन्तु  भारत  में

 प्रयोग  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ऋम  संख्या  कीटनाशी

 1.  एलाक्लोर

 2  एल्डीकार्ब

 8...  एन्ड्रिव  (4-1-1994  के  रोकु  लगाई  जानी

 4.  दी+  एच०

 ड़

 6

 बेनोमाइल

 कंल्लियम  सायनाइड

 १8  कैप्टन

 8.  कार्बारिल

 10.  कापर  एसिटोर  सेनाइट

 11.  डी०  डी०  ठी०

 12.  डाइकोफोल

 13.  डाइल्ड्रीन

 14...  डिबूज्ञान



 8  1914  मैजिक  उतर

 ।  2

 15.  ई०डी०  बी०

 16...  एल्डोसल्फान

 17  इथाईल  मैरेंफरी  क्लोराइंडं

 18.  फेनरीमोल

 19.  लिए्डेग

 20.  मेनोजोन

 21.  मेथी  माइल

 22.  मिथाइल  पेराथिआन

 23.  मोलोक्रोटो  फास

 24.  विफोटोस  सल्कीट

 235.  औक्सीफ्लो  रफेने

 26.  पौ०  एम०  ए०

 27.  पंराक्वेट  डाइक्शोराइड

 28.  फारेट

 29.  फासफंमिश्ोन

 30.  सोडियम  मीथेंन  आसनिट

 31.  टेट्रा-डाइफान

 32.  थिओमीटोन

 33...  ट्राइजोफास

 34.  ट्रोइडमार्फ

 35.  जिक  फास्फाइड

 36.  जीरम

 37.  2,

 38.  सोडियम  खाोयनाइईडे

 झौ  गुभान  मल  लौढा  :  मानतीय  अध्यक्ष  म

 प्रतीत  होता  है  कि  भारत  में  लगभग  38  ऐसी  पेस्  टीसी इडंस  ।

 किया  हुआ  है  यह  समझकर  कि  यह  जहर  है  और  इसेके  का  रें०

 प्रहोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  हैं  उससे  यह
 नको  विश्व  के  सांरे  राष्ट्री  ने  प्रतिबंधित
 गानंव  संभाज  का  हांस  होती  है  और  कई

 के



 मौखिक  उत्तरे  40  1992

 प्रकार  की  बीमारियां  पैदा  होती  हैं  ।  परन्तु  भारत  में  अब  तब  इन  38  पेस्टीसाइड्स  को  बराबर  काम  में

 लाया  जा  रहा  मैं  यह  आनना  चाहूंगा  कि  इन  38  पेस्टीसाइड्स  को  भारत  में  विश्व  के  द्वारा  रिजेक्ट

 करने  के  बाद  और  कई  एक्सपट्स  द्वारा  यह  कहने  के  बाद  कि  डी०  डी०  टी०  और  बी०एस०  सी०  दोनों

 जहर  हैं  काम  में  क्‍यों  लाया  जा  रहा  है  |  क्योंकि  विशेषज्ञों  के अनुसार  आधा  मिलीग्राम  तक  यह  भारत  के

 मनुध्य  के  भोजन  में  जाती  है  जोकि  अमरीका  और  इगलेंड  से  चार  गुना  ज्यादा  है  ।

 ]

 सोसाइटी  आफ  पेस्टीसाइड्स  के  आधार  डा०  के०  एम०  मल्होत्रा  का  निष्कर्ष  यह  है  कि  यह  न

 केवल  वर्तमान  के  लिए  बल्कि  भविष्य  में  पैदा  होने  वाली  संतानों  को  भी  थोड़ा-थोड़ा  करके  जहर  दिए  जाने

 के  सभान

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  के  चिकमगलूर  के  अन्दर  इन  डी०  डी०
 टी०  और  बी०  एस०  सी०  के  यूज  के  कारण  1975  से  लेकर  अब  तक  300  व्यक्तियों  को  गठिया  के

 कारण  अन्य  बीमारियां  हो  गई  हैं  जिरके  कारण  उनका  जीवन  दूभर  हो  गया  है  ?  दूसरा  पार्ट  यह  है  कि  क्या

 यह  सच है  कि  ब्रेस्ट  ट्यूमर  के  लिए  मराठवाड़ा  यूनिवर्सिटी  ने  बताया  है  कि  जितनों  को  ब्रेस्ट  दूयमर  होता
 है  उनमें  स ेअधिकांश  को  डी०  डी०  टी०  और  बी०  एस०  सी  ०  की  मात्रा  भोजन  के  रूप  में  जाने  से  होता
 है  तो  भारत  सरकार  इसको  रोकने  के  लिए  कया  करने  वालो  है  ?

 कृषि  सम्जो  बलरास  जालख  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  को  मैं  ज्ञात  कराऊंगा
 कि  सारे  देशों  में  इनकी  मनाही  नहीं  है  ।  कुछ  में  इस्तेमाल  होता  कुछ  में  नहीं  होता  है  ।  हमने  भी  1984
 में  बनर्जी  साहब  की  अध्यक्षता  में  एक्सपट्स  की  कमेटी  बनाई  थी  उनकी  गाइडलाइ स  के  अनुसार  हम
 रेख  करते  हैं  और  8  कीटनाशक  दवाओं  को  बन्द  भी  किया  है  ।  जहां  तक  डी०  डी०  टी०  और  बी०  एस०
 सो०  का  सवाल  है  इसको  भी  स्पेशल  तरीके  से  देखा  जा  रहा  है  कि  क्‍या  करना  यह  स्पेशल  चीजें  हैं
 और  विभिन्‍न  देशों  के  बायुमण्डल  पर  जाधारित  उस  हिसाब  से  किया  जाता  है  जो  चीजें  ठोक  नहीं
 हैं  उनको  रोकना  जरूरी  यह  बात  आपकी  सही  हमने  कमेटी  बनाई  है  वह  इस  बात  को  देखेगी  और
 उसी  के  मुताबिक  हम  काम  करेंगे  ।  हमने  8  को  बन्द  किया  है  :

 डी०  ढी०  बी०  एच०  सोडियम  अल्यूमिनियम
 मिथाइल  क्लोरी  बेजिलेटाइट  और

 इनको  रिस्ट्रीक्ट  कर  दिया  कि  इनका  कहां  यूज  कर  सकते  इनको  आम  आदमी  या  आम  खेती
 में  यूज  करने  के  लिए  नहीं  रखा  है  ।  इनका  रिस्ट्रिक्टेड  यूज  किया  है  और  दुबारा  देखरेख  कर  रहे  हैं  जो  भी
 इसका  निराकरण  किया  जा  सकेगा  वह  किया

 ओऔ  गुसान  मल  लोहा  :  मेरे  प्रश्न  का  जो  घ  भाग  है  उसमें  मैंने  पूछा  है  कि  प्राकृतिक  खाद  के
 आधार  पर  ओर  नीम

 के  द्वारा  जो  उत्पादन  होता  है  पेस्टीसाइड्स  का  भारत  के  अन्दर  और  प्राकृतिक  खाद
 जिसके  अन्दर  गाय  के  काउडंग  से  खाद  बनती  है  ।  इस  देश  के  अन्दर  जितनी  दूसरी  कीटनाशक  दवायें
 उनसे  हमारे  कृषकों  ओर  भारत  की  जनता  को  बचाने  के  लिए  एवं  नीम  पर  आधारित  कीट  नाशकों  को
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या-क्या  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  मद्रास  के  रिसचं  इंस्टीट्यूट  के  1986  के  आंकड़  हैं  कि  एक  करोड़  दस  लाख
 गायें  ओर  बल  उपयोगो  हो  सकते  थे  जिन  को  काट  दिया  तो  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  किय  दि  इनको

 4
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 बचा  लिया  जाता  तो  कितना  फटि  लाईजर  या  गोबर  या  प्राकृतिक  उवेरक  मिलता  ?  साथ  ही  कया  मन्ती

 महोदय  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  आयातित  पेस्टीसाईड्स  को  प्रतिबंधित  करके  प्राकृतिक  रूप  से  जो
 कोटनाशक  हैं  उनके  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  भाग  को  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 थो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  मैं  उनसे  सहमत  हूं  इस
 बात  के  लिए  कि  किस  तरीके  से  नीम  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 ]

 पंजीकृत  समिति  ने  नीम  पर  आधारित  कीटनाशकों  को  क्ृषि  के  महत्त्व  के  कीड़ों  के  नियंत्रण
 के  लिए  कीटनाशकों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  अस्थाई  पंजीकरण  की  अवधि  में  उनका  वाजणिज्यक
 आधार  पर  उत्पादन  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  की  छूट  दी

 नीम  आधारित  कीटनाशी  दवाओं  का  नाशक  कौटों  के  प्रभावी  नियंत्रण  के  लिए  समेकित

 नाशक  कौट  प्रबन्धन  की  परिधि  के  अन्तगंत  भी  विस्तार  किया  जा  रहा

 किसानों  और  पर्यावरण  लाभ  के  लिए  ऐसे  वनस्पति  सम्बन्धी  कीटनाशी  दवाओं  कौ  सहज
 उपलब्धता  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेविचार  से  नीम  आधारित  कीटनाशी  दवाओं  के

 करण  हेतु  आंकड़ों  की  जानकारी  को  सरल  बना  दिया  गया

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  द्वारा  विस्तारकर्त्ताओं  के  लाभ  हेतु  ऐसी
 कीटनाशी  दवाओं  के  जेविक  गुणवत्ता  पर  अच्छे  परिणामों  के  तेजी  से  प्रसार  हेतु  त्रमासिक  आधार  पर

 न्यूजलेटरਂ  लिखित  रूप  से  निकाला  जा  रहा

 जायो  साइड्स  का  उपयोग  :  पंजीकरण  समिति  ने  कपास  और

 अरंडी  के  नाशक  कीटों  के  नियंत्रण  हेतु  एक  बायोसाइड  बेसिलस  थुरोजिसेस  के  लिए
 करण  प्रदान  किया  है  ।

 पंजीकरण  समिति  ने  अस्थाई  पंजीकरण  के  विलम्बन  के  समय  बेसिलस  थुरोजिसेश
 को  बाज़ार  में  वाणिज्यिकरण  करने  के  लिए  पहले  ही  अनुमति  प्रदान  कर  दी  यह  भी

 वाणिज्यिकरण  के  सामान्य  सिद्धान्तों  के  विपरीत  किया  गया  काये  है  ।

 ऐसे  वायोसाइड्स  के  लिए  पंजीक  देने  द्वेतु  आंकड़ों  की  आवश्यकताओं  को  भी  पंजीझरण

 समिति  ने  सरल  बना  दिया  है  ।

 किसानों  द्वारा  ऐसे  कीट  नियंत्रण  रसायनों  को  तेजी  से  अपनाए  जाने  हेतु  बायोसाइड  के

 उपयोग  का  समेकित  नाशक  कीट  प्रबन्धन  पी०  की  परिधि  के  अन्तगंत  विस्तार  किया  जा

 रहा  दो  बायोसाइड  नामतः  बेकिलस  जुरिजिसेस  और  बेकिलस  स्फेरिकस  के  आयोग  की  अनुमति  बेते

 हेतु  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  का  प्राथेना-पत्र  पंजीकरण  समिति  के  विचाराधीन
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 इसके  अलावा  भी  जिस  तरीके  से  हम  चाहते  हैं  हमारे  फ्रेंडली  पेस्टीसाईड्स  जो  दूसरे  कीड़ों  का

 नाश  करते  जो हमारो  फसलों  को  भी  बनाकर  फिर  छोड़ते  इनफैक्स  इंटिग्रेटेड  प्रोग्राम  कंट्रोल  का

 हम  उसका  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  40-40  हैक्टेयर  प्लाट  लाकर  के  किस  तरीके  से  हम  उन  कीड़ों  को

 छोड़ें  जिससे  दूसरे  हमें  इस्तेमाल  नहीं  करने  पड़ें  और  हम  उसी  सहारे  जिन्दा  हैं  ।  फा्मिग  में  मैन्योर

 फटिलाईजर  एवं  बायोगेस  का  इस्तेमाल  इसके  बारे  में  पूरा  अनु्ंघाम  कार्य  तेजी  से  अश्रसर

 ]

 भरी  बोल्ला  बोल्लो  रामब्या  :  श्रीमान  अध्यक्ष  महोदय  के  श्री  गुमानमल  लोढा  ने  उल्लेख

 किया  है  कि  इन  38  कीटनाशकों  में  ह ेतीन  कीटनाशी  दवाएं--बी०  एच०  डी०  डीं०  और

 ई०एम०»सी०  अत्यधिक  जहरीली  यदि  इसे  डी०  आयल  ब्रांड  में  भी  पाया  जाता  है  तो  विदेशों  में  लोग

 इसे  पशुओं  को  खिलाने  के  लि  ,  भी  तैयार  नहीं  होते  क्योंकि  इससे  दूध  और  मांस  भी  संदूषित  हो  जाएगा

 और  ये  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकर  होंगे  ।  हाइड्रोकाबंत  कीटनाशी  दवाएं  सस्ती  हैं  और  यदि  आप  इनके

 उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगा  भी  देते  तो भी  किसान  सबसे  सस्ती  उपलब्ध  कीटनाशी  दवाओं  का  उपयोग

 करेगा  और  उनका  अ  गूरों  और  सब्जियों  पर  छिड़काव  करेगा  जो  मानव  के  लिए  हानिकारक

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  देखने  के  लिए  अनुरोध  करूंगा  कि  इन  दथीजों  पर

 जितना  जल्दी  सम्भव  हो  सके  रोक  लगाई  जाए  ।

 थी  बलराम  जाखड़  :  श्रीमान  अध्यक्ष  महोदय  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  मैं  उस
 पर  विचार  करूगा  और  मेरे  विचार  से  हममे  उन्हें  पहले  ही  प्रतिथंधात्मक  डपयोग  के  अन्तगंत  रख  दिया

 है  ।  मैंने  यह  देखने  के  लिए  एक  नई  समिति  गठित  की  है  कि  क्या  हम  उन  पर  पूर्ण  रोक  लगा  सकते  हैं
 ओर  मुझे  यह  आशा  है  कि  हम  शीघ्र  ही  यह  काय॑  कर  देंगे

 ।
 लेकिन  एक  चीज  मैं  आपको  बंता  दूँ---जो

 आपके  लिए  रुचिकर  भी  हो  सकती  है  कि  हम  भारत  में  प्रति  हैक्टेयर  लगभग  270  ग्राम  कीटनाशी  दवाई
 का  उपयोग  करते  हैं  जबकि  अमेरिका  में  570  जापान  में  9  किलोग्राम  और  इटली  में  13

 ग्राम  देवाई  को  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  इंसलिएं  इस  पंरिप्रेक्ष्य  में  हंस  फिर  भी  अश्िक  सुरक्षित  अग्स्था

 थी  शाल  कृष्ण  आडवाणो  :  अध्यक्ष  यह  जो  उत्तर  दिया  गया  वही  स्थिति  की  गम्भी  रता
 को  प्रकट  करता  है  ।  मैं  समझने  में  असम  हूं  कि  38  प्रतिबंधित  कीटनाशकों  का  प्रयोग  अभौ  भी

 हिन्दुस्तान  में  हो  रहा  है  ।  मंत्री  जी  का  कहना  है  कि  ये  38  कीटनाशक  विश्व  भर  में  प्रतिबंधित  नहीं
 कोई  किसी  देश  में  हैं  और  कोई  किसी  अन्य  दैश  में  यह  हो  सकता  लेकिन  किसी  देश  ने  इनको
 प्रतिबंधित  किया  फिर  भी  हम  उसका  प्रयोग  कर  रहे  क्‍या  उतका  कारण  केवल  हकोनामी  है  ?  क्‍या
 डनके  प्र  योग  का  कारण  यह  है  कि  तुलनात्मक  दुष्टि  से  सस्ते  हैं  इसोलिए  स्वास्थ्य  की  चिता  न  करते  हुए
 केवलमात्र  आाथिक  का  रणों  से  हम  यह  कर  रहे  मैं  कारण  जानना  चाहूंगा  कि  ऐक्सपर्ट  कमेटी  ने  इसको

 अनुमति  कंसे  दी  ओर  ऐक्सपर्ट  कमेटी  कोन  सी  बनी  किस  वर्ष  की  थी  और  क्या  1986  के  बाद  कोई

 ऐक्सफ्ट  कमेटी  बनी  है  ?  अगर  बनी  है  तो  क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  फिर  से  इस
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 सारी  सूची  को  देखकर  पुनविच।र  किया  जाए  कबोंकि  इनमें  से  कुछ  ऐेसी  होंगी  जो  1986  के  बाढ़
 बंधित  हुई  होंगी  ?

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  एक  कमेटी  1984  में  बनी  थी  ।  अब  1991  में  एक  और  बनाई  गई  है  ।
 इसके  लिए  कारण  मैं  आपको  बताना

 ]

 दवाओं  के  उपयोग  पर  रोक/प्रतिबंध  के  प्रमुख  कारण  एक  देश  से  दूसरे  में  भिस्न

 इसलिए  सभी  देशों  पर  एक  जैसे  नियम  लागू  नहीं  हो  सकते  |  कीटनाशी  दवाओं  के  आयोग  पर

 प्रतिबंध  विभिन्‍न  देशों  ने एक  अथवा  अधिक  कारणों  से  लगाए  हैं  जैसे  स्वास्थ्य  हानि  के  सुरक्षित

 किन्तु  महंगी  कीटनाशक  दवाओं  की  किसी  विशेष  देश  में  विशिष्ट  कारणों  से  कुछ  कीट्तापी
 दवाओं  का  वातावरण  सम्बन्धी  कारणों  से  न  अपनाया  कीटनाशी  दवाओं  की  कौट  प्रतिरोध  शक्ति
 आविर्भाव  आदि  ।  कुछ  कीइनाशक  दवाएं  जिनके  उपयोग  पर  अन्य  देशों  में  रोक/प्रतिबंध  लगा  हुआ
 अभी  भी  हमारे  देश  में  निम्नलिखित  कारणों  से  उपयोग  में  लाई  जा  रही  है  ।”

 ये  वे  कारण  हैं  जिनसे  हम  इनका  उपयोग  करते  हैं  ।  मैं  आणवाणी  जी  की  चिंता  से  पूर्णरूप  से

 सहमत  हूं  और  हम  उन  कीटनाशक  दवाओं  पर  रोक  लगाने  का  प्रयास  करेंगे  जो  हमारे  स्वास्थ्य  और

 पर्यावरण  के  लिए  उचित  नहीं  हैं  ।

 भी  हरचरद  सिह  :  स्पीकर  आनरेबल  मेम्बर  साहब  ने  कहा  है  कि  पैस्टिसाइड  को  बन्द
 कर  दिया  पैस्थटिसाइड  के  बगर  तो  ख़ेती  नहीं  होती  ।  मैं  आनरेबल  मिनिस्टर  साहब  से  विनती
 करता  हूं  कि  जब  हमारी  चावल  सस्ते  बिकते  हैं  तो  हमें  पेस्टिसाइट  भी  सस्ता  क्यों  नहीं
 दिया  जाता  है  ?

 ओर  बलशम  जाखड़  :  हरचन्द  सिंह  जी  बिल्कुल  ओेक  कहते  हैं  ।

 थो  रखि  अध्यक्ष  मंत्री  जी  क्री  तरफ़  से  जवाब  तो  आना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोबा  :  नियमों  के  अनुसार  यह  एक  प्रकार  का  आश्वासन  है  |

 हो  सूर्य  तारफ्ाक  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  हाल  में  जून  के  टाइम्सਂ  में  एक

 विस्तृत  लेख  पढ़ा  था  जिसमें  भारतीय  मूल  का  वृक्ष  है--इसके  विभिन्‍न  उपयोगਂ  विषय  पर  जर्मनी
 में  हुए  अनुसंधान  की  चर्चा  क्या  सरकार  अपने  देश  में  नीम  की  उपयोगिताओं  का  अध्ययन  करने  और

 यह  न  केबल  क्रषि  के  लिए  उपयोगी  है  बल्कि  स्वास्थ्य  के  लिए  भी  उपयोगी  इस  प्रकार  का  अध्ययन

 $  28  |  ल्फ़ा  करेयी  ?  ;

 ली  बलराम  लाक्ड़  :  मैंने  अभी  आपको  उत्तर  दिया  भौर  जो  आप  कहते  उसके  अनुसार  पूरा
 दत्तचित्त  हो  कार्य  हो  रहा  है  ।
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 श्री  रामाथय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  माननोय  मन्त्री  जी  ने  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो

 जानकारी  दी  उसमें  कहा  है  कि  38  दवाइयों  पर  रोक  लगाई  गई  कुछ  ऐसी  हैं  जो  अन्य  देशों  में

 किसी  न  किसी  रूप  में  बेन  की  गई  हैं  लेकिन  हमारे  यहां  उनका  प्रयोग  होता  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री
 जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  विशेषज्ञ  उन  दवाइयों  की  जांच-पड़ताल  में  इतना  पीछे  क्‍यों  पड़  गए
 जबकि  अन्य  देश  आगे  हो  गए  और  उन्होंने  मानव  के  हित  जिन्दगी  के  हित  उन  दवाओं  को
 नाक  घोषित  करके  बेन  कर  जब  कि  हमारे  विशेषज्ञ  लोग  उन  दवाइयों  में  हानिकारक  तत्त्यों  का

 अभी  तक  पता  नहीं  कर  यदि  उन्होंने  पहले  से  इस  बारे  में  खोज  कर  ली  होती  तो  उन  दवाइयों  के
 काश्ण  हमें  जितना  नुकसान  पहुंचा  उस  नुकसान  से  बचा  जा  सकता  था  ।  मैं  जानता  हूं  कि  क्या  हमारे
 विशेषज्ञ  उन  दवाइयों  के  बारे  में  अनुसंधान  करके  जल्दी  से  जल्दी  कोई  रात्ता  निकालेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  निकाल  रहे  वे  जीन्स  को  हिमालय  के  पौधों  से  अलग  कर  रहे  हैं
 ओर  उन्हें  नाशक  कीटों  पर  नियंत्रण  के  लिए  प्रयोग  में  ला  रहे  हैं  ।

 शो  रास  लखन  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  हमारे  यहां  देहात  में  कहावत  है  कि  ज्यों-ज्यों  दवा  की

 मर्ज  बढ़ता  ही  इन्सान  के  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्‍्त।न  में  यही  स्थिति  है  ।  पिछले  दिनों  डब्ल्यू०  एच०
 ओ०  की  एक  रिपोर्ट  निकली  जिसमें  कहा  गया  था  कि  जिन  एन्‍्टीबायोटिक्श्  को  दूसरे  देशों  में

 तिरस्‍्कृत  कर  दिया  गया  उनका  हिन्दुस्तान  में  इतना  अधिक  व्यवहार  हो  रहा  है  कि  अब  हमारी

 दूसरी  जैनरेशन  पर  उसका  बुरा  असर  पड़ने  जा  रहा  है  ।  पौधों  के  बारे  में  38  दवाहयां  ऐसी  यहां
 प्रयोग  में  लाई  जाती  जिनका  प्रयोग  यहां  नहीं  होना  चाहिए  मम्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  हमने  कुछ
 बेन  की  मैं  जानना  चाहता  हुं  फरि उनकी  क्‍या  परसेंटेज  ह ैऔर  नौम  पर  आधारित  जो  अच्छी  दवाइयां
 बनी  हैं  जमंनी  जेसाकि  अभी  एक  माननीय  श्री  सर्ये  नारायण  ने  जिनका  जिक्र

 उनकी  परसेटेज  हमारे  देश  में  कितनी  है  |  इस  रेएयों  को  देखते  क्या  सरकार  नीम  पर  आधारित  खाद

 का  प्रयोग  इतना  अधिक  बड़ाने  पर  ओर  देगी  जिससे  हमारे  देश  की  अधिक  भलाई  हो  सके  ।

 श्री  अलराम  जालड़  :  अध्यक्ष  माननौय  सदस्य  राम  लखन  यादव  जीं  ने  जो  कुछ  कहा'**

 वे राम  और  लखन  दोनों  मैं  तो  सिर्फ  राम  ही  राम  वे  तो  लखन  भी  राम

 और  सखन  दोनों  हैं  ।  इसलिए  हमारा  भाईचारे  का  रिश्ता  हमारा  भाईचारे  का  रिश्ता  कायम  उसी

 के  अनुसार  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि नीम  की  जो  उपयोगिताएਂ  उनको  तरफ  हमारा  बिल्कुल
 ध्यान  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  नीम  का  हर  प्रकार  दवाइयों  में  भी  और  मनुष्यों  क ेलिए  भी  होना

 चाहिए  क्‍योंकि  जब  मैं  बाहर  गया  था  तो  हमारी  वहां  बातचीत  हुई  थी  और  मुझे  लगा  कि  बाहर  के  लोग

 इसमें  ज्यादा  दिलचस्पी  ले  रहे  हैं  कि नीम  का  क्‍या  उपयोग  हो  सकता  नौम  में  क्या-क्या  उपयोगिताएं

 उसका  क्या  हो  सकता  नीम  का  उपयोग  करने  के  लिए  हमारे  यहां  काम  ज्यादा  हो  रहा  है  ।

 जैसा  मैंने  आपको  कहा  कि  रजिस्ट्रेशन  के  पहले  उनको  दे  दिया  हमने  स्पेशल  कम्सेशन

 देकर  किया  है  और  हम  इसके  उपयोग  को  और  बढ़ाना  चाहते  जितना  बढ़ा  सकते  हैं  क्योंकि  हम  भी

 जानते  हैं  कि  कृत्रिम  जीवन  बनाकर  जिन्दा  रहना  ठीक  नहीं  हमें  अपने  आधारभूत  पांवों  पर  छड़ा

 होकर  काम  करना  चाहिए  जिसमें  कि  प्रकृति  पर  ज्यादा  निर्भर  यही  हमारा  दृष्टिकोण  यही  हमारा

 श्रयास  है  ।
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 शो  जगमोत  सिंह  बरार  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  स ेएक  दूसरी  बात  पूछना  चाह्भता
 हूं  कि आलरेंडी  जिन  37  आईटम्स  को  उन्होंने  बैन  किया  उसके  बावजूद  हमारे  किसानों  को  जो

 साइडस  और  दूसरी  चीजें  म/कंट  में  सप्लाई  होती  चूँकि  मैं  एक  ऐसे  जिले  से  यहां  जाता  हूँ  जहां  पर

 कैपिटा  कंजम्पशन  पेस्टिसाइड्स  की  पूरे  देश  में  म॑क्सिमम  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  यहां  कुछ  ऐसे  केसेज  हुए  हैं  जिनमें  करोड़ों  रुपथे  काਂ  ऐसा  पेह्टिसाइड  मार्केट  में  सप्लाई  हुआ
 जो  एडल्टरेटिड  उसमें  सारा  कुछ  मिक्‍सड  रहा  और  इसमें  इसमें  जो  लोग  अरैस्ट  या  जिनके

 खिलाफ  केस  दर्ज  किया  उनके  खिलाफ  कोई  कायंवाही  नहीं  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  इस  प्रश्न  से  पैदा  नहीं  हुई  है  ।  जो  पूछना  है  वह  मुख्य  प्रश्न  से  ही  होना

 चाहिए  ।  हसे  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 श्रौ  राजेसा  अग्निशोत्री  :  अध्यक्ष  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर
 मध्य  प्रदेश  और  अन्य  कई  इलाकों  जो  इन  राज्यों  से  लगे  हुए  वहां  काफी  समय  से  पान  की  खेती

 होती  रही
 है

 परन्तु  पौधों  में  कीटाणु  लग  जाने  के  कारण  पिछले  लीन  ब्षों  से  पाते  की  फलल  नष्ट  हो
 रही  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 जिन  38  कीटनाशक  दवाइयों  के  नाम  आपने  इस  सूची  में  दिए  हैं
 जो  अन्य  देशों  में  प्रतिबन्धित  इनको  मेरी  जानकारी  के  आधार  पर  प्रयोग  करने  के  बाद  भी  कोई  असर

 नहीं  हो  रहा  जो  आपने  एक  समिति  इस  बारे  में  बनाई  क्या  उस  समिति  में  इसकी  जांच  की  कोई
 भी  कारंवाई  आपकी  जानकारी  में  आई  ?  यदि  तो  उसको  दूर  करने  के  क्या-क्ण  उपाय  हैं  ?  जिससे
 पान  की  खेती  बच  सक्रे  और  जिसको  हम  निर्यात  करते  थे  तथा  पिछले  तीत  सालों  में  जिसके  निर्यात  में

 गिरावट  आई  उसे  दूर  किया  जा  सके  ।

 भी  बसराभ  जाखड़  :  अध्यक्ष  जब्र  से  माननीय  सदस्य  ने  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  लाई
 तन्नी,से  मैंने  इसको  उच्च  कम्ेदी  को  भेजा  उसकी  फाइंडिग  आ  जाने  मैं  जरूर  कारंब्राई

 करने  की  सोच  रहा  हूं  क्योंकि  पान  नहीं  खाए गे  तो  फिर  कैसे  बात  बनेगी  और  मुह  लाल  करना  तो
 तो  जरूरी  है  ।  ..

 हा

 मध्यक्षे  महोवय  :  प्रश्त  संख्या  326,  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  ।  मेरे  विचार  से  हसका  उतर
 विक्ष  मंत्रालय  द्वारा  दिया  जाना  है  और  हमारा  इसे  6-8-92  तक  के  लिए  स्थगित  करने  का  विचार

 झी  संतोष  कसार  गंगवार  :  यह  तो  बहुन  साधारण  सा  प्रश्न  था  ध

 ]
 ह

 हु  अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  आप  जोर  देते  हैं  तो  मैं  अनुमत्ति  दे  दू  मा  किन्तु  यदि  आपको  सूचया  नहीं

 जलती  है  तो  मैं  इसे  छोप़:डू गा  ।

 ।  का

 थी  बुशिण  पटेल  :  इसमें  कुछ  रहस्य  लगता  है  ?
 |
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 जि्निवांद  ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  यदि  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हैं  तो  मैं  अनुमति  दे  दू  किस्तु
 यदि  आपको  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  तो  इनका  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 इमारतों  लकंडी  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 न

 *327.  डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :

 डा०  असृत  लाल  कालिदास  पठेल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कूर्पी  कररेंमे

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  सरकारी  भवतों  के  निर्माण  में  इश्ारती  लकड़ी  के
 प्रयोग  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  तथा  निजी  भवन  निर्माताओं  को  भी

 सलाह  देने  का  ओर

 षवि  तो  उसके  क्‍या  कारभ  हैं  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्तरी  एस०  :  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  लकड़ी  की  बचत  कौ  दुष्टि  से  भवन  लिर्माण  में  वेकल्पिक  सामग्री  के  प्रयोग  के
 प्रोत्साहन  हेतु  पहले  ही  दिशानिदेश  जारी  कर  दिए  गए  हाल  ही  सरकार  द्वारा  मामले  पर  विदार
 करके  यहाँ  निर्णव  लिया  गंया  हैं  कि  बाजांर  में  उपलब्ध  स्वीकार्य  भाँनि्के  और  टिकाऊपन  की  वैकल्पिक
 साथी  के  ब्यौरै  एक्ज  करंने  के  बंद  केंद्रीय  सौक  निर्माण  विभाग  1-4-95  ले  ऐसी  स्थानापर्नें  सासभौ  का
 प्रवोध  औरम्भ  केर  देगा  |  इंस  तारीख  से  लकड़ी  का  प्रयोग  पूर्णतः  बैंद  होगा  ।

 2.  इसी  प्रकार  के  कदम  उठाने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संधशसित  क्षेत्रों  क ेलिए  लिखा  गया  है  कि
 वे  आवास  और  भवन  निर्माण  में  संलग्न  एजेंसियों  को  निर्माण  कार्यों  में  लकड़ी  का  इस्ते  माल  रोकने  कौ  दि
 से  लकड़ी  के  स्थातापनतों  का  इईश्तेमाल  करने  की  सलाह  दें  ।  आवकश््स  क्षेत्र  मे ंआायास  विश  और  ऋणदाता
 संस्थाओं  को  भी  उनके  हारा  वित्त  पोंषित  आवास  तथा  चवन  निर्माण  योजनाओं  में  लकड़ी  के  स्थानापन्‍्नों
 के  प्रयोग  पर  बल  देने  सलाह  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बड़ा  अच्छा  प्रश्न

 डॉ०  लदभो  नाराबेंज  पाण्डेव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मम्च्री  महोदथ से  यहू  आननर  चाहूंगा  जेसा
 कि  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  हमने  राज्य  सरकारों  को  ओर  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  लिखी  था

 अनुरोध  किया  कि  बे  भी  इमारती  लकड़ी  का  प्रयोग  बन्द  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  उलकी
 क्या  प्रतिक्रिया  है और  दूसरी  बात  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  जो  प्रश्न  मैंने  पूछा  उसके  दूसरे  भाग  का

 उत्तर  अपूर्ण  मैंने  यह  भी  जानना  चाद्वा  था  कि  प्राइवेट  बिल्डसे  के  बारे  में  आपने  क्‍या  कारंवाई  की  है
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 और  क्या  कारंवाई  करने  जा  रहे  इसको  आपने  छोड़  दिया  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इसका  भी  उत्तर  आप
 देंगे  कि  प्राइवेट  बिल्डसे  को  भी  क्या  आपने  इस  बारे  में  चर्चा  की  यद्दि  तो  उनकी  प्रतिक्रिया  क्‍या

 शहरो  विकास  मन्त्रो  शोला
 :  यह  जो  सवाल  पूछा  गया  है  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  जैसे-जैसे  हमारे  लिए  घरों  की  जरूरत  बढ़ती  जाती  है  वंसे-वसे  बुक्षों  लकड़ी  की

 जंगलों  जो  हमारी  जरूरत  वह  बढ़तो  जाती  है  और  उससे  यह  होता  है  कि  हम  दरब्तों  को  काटते  हैँ
 जिससे  हम  अपनी  लकड़ी  की  जरूरतों  को  पूरा  कर  इसलिए  हमने  सी०  पी०  डब्ल्यू०  जो
 कि  अब न  डबलपमेंट  मिनिस्ट्री  के  नीचे  उसको  हमने  कहा  है  कि  वे  जो  भी  घर  अब  बनाए  फ्लैटस
 बनाए  उनमें  दरवाजे  ओर  जिड़कियों  की  चौखटों  के  लिए  रोल  प्रंस  स्टील  और  प्फकाहूरेट
 एल्यूमीनियम  का  इस्तेमाल  करें  क्योंकि  हमने  यह  सोचा  कि  जो  हम  दूसरों  को  कह  रहे  वह  हम  खुद  झुरू

 जिससे  लोगों  को  यकीन  आ  जाए  कि  जो  हम  कहते  उसको  खुद  भी  मानते  हैं  और  उसको  खद  भी
 करते  इसलिए  हमने  प्रदेश  सश्काशें  को  भी  कहा  है  ओर  हमारा  यह  सरजैशन  है  कि  आप  इसको  देखिए
 ऐसा  तो  इससे  फायदा  होगा  ।  यह  भी  हमने  कहा  है  कि  जो  हमारे  शट्सं  आदि  होते  सकको  भी

 एल्यूमीनियम  का  बनाइए  जिससे  लकड़ी  का  इस्तेमाल  कम  हो  ।

 अध्यक्ष  महोथय  :  वे  प्राइवेट  थिल्डर्स  के  बारे  में  कुछ  पूछ  रहे  हैं  ?

 झौमती  शीला  कौल  :  प्राइवेट  एजेंट  जैसे  हुडको  जो  इसके  लिए  फंडिंग  करती  उमस्रको  भी

 हमने  कहा  है  कि  जहां  तक  वहू  फंडिंग  वहां  अपना  स्जेशन  दे  कि  लकढ़ी  का  प्रयोग  कम  से  कमर  किया

 जाए  और  जो  मैंने  अभी  कहा  है  उन  चीजों  का  इस्तेमाल

 डा०  लक््मो  नारायण  पांडेय  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  अभी  भी  प्राप्त  नह्ढीं  हुआ  है  ।  मैंने  जानता  जहा
 था  कि  आपने  राज्य  सरकारों  को  जो  निदंश  दिए  हैं  या  जिस  प्रकार  से  सूचित  किया  उसके  बारे  में

 उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  जिस  प्रकार  से  अधाधुध  वनों  की  कटाई  होकर  इमारतों  में  इमारतौ  जकड़ी
 लग  रही  है  उस  दृष्टि  से  आवश्यक  है  कि  आप  उसका  प्रयोग  बन्द  जिक्के  बारे  में  तग्र  किया  है  कि

 अप्रैल  1993.  से  आप  उसका  प्रयोग  सर्वाक्षा  बस्द  कर  रहे  यह  अच्छी  बात  इस  प्रकार  के  आप्रब्मन

 पहले  भौ  दिए  यए  थे  ।  लेकिन  क्या  आपने  इस  कात  की  सस्तुष्टि  कर  सी  कि  !  1993.8  डे  स्ली ०
 पी०  डब्लू०  डी०  इसकठ़  अयोग  ब्रिल्कुल  बन्द  कर  देगी  ?  दूसरा  जिस  भाग  का  उत्तर  रह  गया  है  कि  क़न्‍्य

 सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  मानना  चाहूंगा  कि  आपने  जिस  बैठक  में

 गाइडलाइंस  तय  की  क्या  उस  गाइडलाइन  के  अनुसार  कुछ  कार्यवाही  आपने  प्रारम्भ  कर  दौ  हैं  और

 बदि  कर  दी  है  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 शोसतो  शोला  कौल  :  हमने  प्रदेश  सरकारों  को  लिखा  आपको  पता  है  कि  इस  पर  केस  का

 कम्ट्रोल  तो  नहीं  होता  हम  सिर्फ  रिक्वेस्ट  कर  सकते  सर्जशन्स  दे  सकते  हैं  लेकिन  जबरदस्ती  कोई  चीज
 बहीं  करना  चाहते  न  ही  करेंगे  ।  बह  उनके  ऊपर  यदि  मान  जाएं  तो  अच्छा  है  भौर  काम  भी  अच्छा

 हो  जाएगा  ।

 श्री  अन्‍्ता  जोशो  :  आपने  स्टेट्स  को  सरकुलर  भेजा  ये  जानमा  चाहते  हैं  कि  उतका  रिएक्शन

 क्या

 इसेसती  शोला  कोल  :  हरेक  के  अपने-अपने  रिएक्शन  अप्रनो-अपनो  जगह  पर  होते  47-18  8

 स्टेट्स  के  रिएक्शन्स  आगे  चलकर  आपको  बता  अभी  तो  कोई  रिएक्शन  नहीं  है  ।.  छमसे  ऋसमने

 सी
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 स्जेशस्स  भेज  दिए  हें  1988  से  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  यह  काम  कर  रही  है  लेकिन  जैसा

 हर  हम  इसे  ठीक  से  अगले  साल  माचं-अप्रल  से  शुरू  करेंगे

 डा०  लक््सो  तारायण  पांडेय  :  अध्यक्ष  प्राईवेट  बिल्डस  के  बारे  में  हुडको  का  बताया

 अन्य  भी  बहुत  सारी  भवन  निर्माण  संस्थाएं  हैं  जो  प्राईवेट  बिल्ड्स  करती  केवल  हुर्डको  नहीँ  इसलिए

 उनके  साथ  कोई  चर्चा

 अध्यक्ष  सहोदय  :  चर्चा  हो  सकती  इंसट्रक्शन्स  नहीं  दे  सकते  हैं  । ae

 ।
 ह

 थी  अमृत  लाल  कालिबास.पटेल  :  आजकल  सम्पूर्ण  विश्व  पर्यावरण  के  बारे  में  चितित

 बंश  हम  अपने  देश  में  उतने  चितित  नहीं  हैं  जितना  हमें  होना  चाहिये  ।  मैं  अपने  गुजरात  राज्य  की  बात  कर

 रहा  हूं  ।  वर्ष  देश में  में  चितित  प्रतिशत  भूमि  पर  बन  थे  ।  ्ाज  केवल  मैं  प्रतिशत  :  भूमि  पर  ही  बन  है  ।

 इससे  वनों  के  विनाश  का  पता  चलता

 इसलिये  बहुमूल्य  वस्तु  लकड़ी  भोर  बनों  की  सुरक्षा  क ेलिए  क्या  माननीय  बल्की  उनਂ  व्यक्तियों  को

 प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  जो  उन  वस्तुओं  का  विनिर्माण  करते  हैं  जिनका  लकड़ी  के  स्थान  पर  उपयोग  किया  जा

 सकेता  आज  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  सुविकसित  है  और  बहुत  सी  बस्तुओं  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 हैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  ऐसे  उद्योगों  को  कैसे  प्रोत्साहित  करेगी  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  इस  श्रएन  का  उत्तर  दे  सकती  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  उद्योग  को  किस  प्रकार

 प्रोत्साहित  किया  जा  सकता  है  ?
 |

 :

 लौमतो  शोला  कौल  :  में  थोड़ा  सा  जवाब  दे  सकती  हूं  ।  मैं  अभी  पूना  गई  थी  तो  रास्ते  में  एक

 फैक्ट्री  थी और  उस  फंयद्री  में  जो  मैंने  देखा  और  उनको  समझाया  वह  यह  था  ।  वहां  बहुत  सारी  आवास

 कालोनियां  बन  रहौ  थीं  |  उनमें  खिड़की  और  दरवाजों  के  जो  फ्र  मस  बने  उनमें  लकड़ी  के  स्थान  पर  वे
 '  लोग  सीमेंट  के  बना  रहे  थे  ।  इसलिए  हम  ऐनकरेज  कर  सकते  हैं  कि  ऐसा  बनाएं  ।

 ]

 झो  सो०  के०  क्ष्पुस्थामो  :  क्या  जावास  कार्यों  में  लकड़ी  के  बने  सामान  के  स्थास  पर  वैकल्पिक

 सामग्रियों  का  प्रयोग  करने  हेतु  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  अध्ययन  करने  के  लिये  कोई  सहायता  दी

 शई  है  ।  यदि  ठो  इससे  कितनी  बचत

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसके  बिकल्प  अल्यूमि।नयम  इसका  पहले  ही  उत्तर

 दिया  जा  चुका

 क्रो  सुधोर  विरि  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिये  गए  उत्तर  से  हमें  यह  पता  नहीं

 चलता  कि  क्या  स्वीकाये  स्तर  वाले  और  टिकाऊ  विकल्पों  का  अब  तक  पता  लगाया  गया  है  अथवा

 तथापि  सरकारी  जावास  निर्माण  कार्यों  में  इमारती  लकड़ी  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  तिथि  :

 लिर्धारिश  की  गई  है  ।
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 अतः  कया  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  रौज्य

 सरकारों  द्वर॒रा  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  इमारती  लकड़ी  की  मात्रा  का  कोई  निर्धारण  किया  गया  हैं

 कोमतो  शीला  कौल  :  खेद  है  कि  मैं  इस  प्रशत  का  उत्तर  नहीं  दे  सकती  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  आंकड़े  प्रषप्त  करके  माननीय  सदस्य  को  दे  सकती  हैं  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  बिहार  एक  निर्धन  राज्य  है  लेकिव  यह  वन  सम्पदा  के  रूप
 में  बहुत  ही  समृद्ध  इस  व्यवस्था  में  जैसाकि  माननीय  मन्‍्त्री  द्वारा  बताया  गया  सम्पदा के  से
 मकानों  के  निर्माण  में  दरवाजों  और  खिड़कियों  में  लकड़ी  का  प्रयोग  नहीं  किया  क्या  यह  सूचना
 और  अनुदेश  सभी  राज्य  सरकारों  को  भी  भेज  दिए  गये  हैं  और  यदि  बे  बिहार  में  भी  प्रभावी  होते  हैं  तो

 इससे  निश्चित  रूप  से  बिहार  सरकार  के  राजकोष  पर  अतिरिक्त  भार  पड़  अतः  मैं  यह  जानना  चांहता

 हूं  कि  क्या  इस  अतिरिक्त  व्यय  को  केन्द्रीय  राजकोष  से  पूरा  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है
 अथवा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  नहीं  चाहते  कि  यह  किया  जाये  ?

 श्री  मुमताज  अ  सारो  :  मेरा  प्रश्न  संगत

 श्रीमती  शीला  कौल  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  सबक

 में  राज्य  सरकार  की  सह/यता  करेगी  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  केन्द्रीय  सरकार  सहायता

 ]  ४८

 श्री  रोत  लाल  वर्मा  :  अध्यक्ष  पर्यावरण  की  रक्षा  के  लिए  और  जंगलों  को  बचाने  के  लिए
 लगाए  जा  रहे  हैं  ,  लेकिन  देश  में  बढ़ई  का  काम  करने  वाले  लाखों  लोग  हैं-**

 |

 _

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  यह  भ्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू  आफ  अपना
 प्रश्न  करने  का  अनुरोध  तो  करते  हैं  लेकिन  संगत  प्रश्न  नहीं  करते  ।  इसका  रोजगार  साथ  कोई  सस्कन्‍्ध

 :  नहीं  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  इस  प्रकार  नहीं  आप  सदन  में  कोई  काम-काज  नहीं  होने
 देनावचाहते  हैं  ।  आप  दूसरे  सदस्यों  को  प्रश्न  पूछने  नहीं  देना  चाहते  काम-काज

 हक

 प्रो०  भ्रम  कुमार  घूमल  :  अध्यक्ष  मन्त्री  ने  लकड़ी  के  स्थान  पर  इस्पात  और
 ;  मिनियम  के  प्रयोग  की  बात  उन्होंने  कही  मैं  मंत्री  महोदया  से  जातना  चाहता  उसके  टिका्डक्न  के

 लिए  क्या  मापदण्ड  निश्चित  किए  गए  हैं  और  जैसे  हिन्दुस्तान  में  ब्यूरो-आफ-इ  डियन-स्टैंढड  या  जाई०
 एस०  आई०  के०  नाम  से  जाना  जाता  क्‍या  उसकी  भी  सहायता  ताकि  जो  भी  लकड़ी  के  स्थान  पर
 प्रयोग  किया  वह  स्टैंडर्ड  का  हो  या  डसका  मापदण्ड  निश्चित  हो  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  क्या
 इस्षात  और  एल्यूमिनियम  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कह्टीं  ऐसा  न  हो  कि  कहीं  लकड़ी  की  तरह  कम
 मांत्रा  में  तो  नहीं  ?

 |

 शयीमतो  शोला  कोल  :  मैं  इस  के  बारे  में  चिन्तित  थी  और  मैं  अपने  लोगों  से  इनके  बारे  में
 पूछा  तथा  जानकारी  लेने  की  कोशिश  की  लकड़ी  का  इस्तेमाल  हटने  के  बाद  ओर  चीजें  जैसे  एल्यसिनियम

 हर

 फल



 ग्रोछिक  रुसरं  90  1992

 इस्तेसाल  करने  पर  उसकी  जिदन्गी  ज्यांदा  नहीं  तों  कम  भी  नहीं  बल्कि  ज्यादा  होगी  ।  मैं

 समझती  हूं  कि  तई  चीज़ें  की  जा  रही  इनके  पीछे  बहुत  रिसचं  होती  हैं  ओर  उसके  बाद  प्रयोग  की

 जाती  वरना  आप्ने  धर  बनाया  और  वह  ढीला-हुआ  तो  ढह  तो  ऐसे  घर  का  कया

 इसलिए  जो  बनाते  रिस्॑  पहले  करते  जो  साइनटिस्ट  काम  कर  रहे  उन्होंने  यह  क्‍्ताया

 अहाराण्ट्र  में  खाश्ान्य  का  उत्पादन

 कि
 +328.  श्ली  बिलासराब  तागनावराब  गुडेबार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे

 वर्ष  199  1-92  के  दोसन  महाराष्ट्र  में  कुल  कितकी  माझा  में  ख्थाम्न  का  उत्पादन

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  खाद्यान्न  में  उत्पादन  बढ़ाने  &  लिए  एक  व्यापक  कार्य  योजना
 सैकार  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  और

 इस  योजना  को  कब  तक  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 ]

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सुह्लापहलो  :  1991-92  के

 महाराष्ट्र  मे ंखास्ाास्त  उत्पादन  को  अनुमानित  मात्रा  80:76  लाख  टन  है  ।

 से  नहीं  ।  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  कोई
 व्यापक  काये  योजना  नहीं  बनाई  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए
 जा  रहे  प्वयासों  में  मदद  करने  के  लिए  एकीकृत  ज्वल  विकास  कदन्‍्न  तथा  दलहन  के

 लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्क्रम्त  एवं  राष्ट्रीय  दलहन  बिकास  कार्य  क्रम  जेसी  केन्द्रीस  क्षेद्रक/केन्द्र
 द्वारा  प्रायोजित  अतेक  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  इन  योजनाओं  के  तहत  कृषकों  को  दिए  जाने
 बाले  प्रोत्साहन  में  क्वालिटी  बीज  का  वितरण  एवं  खरपतवारनाशियों  पौध

 संश्लल  रसायसें  सभा  उप़क  कृषि  उपस्क ले ंआदि  का  राजसक्नयता  प्राप्त  दरों  पर  बितरण  सम्मिलित

 है  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  खेतों  पर  प्रदर्शन  तथा  कृषकों  एवं  विस्तार  काभिकों  के

 अपरशिल्ञण  का  आयोजन  किया  जा  रहा  इसके  नई  तेयार  की  गई  किस्मों  को  लोक  प्रिय  बनाने
 के  लिए  कृषकों  को  का  वितरण  किया  जा  रहा  है  ।

 भी  बिस्लसराब  तागनाजराब  ग॒  डेबार  :  अध्यक्ष  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  क्रमांक

 2489  को  दिए  गए  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  महाराष्ट्र  में  89-90  में  1324  लाख  टन  कां  उत्पादन

 हुआ  है  और  1990-91  में  121.५  लाख  टन  का  उत्पादन  हुआ  है  और  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  बताया
 कि  1991-92  में  अनुमानित  उत्पादन  80.76  लाख  टन  का  इस  प्रकार  से  मंत्री  जी  ने  अभी  अपने

 छत्तर  में  बताया  यह  जो  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अभी  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  महाराष्ट्र  क ेलिए  कोई  भी  ठेसी  कार्य  बोज़ना

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सेंट्रल  गवनंमेंट  ने  लागू  नहीं  की  है  तो  क्‍या  ऐसा  सिर्फ  महाराष्ट्र  के  वास्ते  किया

 गज  है  या  अन्य  राज्यों  के  वास्ते  भी  ऐसी  योजना  लागू  नहीं  की  गई  है  यह  बताने  की  क्ृषण
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 8  1914  मौखिक  उत्तरें

 कुंषि  मंत्रो  बलराम  :  अध्यक्ष  माननोय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  भहाँराष्ट्र  में

 वहां  11.5  प्रतिशत  ऐरियां  ऐसा  है  जो  सिचित  है  और  वाकौ  सारा  का  सारा  जितना  क्षेत्र  है  उसमें  शियाई
 ऊपर  से  होती  प्रभु  की  कृपा  पर  निर्भर  है  और  वहां  बहुत  ज्यादा  सूखा  हुआ  है  इस  कारणसे  ढेसा

 हुआ  से  80  पर  आया  ओर  जब  बरसात  हो  जाती  वर्षा  ठीक  हो  जाती  है  तो  उत्पादन  ठीक

 हो  जाता  है  ।  उत्पादन  के  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  जिस  तरीके  से  किसानों  ने  उसमें  बढ़ोत्तरी
 की  है  जैसे  ज्वार  में  130  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  आई  इन  सालों  में  उसका  कितना  प्रोडक्शन  बढ़ा
 पर  हैक्टेयर  ईल्ड  में  बढ़ा  इसी  तरीके  से  पलसेस  का  लेकिन  जब  बरसात  नहीं  होती  तो  मामला

 गड़बड़  हो  जाता  है  ।  जंसे  उन्होंने  कहा  कि  क्‍या  सिफ़  महाराष्ट्र  क ेलिएं  या  औरों  के  लिए  भी  कुछ  किया

 है  ।  हमारा  काम  सहायता  करना  है  जहां-जहां  कोई  स्कीम  होती  प्रणोजल्स  होते  हैं  हम  उनकी  सहायता
 करते  जैसे  अभी-अभी  बताया  गया  कि  हम  स्टेट  के  काम  में  मदद  करते  हैं  बाकी  काम  प्रदेश  कां
 प्रदेश  को  सारा  काम  है  कि  वह  स्कीमें  प्रपोजल्स  बनाएं  ओर  उसमें  जहां  हमारीसहाक्ता  की

 आवश्यकता  होती  है  वह  सहायता  हम  देते  हैं  जैसे  वाटर  शैड  प्रोग्राम  हैं  उसको  बनाने  के  लिए  हि  स्टेडेस
 को  देते  अगर  आप  कहो  तो  मैं  बाकी  प्रोग्राम  के  बारे  में  सारा  कुछ  बा  देता  हूं  कि  किप्त  त्वरीके  से

 हम  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 पनधारा  विकास  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  तथा  शुष्क  भूमि  प्रौद्योगिकी  पैकेज  कार्यक्रमों  के

 विस्तार  के  माध्यम  से  बरसात  पर  निभर  क्षेत्रों  को  उत्पादनशील

 उत्पादकता  बढ़ाने  तथा  क्षोत्रों  में  भी  वृद्धि  करने  के  लिए  सूक्ष्म  साई  भोर  सिप्रकलर  लिक्षई
 प्रजली  की  अवध्य  रणा  का  विस्तार

 विंविध  फर्सल  ढांचे  का  उस्तयन

 प्रौद्योगिकी  का  किसानों  तक  शीघक्षता  से  अन्तरण  करंकें  बिल्तार  प्रयासों  त्रों  प्रबल  बनोतों  पंडेंगा
 यह  का  पिंशेयंरूप  से  बागवेनी  ओर  सब्जियों  की  फसल  वाले  क्षेत्रों  में बहुत  चुनौतीपूर्ण  भरें

 शाज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूर्ण  बनाने  के  लिए  एकीकृत  चावल  विकास

 बाजरा  और  दलों  के  लिए  विशेष  धायाल्म  उत्पादन  राष्ट्रीय  दाल  विकास  आदि

 जैसी  केस्द्र  की  योजनाओं  दास  चलाई  गई  योजनाओं  को  क्रियास्विल  किया  जा  रहा  उत्पादन

 और  खालारनों  को  आवश्यकता  के  बीच  अम्तर  समाप्त  करने  के लिए  एकी  ;  त  चावल  विकास

 मक्का  और  बाजरा  आदि  के  लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  जेसी  कुछ  योजनाओं  को  संशोधित

 किया  गया  है  ताकि  पर्यावरण  को  प्रदूषित  होने  से  बचाने  के  लिए  पौधों
 को  सुरक्षा  प्रदान  करने  वाले

 रसायनों  भांदि  में  सहायता  की  दर  कम  करके  पर्यावरण  के  अनुकूल  कोर्टनॉशी  दर्धाइंयों  की  प्रेहेंसो्टिन  देते

 हेतु  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र
 को

 अति  उन्नत  किस्म॑  के  बीजों  के  अन्तर्गत  लायां  जा  सर्के  ।  थौंज॑नार्थी का

 ब्यौरा  किया  गया  है  |  हम  किसानों  और  राज्य  सरकारों  की  उत्पादकता  में  बृद्धि  करते  के  उनके  अब

 में  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 ]
 भी  विलासराब  नागनायराब  गु  डेबार  :  अध्यक्ष  खाद  पर  सबसिडी  कम  करने  की  वजह

 से  महाराष्ट्र  में  प्रति  हैक्टर  खाद  के  उपयोग  में  कमी  हुई  है  और  उत्पादन
 में  भी

 कर्मी
 मैं  यई  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  वर्ष  भी  सरकार  की  खाद  की  सबसिदी  में
 कमी  करंनें  की  विचार  थाँदि

 ऐसी  हैं

 तो  इसका  असर  किसानों  पर  बहुत  बुरा  पड़ने  वाला  इंस  बारें  में  सरकार  बँया  करने  जह  रहीं  हैं
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 मौदछिक  उत्तर  30  1992

 की  बसराम  लाखड़  :  महाराष्ट्र  मे ंखाद  की  खपत  में  कपी  नहीं  भाई  बल्कि  लगभग  3  पत्॒सेंट

 की  बड़ोशरी  हुई  है और  हम  किसान  के  हित  को  देखकर  ही  कुछ  करते  हैं  ।  पहले  किसान  का  घर  पूरा
 उसके  घर  को  पूरा  करके  ही  पहले  भी  काम  करते  रहे  हैं  और  आगे  भी  करेंगे  ।

 श्री  अस्ना  जोशों  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  कौ  क्‍या

 योजना  है  और  महाराष्ट्र  सरकार  को  क्‍या  मदद  दे  रहे  हैं  ओर  जितनी  मदद  उससे  प्रोडक्शन  में  कितने

 परसेंट  वृद्धि  क्या  इस  तरह  की  कोई  प्लानिंग  केन्द्र  सरकार  के  पास  है  और  आपने  एक  लिस्ट  दी  है
 जिसमें  बताया  गया  है  कि  मिनि  किट्स  डिस्ट्रीब्यूट  सबसीडाइज्ड  रेट्स  पर  ये-ये  चीजें  उपलेब्ध

 कराए  हैं  जानना  चाहता  हुं  कि  अभी  तक  जो  सहायता  दी  उसके  परिणामों  की  क्या  आपने  स्टडी

 की  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 *  जऔधलराम  जालड़  :  अध्यक्ष  मैंने  अवाब  दे  दिया  इसमें  कोई  नई  बात  इन्होंने  मेरे
 से  नहीं  चूछी  है  ।

 थौ  अम्मा  जोशी  :  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोंदय  :  इन्होंने  बता  दिया  है  कि  स्कीम्स  महाराष्ट्र  सरकार  की  होती  ये  उसमें  मदद
 करते  हैं  ।

 दत्ता  भेघे  :  अध्यक्ष  मंहाराष्ट्र  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  की  एक  रीजन

 बताया  गया  लेकिन  महाराष्ट्र  में  !0-15  साल  पड़ले  भी  जब  बसंत  राव  नाईक  मुख्यमंत्री  तब

 हायश्रिड  ज्वार  का  उत्पादन  होता  लेकिन  जो  बर्जट  महाराष्ट्र  सरकार  कॉ  होता  उसमें  आपने  अभी
 तक  कितनी  सुविधाएं  दी  क्योंकि  महाराष्ट्र  मे ंअरवन  एरिया  ज्यादा  इंडस्ट्रियलाइजेशन  ज्यादा  हों

 '

 गया  शहर  बढ़  गए  इसलिए  किसान  के  लिए  सिचाई  को  व्यवस्था  कम  है  ।  सरकार  को  महाराष्ट्र
 से  दूसरे  फायदे  मिलते  महाराष्ट्र  ब्रम्बई  से  टेक्स  अधिक  मिलता  तो  क्या  सिचाई  दुष्टिट  से

 ओर  बीज  की  दृष्टि  किसानों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्‍या  केन्द्र  सरकार  की  कोई  स्पेशल  योजना

 है  ?  ॥॒

 *,»  शओोकालराम  जाखड़  :  यह  तो  प्लानिंग  कमीशन  या  फाइनांस  मिनिस्ट्री  ही

 ही  साणिकराब  होडल्या  गाबित  :  अध्यक्ष  माननौय  मंत्री  महोदय  मे  अभी  बताया  है

 महाराष्ट्र  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कम  हो  रहा  क्योंकि  वहां  पर  सिर्फ  ।!  प्रतिशत  सिचित  क्षेत्र

 सिचाई  व्यवस्था  महाराष्ट्र  में  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  केन्द्र  अधिक  घनराशि  देने  कौ  व्यवस्था  :

 शो  बलरास  जाखड़  :  अध्यक्ष  प्लानिंग  कमीशन  या  सरकार  की  जो  योजनाबड़  कार्य  क्रम
 उसके  अनुसार  ही  धनराध्मि  उपलब्ध  कराई  जाती

 ु

 ]  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सहौ  बात  है  ।  आपको  ठीक-ठीक  बात  कहंनी  चाहिए  |
 बज

 ही  प्रफल  पटेल  :  अध्यक्ष  उत्तर  में  महाराष्ट्र  में  खाद्याम्न  उत्पांदन  के  बारे  में  बताया

 आपकी  जो  योजनाएं  वे  पेपर  पर  बहुत  सुन्दर  लग  रही

 लेकिन ये योजनाएਂ जितनी सुन्दर दिखाई उतना लाभ लोगों को नहीं मिज़ पाता है ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  योजमाए  इनकी  नहीं  महाराष्ट्र  सरकार  की  जो  योजनाएਂ  उनको  मदद

 करते

 )

 झो  प्रफूल  पटेल  :  अध्यक्ष  मदद  जरूर  करते  हैं  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  विदर्श  के  लिए

 इंटीग्रेटिड  प्रोग्राम  फार  राईस  डिवेलेपमेंट  दर्शाया  गया  इस  प्रोग्राम  के  माध्यम  से  बहां  के  किसानों  को

 अभी  तक  कोई  फायदा  हुआ  हो  ऐसा  हमारी  नजर  में  नहीं  कृपया  कर  के  मंत्री  जी  बताए  कि  राईस

 डिवेलेपमेंट  के  पेडी  के  अधिक  प्रोडक्शन  के  लिए  आपके  पास  ऐसी  कोई  योजना  है  जो  विदर्भ  के

 किसानों  को  अपना  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  काम  आ  सके  ?

 भरी  बलराम  जालड़  :  अध्यक्ष  योजनाएਂ  सारे  स्टेट्स  के  लिए  हैं  किसी  क्षेत्र  विशेष  के

 आधार  पर  हम  सबको  समदृष्ट  से  देखते  हैं  ।

 ]

 गए  लेल/गेस  भंडार

 *$३29.  श्रो  अन्तराय  देशभुलख  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेश्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  बार  तट  पर  तथा  तट  से  दूर  दोनों  ही  स्थानों  पर  तेल/गंस  के  कौनसे  तए

 भंडार  खोजे  गए  हैं  जहां  से  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  उत्पादन  किया  जा  सकता  और

 इन  भण्डारों  से  उत्पादन  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  तथा  इनसे  कितना  वाधिक  उत्पादन  होनेਂ
 की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  वर्ष  1991  से  अब  तक  18  स्थानों  पर  वाणिज्यिक  रूप  ले  दोहन  योग्य  तेल

 एवं  गैस  के  भण्डार  मिले

 इन  भंडारों  के  रेखांकन  ओर  विशिष्ट  १रियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  बाद  ही  उत्पादन  के

 शुरू  होने  की  तारीख  और  वाधिक  उत्पादन  की  रूपरेखा  के  बारे  में  पता  चल  सकेगा  ।

 झऔी  अमन्तराव  देशमुख  :  अध्यक्ष  महोदय ,.  हमारा  देश  प्रतिबष  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  कच्छे

 माल  के  आयात  पर  भारी  घनराशि  खरे  कर  रहा  है  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  कच्ये  माल  के  सम्बन्ध  में

 इस  देश  को  आट्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  युद्च-स्तर  पर  प्रयास  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  |  इसके  बावजूद
 वक्तव्य  में  यह  कहा  मया  है  कि  गत  हो  वर्षों  के  दोरान  तेल  एवं  गेस  भण्डारों  की  खोज  की  मई  है  लेकिक

 यह  नगष्य  खोज  किए  गए  18  भष्हारों  में  से  कुछ  तो  गैस  के  ही  भण्डार  हैं  ।

 जब  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  आठवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  किए  जाने  वाले  दोहन  कार्य  के  सम्बस्ध  में  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 क्या  उन्हें  विश्वास  है  कि  आठवीं  योजना  की  समयावधि  के  अन्त  तक  लगभग  आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  कर

 लेंगे  !

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  बहुत  ही  अच्छा  प्रश्न
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 भी  एस०  कृष्ण  माननीय  सदस्य  यह  बात  बिल्कुल  मही  है  कि  हम  कच्चे  तेल  और

 लियम  के  उत्पादों  के  उत्पादन  में  आत्म-निर्भर  नहीं  हमें  पैट्रोलियम  उत्पादों  के आयात  पर  अत्यधिक

 धन  राशि  ब्यय  करनी  पड़ती  है  |

 तेल  और  गैस  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  सुधार  लाने  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संबधंन

 हेतु  परिष्करण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  उत्पादन  और  विकास  के  कार्यों  में

 प्रबल  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ॥  माननीय  सदस्य  आठवीं  पंचवर्षीय  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  पूछ  रहे  मोटे

 तौर  पर  हमारा  कुल  41000  7०  मौ०  भूकम्पीय  41000  कि०  मी०  तटीय

 और  92,000  कि०मी०  अपतटीय  भूकंपीय  सर्वेक्षण  करने  का  इरादा  है  ।  हमारा  30  लाख  मीटर

 की  मीटरेज  सहित  1173  खोदने  का  इरादा  है  ।  हमारा  अनोयण  छिद्रड़  कार्यों  पर  भी  लगभग

 6,400  करोड़  व्यय  करने  का  विचार  यह  आशा  है  कि  यद्यपि  बम्वई  हाई  में  कतिपय  परिशोधन

 उपायों  के  झरारण  सैद्धांतिक  तौर  पर  कच्चे  माल  का  उत्पादन  पिछले  एक  अथवा  दो  वर्षों  में  स्थिर  हो
 गया  है  फिर  भी  हम  शीघ्र  ही  इस  प्रवृत्ति  को  मोड़  और  आठवीं  योजना  वधि  के  अन्त  तक  हम
 47  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  कर  हमारा  गंस  का  उत्पादन  भी  दुगना  होने  की
 संभावना  सरकार  ने  हाल  ही  में  मेगा  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  प्रदान  की  जो  आठवीं
 योजनावधि  के  दौरान  उत्पादन  करना  आश्ंभ  कर  देगा  और  इससे  भी  उत्पादन  में  वद्धि  होने  की

 संभावना  है  ।

 अन्त  में  हाल  ही  में  सरकार  ने  चौथे  दौर  की  बोली  आमंत्रित  की  है  जिससे  विदेशी  कम्पनियों  के
 साथ-साथ  निजी  क्षेत्र  की  भारतीय  कम्पनियों  को  अधिक  पू  जी  निवेश  के  साथ-साथ  प्रौद्योगिकी  के  अन्वेषण
 में  भाग  लेने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 थी  अनंतराब  देशमुख  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  पहले  अनुपू  रक  प्रश्न  पूछा  था  उसके  उत्तर  के
 बाधार  पर  मैं  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  ने  पहले  ही  यह  बताया  है  कि  उन्होंने  अन्वेषणात्मक  कार्य  का  ठेका  विदेशी
 कम्पनियों  को  आबंटित  किया  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  वे  कम्पनियां  कौन-कौन  सी  हैं  जिन्हें  अन्वेषण  कार्य
 का  ठेका  दिया  गया  है  और  इस  ठेके  को  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  बहुलकंता  अपनाई  गई  है  ?

 भो  एस०  कृष्ण  कमार  :  चोथे  दोर  की  निविदा  बोली  के  सम्बन्ध  में  जिसमें  72

 वर्ती  और  39  अपतट  के  लिए  भारतीय  निजी  क्षेत्र  के  अलावा  विदेशी  तेल  कंपनियों  से  बोली  के  प्रस्ताव
 मांगे  13  खण्डों  के लिए  24  बोलियां  प्राप्त  हुई  |  मैं  उन  सभी  कंपनियों  कौ  सूची  नहीं  देना  चाहता
 क्योंकि  इसके  लिए  मुझे  अलग  से  नोटिस  दिया  चाहिए  ।  लेकिन  प्रक्रिया  जारी  ये  उत्पादन  में
 साझेदारी  के  ठेके  विभिस्त  मानदण्ढ  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  और  यह  आशा  की  जाती  है  कि  कुछ
 महौगों  के  भौतर  वार्तालाप  और  तकनीकी  चर्चा  के  उपरांत  ठेकों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 श्री  अनंतराव  बेशमुख  :  कया  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यधस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 )
 झी  अनंतराव  देशमुख  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  मुझे  उन्हें  कंपनियों  के  बारे  में  बताया  था  जिनको

 उन्होंने  ठेका  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  3।  कंपनियों  के  नाम  हैं  ।  उन्हें  सभी|कंपनियों  के  नाम  स्मरण  नहीं  हो  सकते  ।

 18
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 सा  सा  सतत  eed  ett सोहम्मद अलो अशरफ फातमो : अध्यक्ष महोदय, मैं बजीरे पैट्रोलियम से ag  कक  ऊन»  चाहता

 ओ  सोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमो  :  अध्यक्ष  मैं  बजीरे  पैट्रोलियम  से  यह  जानना  चाहता

 हूँ  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  समुद्र  से  दूर  पिछले  दिनों  काफी  एक्सप्लोरेशन  वर्क  किया  गया  है  लेकिन  उसके
 नतायज  नहीं  के  बराबर  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  एक्सप्लोरेशन  का  काम  होता  लेकिन  ड्रिलिंग  का  वक्‍त

 भाता  है  तो  ड्रिलिंग  की  प्रायोरिटी  नहीं  दी  जाती  ऐसा  ही  एक  प्रोजेक्ट  बिहार  के  अन्दर

 मधघुवनी  में  शुरू  किया  गया  था  ।  गंण्डक  प्रोजेक्ट  से  अमेरिकन  कंपनी  स्‍लमबरगर  को  बुलाकर  इस

 एक्सप्लोरेशन  का  वर्क  किया  गया  था  जिसमें  फिजिकली  वर्क  हो  चुका  है  ।  उस  एरिया  का  एयर  बाउ'ड

 सर्वे  कराकर  ड्रिलिग  का  सरकार  का  क्या  प्रोग्राम  sete  में  इस  पर  लाखों  रुपया  खर्च  हो  चुका

 समुद्र  से  दूर  ऐसे  इल।कों  से  कम  पैसे  में  ज्यादा  पैट्रोज  निकाल  सकते  इस  तरह  का  प्रोजेक्ट

 गण्डक-कोसी  के  बेसिन  में  चल  रहा  सस्‍लमबरगर  कपनी  जो  अमेरिका  से  बुलाई  गयी

 थी  तो  उस  पर  लाखों  रुपया  खर्च  हुआ  ।  क्‍या  सरकार  के  पास  डसके  कुछ  नतीजे  आए  ओर  अगर  नहीं

 आए  तो  क्‍या  आप  इस  पर  कोई  काम  करने  जा  रहे  हैं  ताकि  उस  प्रोजेक्ट  को  आगे  बढ़ाया  जा  सके  ।

 ]
 श्वो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  की  अन्वेषण  भोर  विकास  काय  को  तेज  करने  सम्बन्धी

 चिन्ता  को  समझते  उतको  यह  टिप्पणी  कि  बम्बई  हाई  को  परियोजनाओ  के  परिणाम  ठीक  नहीं  भा

 गलत  है  ।  हमने  में  कंबल  अपतट  बहुत  परियाजनाओ  का  द्वी  मंजूरी  दी  हे  जहां
 हमारे  देश  के  70  प्रतिशत  हमारे  पहल  से  बनाए  गए  ओर  प्राप्त  करने  योग्य  भण्डार  हूं  ।  अंधकांश  पू  जी

 निवेश  बम्बई  हवाई  में  किगा  गया  हैं  ।  द्वाल  द्वी  में  हमने  पन्‍ता  एल  दो-जलाशय  भोर  एल  3  जनाशय

 परियोजनाओों  को  स्वीकृति  दा  है  जिसके  आठवी  योजना  के  दोरान  चालू  हो  जाने  की  सभावना  हे  जिससे

 उस्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  की  संभावना  है  ।

 झो  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमो  :  बिहार  क  बारे  मंबोलिए  ।

 ]

 शो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  में  बम्बई  अपतट  के  बारे  में  बाल  रहा  था  क्‍योंकि  सदस्यों  ने  उसके  बारे

 में  पूछा  था  ।  हम  अभी  तक  बिहार  में  अन्वेषण  कायं  पर  लगभग  76  करोड़  रुपया  खर  कर  चुके
 तक  कोई  ममरशियल  हाइड्रो  कार्बन्स  नहीं  पाया  गया  है  ।  अगर  आप  आठवी  योजना  के  दौरान

 कार्यों  का  ब्यौरा  चाहते  ईं  तो  मैं  उस  पढ़कर  बता  सकता  हूं  ।  मेरे  पास  आंकड़े  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  विशेष  परियोजना  के  बारे  में  सूचना  चाहते  यांद  आप  वह  सूखता

 उन्हें  दे सकते  हैं  तो  ठीक  है  नहीं  तो  उन्हें  भिजवा  दीजिएगा  ।

 शी  एस०  कृष्ण  कसार  :  एकदम  सूचना  उपलब्ध  कराना  संभव  नहीं  हे  क्योंकि  वहां  पर  सेकड़ों

 स्थल  हैं  ।

 मच्यक्ष  सहोदय  :  वह  माननोय  सदस्यों  को  लिखित  में  भिजवा  देंगे  ।

 आओमती  गोता  मुश्षजों  :  में  यह  जानना  चाह्वतो  हूं  कि
 क्या  माननीय  मत्री  जी  जानते  हैं  कि  पश्चिमी

 बंगाल  के  नडिया  जिले  के  इच्छापुर  क्षेत्र  में  बाणिज्यक  रूप  से  अर्धेक्षम  भण्डार  पाए  गए  हैं  जैसाकि
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 समाचारपत्रों  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  अंमेली

 योजना  में  इस  क्षेत्र  को  विकसित  करना  और  वहां  से  तेल्ल  निकलना  भी  शामिल  है  ।

 मध्यक्ष  सहोक्य  :  पुतः  यह  सामान्य  से  विशेष  प्रश्न

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  उनके  पास  सूचना  उपलब्ध  होगी  तो  बह  नहीं  तो आपको  लिखित  में

 भिजवा

 को  एस०  कृष्ण  कुमार  :  म्सनननीय  सदस्य  का  कहृत्ना  उचित  है  ।  अभी  तक  प०  बंगाल  में  हमने

 ऐश्े  4  कु  ओं  में  खुदाई  की  है  जहां  ह्वा  इड्रोकाबंन  नहीं  मिली  है  जो  वाणिब्यिक  रूप  से  उपयोग  योग्य

 तथापि  माननीय  सदस्या  द्वारा  बताए  इस  विशेष  कुए  में  द्ेत्  की  संभावना  नहीं  मिली  भाठवीं

 पोजना  के  कार्यक्रम  में  इसे  अवश्य  शामिल  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गुजराती  के  सदस्य  को  भी  बोलनें  दीजिए  ।

 श  दिलोप  भाई  संघानी  :  मैं  आपके  द्वारा  मंत्रीजी  से  जानना  चाहूंगा  कि  इन्होंने  18  जगहों  का
 बतांबा  है  कि  वहां  गेस  मिली  इसका  बे  स्टेटवइज  ब्यौरा  दें  और  गुजरात  में  पोरबन्दर  तथा  भावनगर

 में  गेस  के  भण्डार  मिले  हैं  लेकिन  आप  वहां  सें  उत्पादन  कब  शुरू  करने  वाले  हैं  ओर  उसका  ब्योरा  क्‍या

 |
 अध्यक्ष  महोदय

 :  यह  प्रशन  बराबर  नहीं  है  ओर  भन्त्रीज़ी  उत्तर  देना  चाहते  हैं  तो  वे  दे  सकते

 |

 भाप  सामान्य  में  विशेष  ओर  विशेष  से  सामान्य  प्रश्न  पर  नहीं  जा  सकते  हैं  |  ठीक

 थो  एस०  छुण्ण  कुमार  :  18  कु  ओं  में  जिसमें  1991  के  बाद  तेल  और  गैस  मिली  मैं  उसके
 बेसिनवार  आंकड़े  दे  सकता  उदाहरण  के  लिए  बंबई  अपतट--चार  कस्बे  कच्छ
 अपतट-एक  आदि  आवि  ।

 कस्बे  बेसिन  ओर  कच्छ  अपतट  गुजरात  भें  है  यदि  आष  कंम्बे  बेसिन  के  बारे  में  जानना  चाहते
 हैं  तो  एक  जम्बूसार  है  जहां  तेल  मिला  दूसरा  किस  है  उसमें  भी  तेल  उपलब्ध  है  और  कच्छ  अपतट  में
 जी  के  .  अ  है  |  यहू  बुअराल  में  ह ैओर  इसमें  गंस  उपलब्ध  है  ।

 झआो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  प्रायः  यह  देखते  में  आ  रहा  है  कि  सरकार  पेट्रोलियम  पदार्थों  का

 बढ़ाने  के  छिए  जिच्तित  रहुती  है  ।  बाहर  की  भी  कंपनीज  में  इस  संदर्भ  में  बात  करके  कई
 बिदेशी  कंपनीज  को  आपने  अपने  यहद्दां  अनुसंधान  करने  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बुलाया  है  ।
 जानना  चाहता  हूं  कि  जो  बाहर  से  कंपनीज  अनुसधान  ओर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  यह  आई  हैं  वे  रुचि

 नहीं  ले  रहीं  क्या  उनको  वाणिज्यिक  सुविधा  या  अन्य  भ्रकार  की  सुविध्वाएं  सरकार  नहीं  प्रदान  कर

 रही  अगर  ऐसा  हे  तो  उनकी  य्रेसुविधाएं  दनी  चाहए  ता।क  वे  बना  हिचकिचाहट  से  पेट्रोलियम
 क्दायों  का  उत्पादत  बढ़ाने  के  लिए  और  अनुसंधान  के  कायं  में  रुचि  ले  सके  ?

 । |
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 श्री  एस०  कृष्ण  कूमार  :  मुझे  नहीं  मालूम  है  कि  कौन  सी  बिदेशी  कंपनी  रुचि  नहीं  ले  रही  है  ।

 जहां  तक  अनुसंधान  कार्य  का  सम्बन्ध  है  यह  सच  है  कि  पहले  वाली  बरेलियां  उतनी  सफल  महीं  रही  थीं  ।

 लैंकिन  वतंमान  दौर  की  बोलियों  जिसमें  विदेशी  कंपनियों  को  भी  अनुमति  प्रदान  की  गई  हमने
 भधिक  सही  अधिक  अमुकल  शर्ते  रखी  हैं  ताकि  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  किया  जा  सके  ।  इस

 विदेशी  कंपनियों  से  संसाधनों  में  अन्तराल  के  कारण  आमन्त्रित  किया  गया  श्रा  वह  संसाधन

 जिनकी  आवश्यकता  कुल  मिलाकर  हमारे  साबंजनिक  क्षेत्र  उत्पादित  कर  सकता  है  ओर  प्रोद्योगिकी

 जिसे  वह  ला  सकते  वे  इसमें  रुचि  ले  रहे  हैं  का  प्रक्रियाधीन  है
 उनकी  बोलियां  बड़ी  जांच  की  जा

 रही  हैं  ।

 ओऔ  राजनाथ  सोसकर  जो  कुछ  पूछा  जाता  है  उसका  उत्तर  ही  नहीं  आता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  आपने  गलत  प्रएन  पूछा

 वेद्रोलियम  और  ब्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्रो  बो०  :  माननीय  सदस्य  ने  देश

 में  विदेशी  कपनियों  से  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  बारे  में  प्रश्म  पूछे  में  आशा  करता  हूं  कि  मैंने

 उनके  प्रश्नों  को  ठीक  प्रकार  से  समझा  है  ।  अगर  ऐसी  बात  है  तो  मैं  सदम  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि

 चौथे  दौर  की  बोलियां  शुरू  हो  गई  हैं  ?  बोलियां  आई  बोलियों  का  मूल्यांकन  किया  है  ।  ठेकों  को

 अभी  अस्तिम  रूप  दिया  जाना  बाकी  ओर  ढेकों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जात  में  पहले  मैं  नहीं  जानता

 कि  कौन  सी  सुविधाएं  विदेशी  कंपनियों  को  प्रदान  की  जाएगी  ।

 क्षी  रास  नाइक  .  अध्यक्ष  विदेशों  और  देश  की  कंपनियों  से  किडज  मंगाए  गए  इसके

 पहले  भी  कई  दफा  विड्ज  मंगाए  गए  जैकिन  फंसला  वहीं  में  यह  जानवन्य  ऋहत्ा  हूं  कि  इसके  पहले

 जो  चिडज  मंगाए  गए  उसके  बारे  में  क्षरकार  ने  फंसला  क्‍यों  नड्डीं  किया  ऐसा  कौन  सा  कारण  है  कि

 दुबारा  नए  बिडज  मंगाने  पढ़े  ?

 ]

 को  बो०  शंकरानन्द  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  सुचित  करना  च्ञाहता  हूं  कि  पहले  इसके  तीन  दौर

 बोलियां  आई  थीं  बोलियों  क्‌  मूल्यांकन  किया  गया  सेकिन  किसी  को  भी  तेल  नहीं  मिला  इसलिए

 चौथे  दौर  में  हमने  इस  देश  में  अधिक  खण्ड  विकसित  किए  हैं  ।

 मैं  सदन  को  पहले  भी  एक  से  अधिकबार  बता  चुका  हूं  कि  हमने  तट  पर  और  तट  से  दूर

 दोनों  प्रकार  के  अधिक  खण्डों  को
 विकसित  किया  है  और  हमें  और  बोलियां  प्राप्त  हुई  हम  आशा

 करते  हैं  कि  ठेके  दिए  जाए गे
 और  देश  के  लाभ  के  लिए  तेल  और  गैस  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 अध्यक्ष  महोदश्ष  :  प्रश्कक्राल  समाप्त  हुआ  ।
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 प्रहइनों  के लिखित  उत्तर

 गर-सरकारी  भवन  निर्माताओं  का  पंजोकरण

 *330.  भी  एम०  बोी०  चन्द्रशेलर  मति  :

 शी  संदोपान  भगवान  योरात  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राजघानी  में  अनेक  भवन  निर्माता  उपभोक्ताओं  के  साथ  धोखा  करके  प्लाटों  थौर

 फ्लैटों  की  बुकिंग  के  नाम  पर  उनसे  धनराशि  ऐँठ  रहे

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  राजधानी  में  भवन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  पुलिस
 को  ऐसी  कितनी  शिकायतें  मिली

 उन  भवन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  तथा  काय्यंबाही  की  गयी

 क्या  सरकार  का  विचार  गे  र-सरकारी  भबन  निर्माताओं  का  पंजीकरण  अनिवार्य  करने  के

 लिए  कोई  कानून  बनाने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  शोला  :  से  दिल्‍ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि
 :1-7-91  से  30-6-92  के  दौरान  उन्हें  68  शिकायतें  प्राप्त  हुई  धोखाधड़ी  के  सोलह  मामले  दर्ज

 किये  गये  थे  ओर  14  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये

 ओर  दिल्ली  में  प्लाटों  व  फ्लंटों  के  प्रबन्ध  ओर  अन्तरण  में  संलग्न

 अंबन  विकासकों  ओर  सम्पदा  एजेंस्टों  के  क्रियाकलापों  को  विनियमिद  करने  के  लिए  एक
 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍लो  सें  बांग्लादेश  से  आये  लोग

 *331.  क्री  शंकर  सिह  बाधेला  :

 लो  सथन  लाल  खुराना  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  बह  दिल्ली  में  गर-कानूनी
 झूप  से  रह  रहे  बांग्लादेश  के  लोगों  का  पता  लगाने  द्वेतु  सर्वेक्षण  कराने  के  आदेश  जारी

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की

 क्‍या  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  जहां  ये  लोग  रह्द  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  ऐसे  कितने  लोगों  को  निर्वासित  किया  ओर

 कया  दिल्ली  में  विध्वान  सभा  के  लिए  चुनाव  द्वोने  से  पहले  यहां  की  मतदाता  सूची  सशोधित

 की  जाएगी  ताकि  इसमें  से  यहां  ग ेर-कानूनी  ढंग  से  रह  रहे  लोगों  के  ताम  हृटा  दिए  जायें  ?

 गृह  सन्‍्जी  एस०  बो०  :  से  पिछले  वर्षों  |दल्ली  की  कूछ  गदी  बस्ता

 क्षेत्रों  मे ंरह  रह  अबंध  आध्रवासियों  का  सर्वेक्षण  करन  के  तोमित  प्रयास  किए  गए  इन  सर्वेक्षणों

 से  मपक्षित  जानकारां  प्राप्त  नहीं  फिर  दिल्लो  प्रशासन  न  सुचत  कया  कि  अवध  आप्रबातयां
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 के  कुछ  क्षेत्र  मौजूद  हैं  जैसाकि  संलग्न  विवरण  में  उल्लेख  तथापि  अवंध  बंगजादेशी  आप्रवासियों  की

 पहचान  क  रने  का  काये  बहुत  बड़ा  और  जटिल  इसका  कारण  जातीय  समानताएਂ  और  स्थानीय  जनता
 में  सहयोग  और  जागरुकता  का  अभाव  है  ।

 धान  +  न्न्ल्  ऊन  a  ++---२_स्‍२।ॉलॉरईा:ा  +---

 1992  से  1992  की  अवधि  के  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  225  अवब॑ध

 आप्रवासी  स्वदेश  वापस  भेजे  गए  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किए  हैं  कि  दिनांक  24-8-1992

 से  प्रारम्भ  होते  वाले  मतदाता  सूचियों  के  पुनरीक्षण  के  दौरान  उन  लोगों  के  मतदाता  सूती  में

 ग़मिल  नहीं  किए  जाने  चाहिए  जो  कान्‌न  के  प्रावधानों  के  अनुसार  मतदाताओं  के  रूप  में  पंजीकरण  के

 लिए  योग्य  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 दिल्ली  में  अवध  बंगलादेशी  आप्रवासियों  के  क्षेत्र

 .  सीलमपुर  |

 सौमापुरी  ।

 .  आजावपुर  वाजार  क्षेत्र  |

 .  निजामुद्दीन  पुलिस  थाना  क्षेत्र--गन्दा  बड़ा  पुल  ।

 -  जंगपुरा-बी  ।

 .  निजामुहीन  बस्ती  के  नजदीक  शमशान  घाट  ।

 7.  डिफेंस  कालोनी  अंसारी  सादिक  नगर  ।

 8.  दरीबा  गेट  के  सामने-जामा  मस्जिद  के  पास  की  झुग्गियां  ।

 9.  पुलिस  थाना  कालकाजी  ।

 10.  अजमेरी  गेट  रेलवे  नजदीक  कटरा  राजी  मस्जिद  ।

 11.  यमुना  पुस्ता  ।

 12.  सराय  रोहिल्ला  बाजार  ।

 ]

 हे

 >

 (९

 #

 (९

 ही०  डी०  छ्०  फ्लैहों  का  आवहम

 *322.  झीसतो  शोला  गौतस  :

 ली  नरेश  कुमार  बालियान  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  25  1992  के  में  डी०  डी०  ए०  के  खाली  पढ़े
 फ्लेटों  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  शीक्रातिशीघ्र  इन  फ्लैटों  का  आवंटम  करने  हेतु  सरकार
 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?
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 लिखित  उसर  30  1992
 अत

 शहरी  विकास  मंत्रो  शोला  :
 हां  ।

 समाचार  में  दिहली  के  पूर्वी  जोन  में  खाली  पड़े  फ्लैटों  की  संख्या  2817  बतायी  गई
 बिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  सूचना  के  अनुसार  इन  फ्लेटों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 1.  जारी  हुए  कढ्जा  पत्र  1834

 2.  कब्जा  पत्र  जारी  हो  रहे  हैं  390

 3.  आवंटित  फ्लैट  1151

 4.  आवंटन  के  लिए  उपलब्ध  फ्लैट  149

 5.  न्‍्यायाधोष  आदि  और  तत्काल

 आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  नही  293

 योग  3817

 फ्लैटों  का  आवंटन  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 ]

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  ओर  बिकास  निगम

 द्वारा  सिर्धारित  ऋण  पद्धति

 *333.  श्री  दशा  सेथे  :  क्या  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  और  विकास  निगम  द्वारा
 निर्धारित  की  गई  ऋण  पद्धति  क्‍या

 (a)  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  और  बिकास  निगम  कौ  स्थापना  से
 लेकर  अब  तक  हस  पद्धति  के  अनरूप  कितनी  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  दिश्वा  मय

 कितने  मामलों  में  इस  पद्धति  स ेहट  कर  ऋण  दिया  गया  ओर

 इस  पद्धति  से  हटने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कह्याण  सम्त्रो  सीताराम  :  यह  निगम  परियोजना  लागत  का  75%  दान
 करता  है  तथा  शेष  प्रतिशत  राज्य  अनुचित  जाति  किकास  निगमों  तथा  प्रोमोटरों  आदि  द्वारा  अंशदान  के
 रूप  में  दिया  जाता  है  ।

 उपरोक्त  पद्धति  के  अनुसार  136  बोजनाओरें/परिग्रोजनाओं  लिए  ऋण  वितरित  किए
 इए  हैं  ।

 दो  मामलों  में  इस  पद्धति  से  हटकर  ऋण  दिए  गए  हैं  ।

 के  मिजोरम  के  मामले  जहां  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  नहीं  अनुसुंचिते  जनजाति
 के  70  कार्यकुशल  कारीगरों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  मनुसूचिते

 दे



 है  1914  चखिखितः  उत्तर
 ame

 जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  एस०  एफ०  डी०  की  पद्धति  से  कुछ  हटकर  दो  मामलों
 में  संस्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।

 तीसरा  राज्य  पुनरगंठढन  आायोग

 +334.  डा०  जयस्त  रंगपी  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  संगठनों  ने  तीसरे  राज्य  पुनाठिन  आयोग  का  गठन  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रत्षिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रो  एस०  बो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शुष्क  भूमि  लेतो

 $०35.  ओ  छोदी  पासबान  :

 झी  काशीराम  राणा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  कौन-कौन  सी  शुष्क  भूमि  परियोजनाएਂ  कार्यान्बित
 की  गई

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  भ्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 सहायता  दी  ओर

 शुष्क  क्षेत्रों  में पैदावार  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  संत्रो  बलराम  और  एक  विवरण  संलग्म  पर  रख  दिया  गया

 कृषि  बारानी  धरेलू  घरेलू  उत्पादनਂ  प्रणालियां

 आदि  को  शामिल  करते  हुए  एकीकृत  खेती  प्रणालियों  के  निरंतर  विकास  के  माध्यम  से  क्षेत्रों  में

 कुल  बायो-पास  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 विवरण

 रुपए
 _  रा  ्  ९8७  उऋऋऋऋऋऋ  फ  फऊफऊझछ

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  परियोजना  का  नाम  और  1991-92  में  प्रदान  की  गई  धक्राशि

 एन०  डन्ल्यू०  डी०  *  विश्व  बेंक  से  डनोडा  द्वारा  यूरोपीय
 पी०  अर ०  ए०  सहायता  प्राप्त्त  सहायता  प्राप्त  अधिक

 परियोजनाएं  परियोजनाएं  समुदाय
 हारा

 सहायता  प्राप्त

 परियोजनाएं
 ann  जननी  जी  nnn  ण्ज्अज--+॑-आीा  न

 _

 1.  आंध्र  प्रदेश  1120.00  51404  न  ना

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  18.00
 णण  गण

 णणा
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 असम  350.00

 बिहार  780.00

 गोवा  17.00

 गुजरात  1180.00

 हरियाणा  240.00

 हिमाचल  प्रदेश  80.00

 जम्मू  व  कश्मीर  60.00

 कर्नाटक  1420.00

 केरल  300.00

 मध्य  प्रदेश  2600.00

 महाराष्ट्र  2590.00

 मणीपुर  15.00

 भेघालय  25.00

 मिजोरम  10.00

 नागालैंड  25.00

 उड़ीसा  775.00

 पंजाब  95.00

 राजस्थान  1940.00

 सिक्किम  25.96

 तमिलनाडु  508.11

 भिपुरा  35.00

 उत्तर  प्रदेश  1150.00

 पश्चिमी  बंगाल  540.00

 दादर  तथा  तगर  हबेली  0.465

 दमन  ओर  दीव  0.465

 कुल  15900.00

 4

 433.00

 578.00

 6863.20
 SE SS

 30  1992

 5  6

 136.56  न

 न+  40.00

 336.56  40.00

 सिचित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  बिकास  परियोजना  ।



 8  1914  लिखित  उेशर

 सकातों  को  कसी

 *336.  डा०  महादोपक  सिह  शाक्य  :

 झऔ  सोतीश  कुमार  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  ऐसा  कोई  आकलन  किया  है  कि  देश  में  मकानों  की  कितनी  कमी

 यहि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  मकानों  की  कितनी  कमी

 इस  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  आठवीं  योजना  के  दौरान  कितने  नए  मकानों  का  निर्माण  किए
 जाने  की  संभावना

 कया  मकानों  की  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  सहकारी  आंदोलन  को  प्रोत्साहन  देने  का  सरकार
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रों  शीला  :  ओर  जनमणना  आंकड़ों  के

 आधार  !  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  30.3  मिलियन  मकानों  कौ  कमी  थी  ।

 योजना  आयोग  के  अनुमान  के  अनुसार  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  वौरान  शहरी  तथा

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  |  5.95  मिलियन  नए  रिहायशी  मकानों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 और  राष्ट्रीय  आवास  नीति  में  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  केन्द्र  ओर  राज्य  सरकारों

 हारा  सहकारी  और  सामुदायिक  संगठनों  को  भूमि  की  सहज  वित्त  ओर  वित्तीय  समर्थन  देकर

 बिशेषतया  दिए  गए  स्‍लम-वासियों  ओर  ग्रामीण  निर्धनों  के  आश्रय  से  सम्बन्धित  विभिम्भ

 कलापों  की  शखरूआत  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  |  आवास  सहकारिताओं  के  संचलन  को  सुसंगत
 बनाने  और  विद्यमान  बाधाओं  के  निवारण  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  वतंमान  सहकारिता  कानूनों
 में  अगल  अध्याय  का  अधिनियमन  किए  जाने  का  भी  राष्ट्रीय  आवास  नीति  में  प्रस्ताव  आवास

 कारिताओं  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  हुडको  और  जीवन  बीमा  निगम  से  विशीय  सहायता  उपलब्ध

 है  ।

 |
 संयुक्त  राष्ट्र  खास  सहायता  कायकल

 +१37.  ओी  अज न  चरण  ढ्रेग्रे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  को  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान

 किसनी  खाद्य  सहायता  दी

 क्‍या  ये  खाद्य  वस्तुएਂ  उड़ीसा  में  सुखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लोगों  में  बांटी  जायेंगी  और

 तदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  वलरास  :  1992  के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र  योजनाओं

 के  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  में  कार्यकलापों  के  माध्यम  से  साम्राजिक  आर्थिक  विकासਂ  मामक

 डरा



 लिखित  उंत्तरें  30  1992

 परियोजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा  को  2490  मीटरी  टन  गेहूं  और  1000  मीटरी  टन  चावल  निमु  क्य-किए

 गए  हैं  ।

 और  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  खाद्य  सहायता  इस  परियोजना  के  लिए
 ये  जिन्स  केवल  उड़ीसा  के

 घेनकना  सम्बलपुर  और  सुन्दरगढ़  जिलों  में  परियोजना  के  अन्तगंत

 वनरोपन  कार्वकलापों  में  संलग्न  कार्यकर्ताओं  में  वितरित  किए  जाने  के  लिए  ही  उपयोग  किए  जा  सकते  हैं  ।

 बोहड़  विकास  कार्य कम

 *338.  शी  राम  बदन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  -

 क्‍या  बुन्देलखंड  में  गंगा-यमुना  के  जलग्रहुंगण  क्षेत्रों  में  एकंडों  उपजाऊ  भूमि  बीहड़  होटी  जा

 रही

 यदि  तो  सरकार  ने  बीहड़ों  के  विस्तार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 क्या  सकार  का  बिचार  इन  बीहड़ों  को सबनतल  करने  और  इसे  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  इन
 क्षेत्रों  के  क्षिसानों  को  स्वामित्व  अधिकार  देमे  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तौ  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या

 जझोजि  संत्री  अलरास  :  देश  का  लगभग  39.75  लाख  हैक्टेयर.क्षेत्र  उचड़-खाबड़
 चॉला  इसमें  से  579  लाख  हेक्टेबर  क्षत्र  4.64  लाख  हैक्टेयर  उत्तर  प्रदेश  में  और  मध्य

 प्रदेश  में  1.5  लाख  हैक्टय  बम्देलखंड  में  क्षत्र  में  पड़ता  है  ।

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  में  ऊबड़-खाबड़  वाले  क्षेत्रों  के  स्वरित  विकास  के  लिए  19  8  7-8/

 में  शरू  की  गई  राज्य  योजना  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगंत  100  प्रतिशत  केंद्रीय

 सहायता  से  बन्देलखंड  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  में  6330  हैक्टेयर  ओर  मध्य  प्रदेश  में  4968  हेक्टेयर  सुधार
 किया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  सिफारिश  के  आधार  पर  1990-91  से  यह  थोजना  शाज्य  दीत्र
 को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  ।

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  की  चंबल  और  यमुना  नदियों  के

 खाबड़  वाले  क्षत्रों  मे ंसमेकित  पनक्लारा  अबन्ध्  कार्यक्रम  1987-1988  से  प्रचालित  हो  रहा  है  ।

 से  थह  मामला  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  कायेक्षत्र  के  अन्तर्गत  भाता  है  ।

 उड़ीसा  को  आवास  परियोजनाएं

 +३109,  झी  भौकांत  जेता  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  ग्रॉमोंण  और  शहरी  झ्षत्रों  में
 आवास  समस्या  का,समाधान  करने  के  लिए  आवास

 तथा  शहरी  विकास  निगम  के  विचाराधीन  पड़ी  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 ।  पुसते  क्याआवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  ने  इन  परिग्रोजनाओं  जूरी  दे  दी

 ४17.  यदि  तो  तत्संध्वन्धी  ब्यौरा  क्या  जौर

 हक
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 यंदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्री  शोला  :  से  हुंडको  की  सूचना  के  अनुसॉर  जंडौसा
 की  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  हुडकों  के  अनुमोदन  के  लिए  28.12  करोड़  रुपये  के  ऋण  के  लिए  प्रेरित
 आवास  योजनाओं  की  संख्या  23  1992  तक  17  इनमें  से  15.52  करोड़  रुपये  के  ऋण  की
 10  योजनाए  मूल्यांकन  मुह्ों  के  अनुपालन  हेतु  ऋणपार्थी  एजेंसियों  के  पास  विचाराधीन  है  तथा  ।  2.60

 करोड़  रुपये  के  ऋण  की  7  ग्रामीण  आवास  योजनाएं  विचार  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 ससालों  का  उत्बादम

 +340.  थ्रो  प्रसुद्याल  कठेरिया  :

 ओ  बेयो  बकक्‍स  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  मसालों  की  वार्थिक  मांग  क्या-क्या  रही
 और  उनकी  वाधिक  उत्पादन  कितता-कितना

 उपयु कत  अवधि  के  दोरान  निर्यात  किए  गए  ब  निर्यात  किए  जाने  वाले  मसालों  का  उनके

 मूल्य  सहित  ब्यौरा  क्या  और

 मसालों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  दिए  गए  अथवा  दिए  जाने  बाले  प्रोत्साहनों  या

 सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  अलरास  :  देश  में  मसालों  की  मांग  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जाता
 तथापि  उत्पादन  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 1990-91  *  19.55

 1991-92  20.97

 1992-93  21.97

 मसालों  की  निर्यात  की  गई  साजा  और  गमरूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 मात्रा  मूल्य

 1990-91  109,636  636  242.14

 1991-92  130,567  362.04

 1992-93
 *

 "150,000  426.00

 मसालों  के  विकास  के  लिए  एक  समेकित  योजना  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कार्यान्बित  की  जा  रहो

 है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  मसाला  उत्पादकों  को  राज-सहायता  प्राप्त  दरों  पर  अच्छी  रोपण

 आदान  पौध  रक्षण  उपकरण  उपलब्ध  सिचाई  प्रदर्शन  भूखण्डों  के

 घाने  और  वैज्ञानिक  परिसंस्करण  के  बारे  में  किसानों  को  प्रशिक्षण  के  रूप  में  प्रोत्साहन  गौर  सहायता

 मुहैया  की  जाती  है  ।

 1990-91  और  1991-92  के  दोरान  उपय कक्‍त  कार्यक्रमों  पर  769.39  लाख  रुपये  का  व्यय
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 किया  गया  ।  वर्तेमान  वर्ष  और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  ये  कार्य  क्रम  जारी  रखे  गए  1992-

 93  के  लिए  1200.00  लाख  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।

 कश्मोर  धाटो  को  स्थिति

 *341.  ओऔी  एन०  जे०  राठवा  :

 प्रो  ०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतात  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कश्मीर  घाटी  की  स्थिति  की  समोक्षा  करने  हेतु  1992  में  उनकी  अध्यक्षता  में

 एक  उच्च  स्तरीय  बैठक  जम्मू  और  कश्मीर  में  हुई

 यदि  तो  उक्त  बेंठक  में  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  औपर  इंस  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव
 दिए  गए  ओर  क्या  सिफारिश  की  ओर

 इस  पर  कया  अनुवर्ती  कार्यबाही  की  जा  रही

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  मधिकारियों  के  साथ  आयोजित  बँठक  में  राज्य  की  समग्र  स्थिति  पर

 बिमशे  करने  के  साथ-साथ  आतकवाद  को  नियंत्रित  लोगों  से  अधिक  सहयोग  प्राप्त  राज्य

 के  विकास  से  सम्बन्धित  मामलो  तथा  कश्मीरी  प्रवासियों  की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  किए  जा  रहे
 प्रयासों  पर  विचार  किया  गया  ।  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  ने  इस  दिशा  में  अपने  प्रयास  बढ़ा  दिए  हैं  ।

 राज्यों  को  बिसोय  सहायता

 +३42.  श्री  यशवन्तराब  पाठिल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  नोवें  वित्त  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  को  केवल  विकट  आफ  दी

 स्थितियों  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  प्रावधान  किए

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  उक्त  प्रावधान  के  अम्त्गंत  सहायता  दी  गई

 है  और  उन्हें  कितनी-कितनी  सहायता  राशि  दी  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  बिचार  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  को  भी  इस  प्रावधान  के  अन्तगगंत

 बविफ्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रों  बलराम  :  नोवें  वित्त  आयोग  ने  टिप्पणी  की  कि  यदि  किसी  क्षेत्र

 में  ब्याप्ठ  आपदा  इस  स्तर  और  विकटता  की  हो  जाए  कि  उसकी  देखभाल  राष्ट्रीय  स्तर  पर  करने  की

 आवश्यकता  हो  तो  केल्द्र  सरकार  परिस्थिति  के  अनुसार  उपयुक्त  कायंवाही  करेगी  और  आवश्यक  ब्यय

 करेगी  |

 इस  प्राषधान  के  अन्तगंत  अभी  तक  किसी  राज्य  सरकार  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी

 गई  है  ।

 से  देश  के  किसी  भी  भाग  में  सूखे  की  स्थिति  इतनी  विकट  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  इसकी  देखभाल  करने  और  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  हो  ।

 dy
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 को  खेतो

 *243.  झोमतो  दोषिका  एच०  टोपीवाला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  की  खेती  किन-किन  राज्यों  में  होती

 पिछले  तीन  वर्षों
 के दोरान  मेंथाਂ  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन

 क्या  किसानों  की  सहायता  के  लिए  इसका  कोई  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हि

 यदि  तो  क्या  उसका  मूल्य  निर्धारित  करने  के  मामले  में  व्यापारियों  को  पूरी  छूट  दे
 दी  बई  है

 ?

 कृषि  मंत्रो  बलराम  :  मेंथा  की  खेती  मुख्य  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  और
 उसके  निकटबर्ती  जिलों  तथा  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  कुछ  भागों  में  की  जाती

 मेंथा  फसल के  बारे  में  कोई  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जाता  है  और  इसीलिए  इसके  डत्पावन
 के  सरकारी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  मोटे  अनुमान  के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  लयभग  1.4  लाख
 मीटरी  टन  मेंथा  हब  का  उत्पादन  होता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 सामान्य  विपणन  शक्तियां  बाजार  में  उत्पाद  का  मूल्य  नियत  करती  है  ।

 ]
 फसल  पड़ति

 9344.  थी  थी०  वेवराजन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देने  क ेलिए  विभिन्‍त  कृषि  वस्तुओं  की

 मांग  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  कराया  है  ताकि  वे  अपनी  फसल-पद्धति  में  अषेक्षित  बरिव्तेन  कर

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सन्त्रो  बलराम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।'

 राजधानी  में  गगनचुम्थो  इमारतें

 $३45.  प्रो०  रीता  वर्मा  :

 शो  चेतन
 पो  ०एस०  चोहान  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  राजधानी  विशेषकर  कनाट  प्लेस  और  बारालखम्बा  रोड  क्षेत्र
 में  गगनचुम्बी  इमारतें  बनती  जा  रही

 31
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 यदि  तो  क्या  नई  इमारत  के  लिए  नक्शा  भंजूर  करते  समय  अग्नि  शमन

 पानी  और  विद्युत  सप्लाई  एवं  वाहन  खड़  करने  के  स्थान  जैसे  मूलभूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता

 पर  ध्यान  अनिवाये  रूप  से  दिया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रों  शौला  :  हां  ।

 और  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  द्वारा  अपने  क्षत्र  में  नए  भवन  के  लिए  अथवा  स्वीकृत
 करते  से  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  वह्‌  नक्शा  बग्नि  सुरक्षा  एकीकृत  भवन

 मास्टर  प्लान  दिल्ली  2001  और  जोनल  विकास  योजनाओं  में  उल्लिखित  बिजली  पानी  के

 लिए  अपेक्षित  अड्ड  के  अनुरूप

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 भात्स्यको  विकास
 #346.  छइर०  रवेश  जन्द  तोसर  :

 शो  लोकनाथ  चोधरो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  राज्यों  में  मात्स्यिकी  विकास  छेतु  भेजो  गई  योजनाओं  का
 राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 (@)  केरद्र  सरकार  ने  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  ओर

 1992-93  2-93  के  दौरान  इस  प्रयोजनाथ  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  काः
 प्रस्ताव  है  ?

 ह

 कृषि
 हब

 बलराम  और  राज्य  सरकारें  केन्द्र  तथा  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजमाओं  के  तहत  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  को  योजनाए  नहीं  बल्कि  उनके  प्रस्ताव
 भेजी  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  एबं  उन  पर  की  गई  कारंवाई  संडंधी  विवरण  संलग्न  है  ।

 योजना  आयोग  ने  वादिक  योजना  1992-93  के  लिए  60.00  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  को
 मंजूरी  दे  दी  निध्ियों  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  जाता  एवं  1992-93  में  योजना  कार्यान्वयन
 में  हुई  प्रगति  के  आधार  पर  इसे  राज्यों  को  निम॒ क्‍त  कर  दिया

 हे

 जिधरण

 शाज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव

 चख%झ  खो  थ  ओोोोझफ--:::ा:::3क्‍इ$ञब  eS  न  -_  कान  SSNS
 ऋनण्सं०  राज्य  प्रस्ताव  का  विषय  लागत  वर्तमान  स्थिति

 रुपये

 1  2  |  4  5
 .  बमनम-न-+ननग--+

 ५
 5

 — 1992  में  ayy
 अध्वि  प्रदेश  तदशीय  मत्स्य  विपणन  89.00  जुलाई  इसकी  में  प्राप्स

 सम्बन्धी  बुनियादी  ध्सुविधाए  हुआ  और  इसकी  जांच

 जैसे-मत्स्य-ब्यवसाय शेड को जार ही है । $2
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 2.  गुजरात

 3...  केस्‍ल

 4.  उड़ीसा

 5  पंजोब

 बर्फ  खाने  सहित  शीत  गृह

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र
 टिड  वाहन  तथा  इस्सुलेटिड
 डिब्बे  वाली  साईकिलें  आदि

 चोरवार्ड  205-32'

 मैंगोट-ड्‌  गर्री  फंसेने

 ओर  कोट्डा  पत्तन  पर

 मत्स्यावतरण  केन्द्र

 (i)  कट्ट्र  मत्स्यावतरण  केन्द्र  42°05

 पोल्लाथाई

 (9)  पोण्णाजी  &00:00

 में  छोटे  मत्स्य  बन्दरगाह
 का  विकास

 i)  रम्मा  में  मत्स्थावतरण  11:00

 9)  अन्तर्देशीय  मत्स्य  91:00

 बर्नियादी  सुविधाएँ  जैसे

 T  व्यवसाय

 इफंखाने  सहिल  मछलीं

 दुकाने  इन्सुलेटेड  वाहन
 क ॥

 टरणीय  मत्स्य  9०१०
 अन्तंदशीय  मत्स्य  92:32

 इनियांदी
 जे

 सुंबिधाएं  जेसे

 अप्रैल  1991  में  प्राप्त

 हुंआ  अरे  इसकौ  जांच
 की  जा  रही  है  ।

 नवम्बर  1991  में  प्राप्त

 हुआ  राज्य  सरकारों  से

 स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है
 जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा

 रही

 अप्रैल  1991  में  प्राप्त

 जिसकी  जांच  की  जा

 रही

 जनवरी  1992  में  प्राप्त

 हुआ  चूकि  रम्भा  एक
 विशद्ञयमान  अवरण  केन्द्र  के

 बहुत  नजदीक  (2  कि०

 हैं  राज्य

 संरंकौर॑की  भश्थिगित
 करने  की  सेलोह  दी
 गई

 /  1992
 नें  ऋरष्त जुलाई  trast  में  प्राष्त

 हुमा  जिसकी  जांच  की
 की  जा  रही

 जुलाई  जिसकी  में  ब्रॉध्त

 हुआ जिसकी जाँच की
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 मत्स्य  व्यवसाय  शेड  बफे  जा  रही
 खाने  सहित  शीत  गृह
 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  इन्सुलेटेड

 इन्सुलेटेड  डिब्बे

 याली  साइकिलें  आदि

 6.  तमिलनाडु  नागपट्नम  में  मत्स्यावतरण  82°48  अप्रैल  1991  में  प्राप्त

 केन्द्र
 ,

 हुआ  .  केन्द्र  राज्य  के
 बीच  लागत  के

 बराबर  योगदान  के

 स्वीकृत  प्रश्तिमान  के
 रीत  राज्य  ने  शत-प्रतिशत
 केन्द्रीय  महायता  के  लिए

 अनुरोध  किया  राज्य

 सरकार  से  यह  स्पष्ट  करने
 के  लिए  कहा  गया  है  कि
 क्या  वह  सहायता  के

 वर्तमान  प्रतिमान  को
 स्वीकार  करेगी  ।

 न्यायाधिकरणों  में  लम्बित  अवध  प्रवासियों  के  मामले

 3356.  श्री  सेयद  शाहाबुहीन  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अवैध  प्रवासी  द्वारा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  !  1991  और
 1  1992  को  अवैध  प्रवासी  होने  के  संदेह  में  कितने  व्यक्तियों  के  मामले  न्यायाधिकरणों  में  लंबित
 पड़  हुए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  विदेशी  राष्ट्रिक  पाए  गए  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  पर
 श्यायाधिकरण  ने  चलाया

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  अधिकरण  द्वारा  विदेशी  राष्ट्रिक  न  पाए  गये  कितने  व्यक्तियों  पर
 मुकदमा  चलाया  गया  और

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  |  1991  ओर  1  1992  को  कितने
 घिकरण  कार्य  कर  रहे  थे  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  एम०
 :  असम  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अवेध  प्रवासी  द्वारा

 1983  के  अधीन  गठित  न्‍्यायाधिकरणों  के  पास  दिनांक  |  1991  को  अवैध
 प्रवासियों  के  :3565  मामले  तथः  दिनांक  |  अप्र  1992  को  20933  मामले  लंबित

 ६



 है  1914  लिखित  उंत्तरे

 स्यायाधिकरणों  द्वारा  दिनांक  |  199!  तक  7330  व्यक्तियों  का  अवध  प्रवासी

 होना  पाया  गया  और  1991-92  के  दोरान  1049  व्यक्तियों  का  अवध  प्रवासी  होना  पाया

 न्यायाधिकरणों  द्वारा  दिनांक  |  1991  तक  10610  व्यक्तियों  का और  1991-
 92  के  दौरान  3779  व्यक्तियों  का  अवैध  प्रवासी  होना  सिद्ध  नहीं  किया  जा

 दिनांक  |  1991  को  अवेध  प्रवासी  न्‍्यायाधिकरणों  को  संब्या  17  थी
 भौर  दिनांक  ।  1992  को  इनकी  संख्या  16  थी  ।  इन  दोनों  तिथियों  को  एक  अवैध  प्रबासी

 अपीलीय  न्यायाधिकरण  भी  मौजूद

 बहुराज्योय  सहकारो  बेंक

 3357.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बहु-राज्यीय  सहकारी  बैंकों  संख्या  कितनी  और

 इन  बहु-राज्यीय  सहकारी  बकों  को  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी  लाभ/हानि

 हुई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुल्लापल्ली  :  ओर  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भवन  निर्माण  नियमों  में  संशोधन

 ]

 3355.  थ्रो  मुत्यंजय  तायक  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दिल्ली  में  भवन  निर्माण  नियमों  में  नए  संशोधन  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  भरणाचलम )  :  ओर  दिल्ली  प्रशासन
 ने  प्रशभयनीय  विचलन  की  सीमा  में  वृद्धि  की  अनुमति  देते  हुए  भवन  नियमों  के  परिशिष्ट  को
 दिनांक  13-1  2-90  की  अपनी  अधिसूचना  के  माध्यम  से  संशोधित  किया  तथापि  इस  संशोधन  का
 अनेक  आपत्तियों  क ेकारण  दिनांक  !1-3-92  की  एक  अन्य  अधिसूचना  के  माध्यम  से  निरसन  कर  दिया
 गया

 बोड़
 के  माध्यम  में  अध्यपन

 ]
 3359.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार
 ने

 देश  में  दोड़  के  सम्बन्ध  में  कभी  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  क्षेत्र  में  एकरूपता  लाने  हेतु  क्या  कद्ष्म  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  देश  में  मंदान  से  बाहर  की  दौड़  सम्बन्धी  प्रत्येक  पहलू  की  ल्लांच  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय
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 आयीम  सथा  टकफ  अथांरीटी  आफ  इंडिया  जैसीसांविधिक  संस्था  की  स्थापना  की  वांछनीक्ता  पर  विचार

 करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :
 से  भाचश्यक  सूचना  एकञ  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  ढ़ासों  में  बृद्ध

 3360.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या
 पेट्रोलियम

 और  प्राकृतिक  थस  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे
 किः

 *  ह

 वर्ष  1989-90,  1990-91  क्र  1991-92  के  दौरान  केस्ेप्तीन  भौर

 उब्लोई  गप  $  मूल्यो ंमें  किस  हद  तक  वृद्धि  हुई  क्षोर  इत्रके  मूल्य  किन-किन्न  तारीक्षों  से  बढ़ाए  गए
 बोर

 इस  मुल्य  वृद्धि  का  ओचित्य  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  वर्ष  1989-90,  1990-91  90-94
 और  1991-22  के  दोरान  मिट्टी  क ेतेल  और  एल०पी०जी०  के  भंडारण-स्थल  की  कीमतों
 में  की  गई  वृद्धि/(हास)  निम्नलिखित  हैं  :--

 तर  20-3-90  से  प्रभावा  15-1  0-90  से  प्रभावी  25-7-91  से  प्रभावी
 लिशिनिककीअ  नमक  हद

 1.  पेट्रोल

 (रु०/कि०लि०)  1250.00  2236.02  2236.02

 2.  (रु०/कि०्लि०)  537.98  906.94  शुब्म

 3.  करैरोसीत  के

 (इ०/किलि०)  श्न्म  489.23  (243.62)

 4.  एल  ०जी  ०  (<०/मि०ट०)  )

 )  श््ब्य  शुन्य  689.80

 टिप्पणी  :  कोष्ठकों  के  भांकड़  कीमतों  में  कमी  को  द्रशति

 मांग  में  वृद्धि  और  अस्य  सामाजिक-आर्थिक  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  की मतों
 में  संशोधन  किया  गया  था  ।

 धामिक  स्थलों  के  बहाने  सरकारो  भूमि  पर  अवध  कब्जा

 ]

 भो  यशवम्तराब  पाठिल  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  धाभिक  स्थलों  के  बहाने  सरकारी  भूमि  पर  कब्जा  किए  जाने  की  जानकारी

 हौर

 १९
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 ऊँ
 इन  अवेध्न  कब्जों  क्री  हटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उछठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरों  विकाप्त  मंतरलम  के  राजय  संत्रो  एस०  :  ओर  सूलना  एकत्र
 की  ज़रा  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  ज्ञाएगी  |

 थेहूं  और  चावल  करो  संकर  किसमें

 :362.  362.  श्रो  ले०  चोष्का  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  क्ताने  की  क॒पा  करेगे  कि  :

 देश  में  चावल  और  गेहूं  की  संकर“किस्मों  का  उत्पादन  कितने  क्षेत्र  में  हो  रहा  है  और  इसकी
 प्रति  एकड़  उपज  कितनी

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  संकर  किस्मों  की  खेती  कितने  क्षेत्र  में  करने  का  विजार
 गौर

 भांध्र  प्रदेश  को  वर्ष  1992-93  के  दौरान  समेकित  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चावल  के  विकास
 हेतु  कितनी  धनराशि  दो  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली
 :  और  संकर  किस्मों  के

 माध्यम  में  देश  में  चावल  और  गेहूं  का
 गणिज्यिक  उत्फदन  अभी  शुरू  नहीं  किया  इसलिए  इन

 संकर  किस्मों  ई  अन्तगंत  आने  वाले  क्षत्र  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  1992-93  के  दौरान  चावल  विकास  के  लिए  समेकित  कायंक्रम  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  आंध  प्रदेश  की अब  तक  772.84  लाख  रुपए  की  राशि  निमुक्‍त  की  जा  चुकी

 म्रांप्न  प्रदेश  में  मत्यत  ब्रन्दरगाह

 3363.  श्री  शोअलफ़ शक  य्व  ब्ाड़ड़े  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे

 केन्द्र  सरकार  के  पास  आज  प्रदेश  में  भत्स्थव  बन्दरबाह  बनने  हेसु  स्वीकृति  के  लिए  सस्क्रित

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 क््षि  प्रंशशलग्न  सें  राज्य  मन्त्री  मुल्जापललो  :  ओर  आंध्र  प्रदेश  में

 सक्िब्रीप्रढनत्  ओर  इफ़णाफ्टूलस  में  सत्स्यन  ब्रन्दरगाहु  के  निर्माण  के  लिए  क्रेल्ड्र  सरकार  के  पास  कोई
 संशोधित  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  मंत्रालय  में  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  ही  उस  पर  विचार  किग्रा

 जाएगा  ।  मंऋलम  के  पास  कोई  अन्य  एस्ताव  बकाया  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  अग्लि  शभन  सेवा  में  अम्मि  शमक  बाहन

 3368.  थी  विलास  मुत्त  सवार
 :  क्या  गृह  मन्त्री  9  1992  क्रे  ब्रतारांकित  प्रश्न  संस्या

 6700  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  को  सभी  66  नए  अ'ग्त  श।मक  वाहन  मिल  गए



 लिखित  उत्तर  30  1992

 यदि  तो  इस  बीच  कितने  अग्नि  शामक  वाहन  प्राप्त  हुए  और

 बचे  हुए  अग्नि  शामक  वाहन  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना

 संसवोय  काय  मंत्रालय  में  रांज्य  सनत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  एम  ०एस०  :

 और  24-7-1992  तक  63  दमकल  गाड़ियां  आ  चुकी  हैं  ।

 शेष  दमकल  गाड़ियां  1992  के  अन्त  तक  आ  जाने  की  आशा

 घुसपंठ  रोकने के  लिए  सोमा  सुरक्षा  बल  के  सुझाव

 सिनुवाद ]
 :  365.  श्री  प्रकाश  वोी०  पाटोल  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  इु.॥  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलादेश  से  भारत  में  अवेध  रूप  से  प्रवेश  करने  वालों  लोगों  पर  रोक  लगाने  के  लिए

 सुरक्षा  बल  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  अनुमानतः  इस  पर  कितना  खर्च  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 संसदोय  कार्य  ससत्रालय  सें  राज्य  मन्त्नो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एस  ०  एसम०  :

 से  अवैध  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  करने  पर  समय-समय  पर  सभी  सम्बन्धित

 अभिकरणों  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  किया  जाता  है  एक  सतत  प्रक्रिया

 फ्लैटों  का  आबंठटय/आबंटन  रह  किया  जाना

 ]  ु

 3366.  भी  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूवी  और  उत्तरी  दिल्ली  में  श्रेणीवार  और  क्षेत्रवार  निर्मित  जनता  फ्लैंटों  और  स्व

 वित्त  पोषण  योजना  के  अन्तगंत  निर्मित  उन  फ्लैटों  की  संख्या  कितनी  है  जो  या  तो  आबंटित  नहीं
 किए  गए  हैं  अथवा  उनका  आबंटन  रह  कर  दिया  गया  ओर

 श्रंणीवार  ओर  क्ष  त्रवार  ऐसे  कितने  मामलों  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 1991  से  मान  1992  तक  आबंटित  फ्लेटों  के  क्षेत्र  बदल  दिए  गए  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  सें  र(ज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  ढी०  डी०  ए०  द्वारा

 सूचना  के  अनुसार  वापस  रह्‌  किए  जाने  के  कारण  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  फ्लैंटों  का  विवरण  इस  प्रकार

 क्रमसं०  क्षेत्र  श्रेणी  योग

 स्‍्ववित्तपोषित  जनता
 _  -_+_+.+-+  अल  बजज-+--०  ---_

 1.  दक्षिणी  87  14  101

 2.  उत्तरी  ७4  41  40

 3  पूर्वी  16  21  37
 ee
 योग  107  76  183
 रा  जा
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 जवनरो  1991  से  मां  1५92  के  दोरान  आबंटित  जहां  एरिया  की  बदली  की

 अनुमति  दी  गई  के  ब्योरे  इस  प्रकार

 सकल  सर  फस  ड  तीस
 ऋरम  सं०  क्षेत्र  आबंटन  की  बदली  के  मामले

 स्ववित्तपोषित  जनता

 1  दक्षिणी  3  न

 2  उत्तरी  2  ---

 3  पूर्वी  1  2

 4  पश्चिमी  3

 योग  9  3
 -  सहकारी सामूपिक आवास समितियों को स्थायो a |

 सहकारी  सामूपिक  आवास  समितियों  को  स्थायो  पट्ट

 ]

 3367.  श्रो  रास  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  सहकारी  समूहिक  आवास  समितियों  को
 स्थायी  पट्ट  के  आरे  में  ।8  मई  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3517  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उप  पट्टा/अभिहस्तांतर  पत्र  के  प्रपत्र  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य
 सम्त्रो  एस०

 :  ओर  सहकारी

 सामूहिक  आवास  समितियों  के  सदस्यों  को  आबंटित  फ्लैटों  के  सम्बन्ध  में  उप-पटटा/हस्तांतरण  विलेख  के

 प्रपत्र  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  यह  प्राधिकरण  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  अनुमोदित  हो
 गया  प्रपत्र  भारत  सरकार  को  भी  पेश  किया  गया  किन्तु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 नजूल  भूमि  का  नियम  1981  के  अन्तगंत  उस  पर  केन्द्र  सरकार  का  अनुमोदन  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ४

 सेल  गांव  परिसर  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  फ्लेटों  का  आवंटम

 3368.  ओ  पूर्ण  चस्र  सलिक  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खेल  गांव  परिसर  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  कितने  फ्लेट  आबंटित  किए  गए  हैं  और  उन

 फ्लैटों  का  वास्तविक  किराया  कितना  और

 फ्लैटों  क ेआवंटन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  उन  व्यक्तियों  का
 ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  ये  फ्लेट  आबंटित  किए  गए  है  ?



 लिंखितः  उक्तरं  30  1992

 शहरी  जिंकस  बेन्त्रालंय  में  राज्य  मन्‍्त्रों  :  आबंटित  फ्लेटों  की
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 वसूल  किया  जा  रहा  रुपए  |

 निर्धारित  मानकों  की  प्रति  के  रूप  में  संनग्त  फ्लैट  ओऑंबंटन  पांने  वाले  का
 ब्यौरा  संलग्ग  में  दिया  गयह  गंचो  है  ।

 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  विशेषतया  राष्ट्रीय  ब्याति  प्राप्त  महिलाओं  को  एसियाई  गाव  के  फ्लैटों  के
 शाबंट  न  के  मातक  :--

 (7)  संबंधित  व्यक्ति  राष्ट्रीय  स्तर  के  उपयोगी  कार्य  से  लगा  हो  तथा  विख्यात  स्वयंसेवी  संस्था  से
 संबंधित  हो  ।

 (ii)  उसका  अथवा  उसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  का  या  आश्रित  का  दिल्ली  में  कोई
 फ्लेट  नहीं  हो  ।

 (iii)  उसका  मार्मला  संब्क्धिक  मण्तीजये  द्वारा  प्रभारी  मन्त्री  के  अशुमतोदत  से  विशेषतया  अनशंसित
 किया  गया  हो  ।

 (iv)  उस  व्यक्तित  की  कुल  मासिक  आय  सभी  स्रोतों  से  3000/-  रुपए  से  अधिक  नहीं

 (५)  बास  का  टाइप  दो  शयनकक्षों  वाले  फ्लैट  तक  सीमित  होगा  ।

 भाबंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष

 लाइसेंस  फीस  फ़्भारो ंके  एफ  आरः  तक  के  वसूल  की

 एशियाई  सेल  गाव  में  फ्लैट  का  आर्बेटन'ज्यक्तियों  कीं  ब्यौरा  :

 क्रम  |  नांमें/स्व  श्री/श्रीमती/सुझी  फ्लैट  संख्या

 1.  शौलों  चंमेन

 2  प्रसिला  बालासुम्दरम्‌  ow-iT/3

 3  अनुराधा  प्रसाद

 4...  देबु  भट्टाचाय॑  €11/92

 3.  सुमति  शर्मा  2

 6...  डी०  पी०  राय  €1/760
 we  ०४-००  ८-०.  -......  |...  .......

 लेल  कओं  को  खोज
 '  3369:  रंक्‍म  नाईक  :  क्या  और  प्रोकृतिक गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 राज्यवार  कितने  तेल  के  कुओं  में  तेल  की  खोज  चल

 ह

 रही  है  और  (1)  दस  वर्ष  से

 (2)  15  वर्ष  से  अधिक  और  (३)  20  वर्ष  से  अधिक  वर्गों  में  वर्गीकृत  इन  कुओं  में  कितने  बर्ष  तक  तेल  की
 खोज

 जोर
 अन्‍्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  तेल  की  खोज  हेतु  कुल  कितनी  अवधि  निर्धारित  की  गई

 र

 मध्य  हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  किसने  कुंथों  में  सफलता  मिली  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  76  अन्वेषण  कूपों  का  वेधन  किया  जा  रहा  राज्यवार/क्ष  त्रवार  स्थिति  सँसरम  विवरण  में  दी

 गई  है  ।  कूप  के  वेधन  से  प्रायः  एक  वर्ष  से  कम  समय  लंगशा  है  ।  बेध्न/जांच  के  अधीन  76  कपों  में  से  मात्र

 9  में  एक  वर्ष  स ेअधिक  समय  लगा  है  तथा  एक  भी  ऐसा  कोई  नहीं  है  जिसमें  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय  _
 लगा  है

 चौथे  दौर  की  बोली  में  दी  गई  अधिकतम  भम्वेषण  अवधि  7  वर्षों  की

 शून्य  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  क्षेत्र  वेधन  किए  जा  रहे  अन्वेषण

 की  संख्या

 1.  गुजरात  13

 2.  राजस्थान  3

 3.  उत्तर  प्रदेश  1

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 5.  पश्चिमी  बंगाल  3

 6.  बिहार  1

 7.  त्रिपुरा  2

 असम  12

 9.  मेघालय

 10.  नागालैंड  4

 11.  मिजोरम
 12.  आंध्र  प्रदेश  ३०  8

 13.  तमिलनाडु  7

 14.  पांडिचेरी
 15  अयपतट--एस०  आर०  बी०  सी०  3

 +न्‍बी०  आर०  बी०  सी ०  12

 आर०  बी०  सी०  1

 बोष  76
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 केरल  की  आवास  परियोजनाएं

 3370.  भी  थाइब  जॉन  अ  जलोज  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में मावास  समस्या  के  समाधान  हेतु  आवांस  और  शहरी

 विकास  निगम  के  पास  विचाराधीन  परियोजनाओं
 का

 ब्यौरा  क्या

 (q)  क्या  आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  ने  इस  बीच  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान

 कर  दो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  संज्ो  एम०  :  से  हुडको  द्वारा  दी

 गई  सूचना  के  केरल  से  सम्बन्धित  105  आवास  परियोजनाएं  253-60  करोड़  रुपये  की ऋण

 राशि  के  शिए  प्रक्रियाधीन  जिनके  ब्योरे  इस  प्रकार
 जे  वरना  क०-ाक»मममकथा  कक

 कम  स्‍्कौमों  की  ऋण  राशि  रिहायशी  स्थिति

 सं०  संख्या  एकक

 1.  47  101.25  77949  प्रधान  कार्यालय  में

 करोड़  रुपये  प्रक्रिाधीन  ।

 2.  10  43.46  29569  अनुपालन  और

 )  करोड़  रुपये  स्पष्टीकरण  के  लिए
 आवास  अभिकरणों

 को  भेजा

 3.  48  108.89  16782  क्षेत्रीय  कार्यालय  में

 )  करोड़  रुपये  प्रक्रियाधीन  ।

 “_
 राज्य  के  क्षेत्र  और  आबादी  के  मानदंड  के  आधार  पर  त॑यार  किए  गए  1992-93  2-93  के  लिए  हुडको

 ऋण  नियतनों  के  तहत  केरल  राज्य  को  20.17  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आबंटित  की  गई  चू

 हुडकों  में  प्राप्त  स्‍्कीमें  राज्य  क ेलिए  ऋण  नियतन  से  कहीं  अधिक  राज्य  सरकार  को  उपलब्ध  संसाधनों

 के  भीतर  कुछ  स्क्रीमों  के  अनुमोदन  पर  विचारार्थ  अपनी  स्कीम-वार  प्राथमिकता  बताने  का  अनुरोध
 किया  राज्य  सरकार  को  अभी  स्कीमवार  प्राथमिकता  बतानी  इसके  निर्धारित  ऋण

 वियतन  से  अधिक  स्कीमों  के  लिए  हुडको  ने  राज्य  सरकार  बाजार  दरों  पर  उधार  लेने  के  माध्यम

 से  हुडको  द्वारा  निधियां  जुटामे  के  लिए  एक  समझौते  के  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  का  प्रस्ताव  किया

 इस  सुझाव  पर  राज्य  सरकार
 के  प्रत्युत्तर  की  भी  प्रतीक्षा

 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  पास  पड़ो  भूसि

 3371.  जो  जीवन  झ्र्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  दिल्लौ  विकास  प्राधिकरण  के  पास  पड़ी
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 है  1914  लिखित  उत्तरं
 $$$  -

 भूमि
 के  बारे  में  22  अप्रैल  1992  के  अतारांकि  प्रश्न  संख्या  7479  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कौ

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  अब  तक  सूचना  एकत्र  कर  लो  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  हां  ।  जानकारी  से
 सम्बन्धित  विवरण  सलग्न  है  ।

 प्रश्न  नहीं  डठता  ।

 विवरण

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूनित  किया  है  कि  31-3-1990  की  स्थिति  के  अनुसार
 आयोजना  और  विकास  के  लिए  4099  हैक्टर  भूमि  उपलब्ध  होने  का  अनुमान  था  ।

 ओर  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  421  सहकारी  समितियों  के  अनुरोध  विलली  विकास

 प्राधिकरण  के  प्रास  लम्बित  हैं  |  पंजीकृत  हुए  व्यक्तियों  को  के  श्रेणीबार  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :

 रोहिणो  भावास  योजना

 आशधिक  दुष्टि  से  कमजोर  वर्भ  प्रतीक्षा

 निम्न  आय  वर्ग

 मध्यम  आय  वर्ग  25889

 नथोन  पड्ति  योजना

 मध्यम  आय  वर्ग  22280

 निम्न  आय  वर्ग  25857

 जनता
 अस्जेडकर  आवास  योअना

 मध्यम  आय  वग्ं  7000

 निम्न  आय  वर्ग

 जनता  3000

 स्‍्थ-बित्त  पोषित
 *

 इसके  संस्तुति  किए  गए  3368  व्यक्ति  बेकल्पिक  आबंटन  की  प्रतीक्षा  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  रोहिणी  आवासीय  योजना  के  अन्तगेंत
 पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  भूमि  ओर  मूल  सेवाओं  की  उपलब्धता  की  शत  पर  1994-95  5  तक  प्लाट  आवंटित
 किए  जाए  गे  ओर  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  मामले  में  आवंटन  उच्च्चतम  न्यायालय  द्वारा
 बिशेष  अनुमति  याचिका  सं०  10857/1991  के  निपटान  और  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक
 भूमि  के  अधिग्रहण  के  पश्चात  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  फ्लेंटो  का  सम्बन्ध  है  भूमि  और  मूल  सेवाओं  की
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 उपलब्धधा  की  शर्ते  पर  पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आवंटन  किए  जाने  कौ

 आशा  है  ।

 235.48  हैक्टर  भूमि  अतिक्रमणाधीन  बताई  गई  है  ।  भूमि  के  संरक्षण  कै  लिए  नियमित

 निगरानी  की  जाती  है  और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  भी  हो  रहे  अनधिकृत  निर्माण/बतिक्रमण  को

 गिराने  के  लिए  सिसने  सम्बन्धी  अभियान  चलाता

 अभिवासो  भारतीयों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 3372.  श्री  सी०  के०  कृप्प  स्थासी  :  वया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  मकानों  का

 निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्कम्की  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  थिकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  एस०  :  और  (a)  आवास  राज्य

 का  विषय  है  ओर  राज्य  सरकार  अपनी  प्राथमिकताओं  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुरूप  घिशिम्न  आवास

 योजनाएं  सैदार  तथा  कार्यास्वित  करते  और  कानूनों  के  फ्रेमबर्क  तथा  केन्द्र  सरकार  व  भारतीय  रिजवं

 बैंक  द्वारा  खासी  अनुदेशों  के  अन्तगंत  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  आवास  योजनाएं  शरू  करने  के  लिए
 भी  स्वतन्त्र  है  ।  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  199  न
 92  के  बजट  में  की  गई  घोषणा  के  अनुसरण  में  सरकार  आवास  स्थावर  सम्पदा  क्षाढास्र  विक्त  संस्थानों  में

 ओर  भवन  निर्माण  सामग्री  निर्माता  एककों  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  एक  योजना  तैयार  कर  रहौ  है  ।
 ह

 गजरात  को  आवास  एजेंसियों  को  हुडको  से  ऋण

 3373.  भरी  छोत  भाई  गामोत  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  की  सरकारी  एजेंसियां  भवन  निर्माण  ओर  बुनियादी  शहरी  ढांचे  के  विकास
 के  लिए  वष  1990-91  से  आवास  ओर  शहरी  विक/'स  निगम  से  धन  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे

 (w)  यदि  तो  गुजरात  की  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्‍न  प्रस्तावों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 इस  सम्वश्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है/करने  का  विचार

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 1990-91  से  और  30-6-92  की  स्थिति  के  अनुसार  हुडको  ने  गुजरात  राज्य  में  विभिन्न  अभिकरलों

 को  42420  मकानों  और  अन्य  बुनियादी  सुविधाओं  के  निर्माण
 के

 लिए  109.97  करोड़  रुपए  की  हुडको

 सहायक्व  के  लिए  112  स्कोमें  स्वीकृत  की
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 &  लिखित  उसर
 :  क्रम सं ० स्कीम का नाम

 विभिन्‍न  स्कीमें  प्रक्रियाधीन  हैं  :

 क्रम  सं»  स्कीम  का  नाम  ऋणराशि
 हुडको

 स्थिति

 रुपये

 आवास  स्कीमें  आश्रय  9.39  हुडको  मार्गदर्शी  सिद्धांतों

 सुधार  सह्द  के  अनुसार  प्रक्रियाधीन  ।

 2.  सहकारी  आवास  स्कोमें  यूल्पांकन  तकों  के

 सहकारी  ससिति  के  लिए  पालन  के  लिए  अभिकरणों

 5  स्कीमों  के  पास  लम्बित  ।

 3.  4  शहरों  मूल  सेवा  स्डीें  40,85  मुल्यांकन  तकों  के
 पालन  के  लिए  अभिकरणों
 के  पास

 4.  4  शहरी  मूल  सेवा  स्कीमें  6.45  हुडको  के  मूल्यांकन
 अधीन  ।

 दारगंदूस-डो  ०डो  1991
 '

 शोक  से  समाचार

 3374.  भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  लिक्द्स  मंत्री  टारगंट्स-डो०  डी०

 ए०ਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  के  बारे  में  5  अगस्त  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  उठाए  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  डो०  ने  इस  बीच  समाचार  में  उठाए  गए

 विशिन्‍क  मुद्दों  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्लुल  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यमन»  ना५०न  नमन

 इस  पर  क्‍या  कारंवाई  की  बौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  मे  शज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  टारगेढ्स-डी०  डी०

 ए०ਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  में  उल्लिखित  विशिष्ट  मामलों  से  सम्बन्धित  स्थित्ति  इस  प्रकार  है  :

 को  मीरा  बाग  में  एक  हायर  सैकेंढरी  स्कूल  स्थल  के  अनधिकृत  कब्जे  का  मामला  न्यायालय  के

 समक्ष  वादाधीन  था  ।  न्यायालय  ते  इन  आगामी  आदेशों  के  साथ  याचिका  रह  कर  दी  है  कि  दिल्‍ली  क्कास

 प्राधिकरण  को  अनधिक्ृत  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  कार्यत्राई  करने  तथा  अतिक्रमणकर्ताओ्रों  द्वारा

 समझ्षोताका री  क्षति  आदि  सहित  देय  ऐसे  प्रभार  वसुल  करने  की  छूट  होगी  ।  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि स्कूल प्राधिकारियों ने उस स्थल पर स्कूल की अवस्थिति के कह



 लिखित  उत्तर  30  1992

 लिए  दिल्ली  प्रशासन  से  अनिवायंता  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  किया  इसे  देखते  हुए  भूमि
 क्षति  और  समझोताका री  शुल्क  सहित  सभी  प्रभार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  वसूली  के  लिए  बकाया

 है  ।

 (४)  मयूर  में  फ्लैट  नं०  220  पाकिट  को  वाणिज्यिक  कार्यों  के

 लिए  उपयोग  में  णया  गया  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जब  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  करने
 की  कारंवाई  को  फ्लैट  के  आवंटी  ने  न्यायालय  से  स्थगनादेश  प्राप्त  कर  न्यायालय  में

 धौनम  मामले  के  अन्तिम  निपटान  एवं  फेसले  तक  आवंटी  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  1957  के

 बन्धों  के  अधीन  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 (iii)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  न्यू  पटनं  रजिस्ट्रेशन  स्कीम  के  अन्तगंत

 इस  समय  51264  पिछला  बकाया

 शारोरिक  एवं  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्ति

 3315.  थी  आनन्द  अहिरियार  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  जन्म  से  ही  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 सिक  रूप  से  भी  कमजोर

 क्‍या  इन  व्यक्तियों  के  लिए  एक  पुथक  योजना  बनाने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (8)  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संध्या  उनकी  कुल  संख्या  का  कितने  प्रतिशत

 कया  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऐसे  विकलांग  व्यक्तियों  को  चिकित्सा  प्रमाण-पत्र  जारी
 करते  द्ेतु  कोई  योजना  तैयार  की  है  अथवा  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कल्याण  सन्‍्त्री  सोताराम  :  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  |

 से  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  तथा  मानसिक  रूप  से  मन्द  व्यक्तियों  के  लिए  अनेक
 योजनाएं  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 चू
 कि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  अतः  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  रहने  वाले  ऐसे  लोगों  की

 प्रतिशतता  बताना  कठिन  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 1.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  स्व  जिछक  संगठनों  को  सहायता  को

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  स्वेक्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  के  ऐसे  स्वैच्छिक

 संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  जो  विकलांग  व्यक्तियों  को  सीधा  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास

 घाए  प्रदान  करने  का  काम  करते  इस  योजना  के  निम्नलिखित  सेवाओं  के  लिए  सहायता
 दी  जाती  है  :

 1.  विकलांगता  का  पता  प्राथमिक  स्वरूप  का

 2.  शिक्षा  और/या  और

 3.  पुनर्वास  सामाजिक  और  आर्थिक  !

 सहायता  भवन  उपस्कर  पत्रिकाओं  के  प्रकाशन  कर्मचारियों  का  होस्टल  में
 विकलांगों  के  अनुरक्षण  आकस्मिक  व्यय  आदि  जेसी  आवर्ती  तथा  गैर  आवर्ती  दोनों  प्रकार  की

 मदों  के  लिए  दी  जाती  कुल  परियोजना  के  902८  तक  सहायता  दी  जाती  भवन  निर्माण  के  मामले
 में  सहायता  अनुदात  5  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  होता  और  शेष  संगठन  द्वारा  स्वयं  वहन  किया
 जाता  है  ।

 सस्तिष्काघात  और  मानसिक  रूप  से  भन्‍्द  व्यक्तियों  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहावता
 को  पोजना  :--

 इस  योजना  का  उद्देश्य  है  मस्तिष्काधात  और  मानसिक  मन्दता  के  क्षेत्र  में  व्यावसायिक

 पुनर्वास  परिचा
 वार्डेनों  आदि  जैसे

 कामगारों/प्र  शिक्षकों
 की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को

 क्षण  प्रदान  करने  के  लिए  जनशक्ति  छात्रावास  और  अम्य  सहायता  हेढु
 ठनात्मक  एवं  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  चयनात्मक  आवर्ती

 तथा  अनावर्ती  सहायता  प्रदान  करना  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  मस्तिष्काधात  और  मानसिक  मन्दता  के

 क्षेत्र  मे ंजतगक्ति/प्रशिक्षण  हेतु  कोई  भी  प्रमुख  अथवा  अखिल  भारतीय  संगठन  आवेदन  कर  सकता

 इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  भवन  फर्नीचर  उपस्कर  कर्मचारियों  के  वेशन  भौर

 होस्टलों  के  पुस्तकों  की  खरीद  आदि  जैसी  मदों  की  व्यवस्था  है  ।

 कृषि  योग्य  भूसि  का  अधिग्रहण

 रे
 3376.  ओ  गोविन्दराब  निकाल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  किसानों  ने  कृषि  योग्य  भूमि  के  अधिग्रहण  के  विरोध  में  ओट
 क्लब  पर  रली  की

 इन  किसानों  की  मुख्य  मांगेंक्या  ओर

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  किया
 गया  है  ?
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 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लपल्टी  :  हां  ।

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  ।

 भू-उपयोग  योजनाएਂ  एवं  विनियमन  राज्य  सरकारें  के  विभिन्‍न  अधिनियमों  ह्वारा  शासित

 होते  हैं  ।  किसानों  की  भांगें  समुचित  का  रंवाई के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 मेरठ  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कृषि  योग्य  भूमि  के  अधिग्रहण  के  सम्बन्ध  में  कृषकों  की  प्रमुख
 मांगें  निम्न  प्रकार

 कृष्य  भूमि  को  अधिग्रहित  न  किया  जाए  ।  यदि  ऐसा  करना  आवश्यक  तो  कृषकों  को  कम
 से  कम  500  रुपये  प्रत्ति  बम  मज  वी  दर  से  प्तिपूत्ति  दी  जाए  ।

 2.  प्रतििपूति  पर  कोई  आयकर  अथवा  प्रतियूति  के  ब्लिम्ब  से  किए  कए  भृवतान  वर  ब्याज  न
 लगाया  जाए  ।

 3.  कृष्य  भूमि  को  कृषि  योग्य  भूमि  माना  जाए  और  इसे  शहरी  भूमि  परिसीमन  अधिनियम
 जाए |  के  क्षेत्र  स ेबाहर  रखा  जाए  ।

 !

 4.  भूस्वामी  को  प्रतिपूर्ति  की उपयुक्त  राशि  का  पहले  भुगतान  किए  बगर  उसे  भूमि  खाली  करने
 का  झादेश  न  दिया  जाए  ।

 5.  किसी  भी  गांव  में  कोई  भी  इमारत  न  गिराई  जाए

 । 6. जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है उस परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी विशेष मामले के तौर पर कृषक को किसी रिहाइशी कालोनी में रिहाइशी भूखंड लाभ न हानिਂ के आधार पर आवंटित किया क्रषकों से अधिग्रहित भूमि पर चलाई जाने वाली औद्योगिक/ब्यापारिक योजनाओं के तहत उन्हें रियायती दरों पर एक दुकान भूखंड दिया जाना चाहिए । 7. कोई भी उपजाऊ भूमि अत्यावश्यक्र होने पर ही अधिग्रहित की आवासीय अहैर औद्योगिक योजनाएं ग्रैर कृषि भूमि पर चस्ताए जाने को तरजीह दी जाए । 8. उन जहां भूमि अश्लिग्रहित की मई में समस्त नागरिक सुविधाएं विकसित की जाए । पूर्योत्तर राज्यों में हिस्दो का क्षेत्रोय कार्यालय 3377. थी प्रयोत डेका : क्‍या गृह मनत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या पूर्वोश्तर राज्यों में राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी प्रशिक्षण स्रोथना का क्षेत्रीम कार्यालय स्थाण्ति करने का कोई प्रस्ताव (८) यदि तो तत्सम्वस्प्ती ब्यौरा क्या और यदि तो उसके क्‍या कारण हैं ?
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 संसदोय  कठाये  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  त्था  मृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  एम०  :

 ही  शरीसाद  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्वोत्तर  राज्य  पूर्वी  क्षेत्र  के भाग  हैं  जिनका  मुख्यालय  कलकत्ता  में  गुवाहाटी  और

 शिलांग  में  तैनात  दो  सहायक  निदेशकों  और  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  कार्यक्रम  के  लिए  सम्धूर्ण  प्रभारो
 अधिकारियों  की  तंतात्ती  कीਂ  सहास्रता  से  किक  किसी  कठिनाई  ऊ्ले  कार्य  किया  जर  स्छा  हे  |

 स्वच्छ  जल  सें  झोंगा  मछली  पालन

 3378.  झीसती  बसुरधरा  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृफः  करेंगे

 कया  राजस्थान  में  स्वच्छ  जल  में  झींगा  मछली  पालन  आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  क्या  जयपुर  में  क्र  रम्भ  किया  गया  हींग  पाक  कय्यं  सफल  रहा

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्म  श्रास्यों  में  भरी  ऐछ्ी  ही  प्रस्त्रोजनायें
 आरम्भ  करने  का  और

 (a)  वि  तो  केन्द्र  सरकतर  ने  इस  सम्मबस्ध  में  क्या  कदस  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुललापललीं  और  राजस्थान  में

 ताजा  जल  क्षींगा  पालन  का  परीक्षण  सफल  सिद्ध  हुआ  बताया  गया  हैं  ।

 और  राज्यों  को  स्वीकृत  मत्स्यपालक  विकास  अभिकरणों  के  माध्यम  से  ताजा  जल

 मछली  पालन  विकास  की  चालू  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  ताजाਂ  जल  झहींगा  पालन  की

 सहायता  का  प्रस्ताव

 सधम  कपास  विकास  कार्यक्रम

 4379.  ओ  पांडरंग  प्‌  डलिक  फ्‌  डकर  :  क्या  कृषि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सथन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  अध्ययन  किए

 गए  और

 आठवीं  फंचवर्षीय  योजना  के  दोराज  प्रस्तावित  अध्ययनों  का  व्यौरा  क्या  है  हैं

 कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मेल्त्रो  मुल्लापहलो  :  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 गहन  कपास  क्किस  कार्यक्रण  के  अन्तगंत  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजरा  के  दौरान  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ऐसा  एक
 अध्ययन  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विजयवाड़ा  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेसे  आयोग  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 3380.  श्री  के०  पो०  रेड्डय्या  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेक्ष  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 49



 लिखित  उत्तर  30  1992

 क्‍या  कृष्णा  ओर  गोदावरी  बेसिन  ऊे  जिले  में  पर्याप्त  मात्रा  में  मिली  गैस  और  तेल  को

 देखते  हुए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  विजयवाड़ा  में  स्थापित  करने  का

 विचार

 यदि  तो  इस  कार्यालय  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रो  थी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  राजमुन्द्री  में  के०  जी०  बेसिन  में  इसके  प्रचालनों  के  लिए
 एक  परियोजना  कार्यालय  फिलहाल  इस  क्षेत्र  में  किए  जा  रहे  प्रचालनों  के  स्तर  को  देखते  हुए  इसे

 पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।

 राजनैतिक  दलों  पर  किराए  को  बकाया  घनशाशि

 3381.  श्री  ताराखन्द  खब्हेबाल  :  *

 शो  मोहन  रावले  :  क्या  शहरो  विकास  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजनैतिक  दलों  द्वारा  सरकारी  भवनों  के

 किशाए  की  बहुत  बड़ी  वकाया  घनराशि  का  भुगतान  करना

 यदि  तो  प्रत्येक  राजनैतिक  दल  की  तरफ  से  31  मार्च  1992  को  देप  बकाया  धनराशि
 का  ब्योरा  क्‍या  और

 किराए  की  बकाया  धनराशि  की  वसूली  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विद्यार

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  ओर  राजनैतिक
 दलों  को  सरकारी  वास  विशेष  दिशानिर्देशों  के  तहत  आबंटित  किए  जाते  हैं  जिसके  लिए  संलग्न  विवरण
 पन्न  में  दिए  गए  ब्यौरों  के अनुसार  उनको  किराया  बकाया  जमा  करना  होता  है  ।

 सभी  मामलों  में  पिछले  बकायों  की  वसूली  के  लिए  उपयुक्त  कारंवाई  की  गई  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  दल  का  नाम  वास  पिछली  बकाया  धनराशि

 ३  re  ऑःऑः
 कांग्रेस सेक्टर-4/209, आर०  Fo

 कांग्रेस  आर०  के०  पुरम  240.00

 2.  वही  वही  /181,  आर०  के०  पुरम  240.00

 3.  वही  वही  /892,  आर०  के०  पुरम  240.00

 4.  बही  बी०  नगर  420.00
 5.  यही  87-टी/एस  4  डी०  आई०  जैड  223.00

 एरिया
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 जाओ  +त5सससकससससपसफसफाफकप्इइ_ूप २३  २)  तह  |  ८  स रस्‍ल्‍:::>नरए>-स  5:

 1  2  3  4

 6.  ए०आई०  सी०  सी०  12  पाक  लेन  1920.00

 7.  वही  5  रायसीना  रोड  9,72,209.00

 8.  डी०  पी०  सी०  सी०  2  तालकटोरा  रोड  1,94,855.00

 9.  लोक  15  विडसोर  प्लैस  1,32,167.00

 10.  लोक  दल  3  प०  पंत  मार्ग  1,34,183.00

 11.  जनता  पार्टी  5  प०  वही  17,656.00

 12.  जनता  दल  19  लोघधी  एस्टेट  395.00

 13.  एस०  जें०  पी०  13  विडसोर  प्लेस  13,600.00

 14.  यही  16  डा०  आर०  पी०  रोड  8,050.00

 15.  लोक  दल  सूट  नं०  1  वी०  पी०  हाऊस  4,465.00

 16.  जनता  पार्टी  सूट  नं०  115  वी०  पी०  हाऊस  1,981.00

 17.  डेमोक्रेडिट  सूट  नं०  310  वी०  पी०  हाऊस  10,342.00

 पार्टी

 संजय  गांधी  ट्रांसपोर्ट  नगर  में  धुनियादो  सविधाएं

 3382.  जी  सुरेखा  पाल  पाठक  :  क्‍या  शहरी  बिंकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संजय  गांधी  ट्रांसपोर्ट  नगर  दिल्ली  में  बुनियादी  सुविधायें  उपलब्ध  कराई

 यदि  तो  इसके  कारण  और

 इन  सुबिधाओं  को  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिया  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने

 सचिल  किया  है  कि  संजय  गांधी  ट्रांसपोर्ट  नगर  में  बरसाती  पानी  की  पाकिंग  जल

 आपूर्ति  तथा  विद्यत  जैसी  बुनियादी  सुविधायें  मुहैया  कराई  गई  हैं  तथा  डन  लोगों  को  व्यक्तिगत  कनेक्शन

 दिए  जा  रहे  जिन्होंने  मानक  डिजाइन  के  अनुसार  इमारत  बनाई  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  ढ़ाबों  आदि  के  लिए  स्थान  की  सामुदायिक  सुविधायें  भी  मुहैया  कराई

 गई  हैं  ।



 लिखिते  उसेर  90  1992

 और
 उपयुक्त

 भाग
 के

 उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आबिवासियों  के  लिए  केयक्तिक  काकृंण

 3383.  श्री  महेश  कनोड़िया  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  आदिवासियों  के  लिंए  वैयेक्तिक  कानून  को  संहिताबद्ध  किया  गया

 क्‍या  आदिवासी  उत्तराधिकार  के  सम्बन्ध  में  वेयक्तिक  कानून  के  अभाव  में  अधिकांश  राष्यों
 में  भूमिं-विवादे  के  अनेक  मामले  अभी  तक  न्यायालयों  में  लंबित  पड़े

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आदिवासियों  के  हित  में  सभी  राज्यों  में  ऐसे  कासूनों
 की  संहिसेपधद्ध  करने  के लिए  निवेश  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मम्त्रो  सोताराम  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अंभी  तक  किसी  भी
 आक्य  ने  आदिवासियों  के  स्वीय  कहलूनों  को  संहिलाबद्ध  नहीं  किया

 भूमि  सम्बन्धी  विवाद  अधिंकांशवेः  न्यायात्रयों  द्वारा  प्रक्रिया्मभक  जौपचारिकंताओं  के

 अनुसरण  के  कारण  न्यायालयों  में  लंबित

 और  छः  राज्यों  भर्थात्‌  आंध्र  मध्य  उड़ीसा  तथा
 राजस्थान  के  आदिवासी  श्रनुसंधान  संस्थानों  से  इन  राज्यों  में  आदिवासियों  के  परम्परागत  कानूनों  को
 संकलित  करने  के  लिए  कहा  गया

 जोक  प्रदेश  केंगे  पेंपअल  आंध्र  योजना

 3384.  झो  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यो  जँधि  प्रेदैंश  सैंरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  आधे  प्रदेश  के  छूडका  शहरी  की  पेयजल
 महूर्ति  योजना  का  विस्तार  करने  हेतु  विशेष  सहायत्ता  देने  का  अनु सोेध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 शहरो
 विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  और  आंध्र  प्रदेश

 सरेकौर  नें  विश्व  बैंक  की  सम्भाविंत  सहायता  के  लिए  नागाज ुने  सागर  जेलाशंथ  से  हैदशंबाद  और
 सिकम्दराबांद  धुग्म-शहँरों  को  जल  आपूर्ति  के  संजंद्धन  हेतु  एक  परियोजना  अभिज्ञान  रिपोर्ट  अग्रेषित की

 परिषीजंनां  फी  अनुमानित  लागत  1030  करोड़  रुपये  जिंसे  संशोधित  करके  640  करोड  रपये
 किया  गया  इस  परियोजना  में  बुम्भ-शहरों  और  रास्ते  मैं  पड़ने  वीले  गाँवों  को  अंतिदिन  लंगेभंन  ३७0
 खिलियन  लीटर  फीने  का  पानी  उपलस्ध  कराने  पर  विचार  किया  बयाः  है  ।



 है  1914  ऑवखिल  उशसर

 यह  परियीजता  और  हफ्टटीकरण  के  लिए  राज्य  सरकार  को  लेजी  गई  है  ।

 केरल  सें  मछलियों  को  मत्य

 3385.  श्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  कृषि  मँस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मछलियों  की  बीमारी  तथा  मृत्यु  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए
 आस्तरिक  जले  संसीधनों  के  जल॑  को  रासायनिक  विश्लेषण  कंरोया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  सन्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सी०  :  हां  ।

 अध्ययनों  से  यह  पता  चला  है  कि  वाली  अस्खोय  उसमें  क्षासेयता
 कैल्शियम  और  लवणीयता  कम  इस  प्रकार  की  स्थितियां  रोग  फैलाने  में  सहायक  रोगजनक  जीवाणु
 जैसे  ऐरोमोनास  स्टेफोलोकोकस  एस०  माइक्रोकोकस  बेरियास्स  एम  रंयूटिया  आदि
 को  इस  तरह  के  नालों  से  प्राप्त  कब  यई  रोसी  मछसियों  के  अणी  धावों

 स ेअलग  किया  गया  था  ।  कुछ
 मछलियों  के  घावों  में  फफ्‌द  सेपरोलेजनिया  भी  पाया

 एकीकृत  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  उपनियम

 3386.  झो  एस०  एन०  वेकारिया  :

 बडे  रोशन  लाल  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1983  के  एकीकृत  धवन  निर्माण  उपनियम  1990  में  संशोधित  किए  गए

 यदि  तो  इसमें  किए  गए  संशोघनों  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्ली  के  शहरी  दीज्ों  केंसलिए  धाक्‍क

 चरवेक्ृत  भजन-शिमाण  संपतिथस  का  अत्कष  तंबार  करते  के  निर्देश  दिए

 यैंदि  तौ  त्तत्संम्बन्धी  ब्यौरों  कया  और

 ($)  इस  पर  क्यां  करवाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मस्त्आालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशर्सित  के  अनुसार  संधे  राज्य  क्षेत्र  क ेलिए  भवन  1983  के  परिशिष्ट

 को  उनकी  दिनांक  13-12-1990  की  अधिसूचना  के  जरिये  से  संशोधित  किया  गया  संशीधेन

 द्वारा  उपनियण  के  प्रशमनोथ  थिचरन  की  सीमा  में  बढ़ोतरी  हो  गई  है  ।

 हां  ।

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  अपनो  दिनांक  2  7-5-1992  के  आदेश  में  केन्द्र  सरकार  को  अन्य

 काशों  के  साथ-साथ  जनता  से  सुझाव  जामंतित  कर  एकंशमाल  जवबम  उपवियमों  का  व्यायक  जररूप  तंयार

 करने  का  निर्देश  दिया  हे  ।



 लिखित  उत्तर  30  1992
 अरआ५ SA  अनुसार  भवन  हा  का

 माननीय  स्यायालय  के  निर्देशों  क ेअनुसार  भवन  को  पुनः  तेयार  करने

 का  काये  प्रगति  पर

 गशनचम्थों  इसारतों  का  निर्माण

 3387.  शी  वत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  राजधानी  में  गगनचुम्बी  इमारतों  के  निर्माण  हेतु  नियमों  और  विनियमों  में

 हाल  ही  में  संशोधन  किया  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्‍या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एस०  :  नहीं  ।  दिल्ली  बृहृद
 पोजना  2001  में  उल्लिखित  विनियमन  अभी  लागू

 प्रश्न  नहीं

 बिहार  के  लिए  डोजल  का  कोटा

 )  ा

 3388.  झो  रास  टहल  चोधरो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  के  लिए  डीजल  का  कोटा  1990  से  कम  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसमें  कितनी  कमी  की  गई  है  ओर  ऐसा  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के दोरान  डीजल  की  कितनी  भांग  को  गई  और  इसकी  कितनी
 मात्रा  वास्तव  में  सप्लाई  की  गई  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्रो  थो०  :  से  डीज्ञषल  का
 वार  आबंटन  नहीं  होता  फिलहाल  बिहार  राज्य  में  डोजल  की  मांग  को  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  गहरे  समुद्र  मे ंसछलो  पकड़ने  वाले  पोत

 33.9.  प्रो०  उम्मारेडिड  बेंकटेस्व॒रल्‌  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  किसने  पोत  बेकार  खड़े

 इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इन्हें  इस्तेमाल  में  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खाद  प्रसंस्क
 रण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरप्तिर  :  और  भांध्र

 प्रदेश  में  बेकार  पड़  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  सही  आंकड़े  प्राप्त  नहीं

 64



 8  1914  लिखित  उत्तर
 ग्रहणाधिकार  के

 हैं  परन्तु  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कंपनी  आफ  इण्डिया  बम्बई  के  ग्रहणाधिकार  के  अंतगंत

 विशाखापत्तनम  पत्तन  में  आए  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयान  बेकार  पड़  हैं  ।

 में  गहन  समुद्री  मात्स्थिकी  उद्योग  के  पुनर्स्थापन  हेतु  एक  स्कीम  घोषित  की

 गई  जिसे  बाद  में  ऋण  में  उदार  वनाया  गया  ।  स्कीम  में  ऋण  के  पुनभ  गतान  के  पुननिर्धारण
 ऋण  पुन  गतान  अवधि  पर  ऋण  दण्ड  ब्याज  का  जलयानों  के  सुधार  हेतु  अतिरिक्त

 ऋण  का  प्रावधान  आदि  शामिल  हैं  ।

 मत्स्य  प्रसंस्करण  एकक

 3390.  श्री  जी०  माडे  गोड़ा  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 '

 क्या  मंगलोर  में  आस्ट्रेलिया  की  सहायता  से  मत्स्य  प्रसंस्करण  एकक  की  स्थापता  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सल्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  गिरिधर  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिणी  राज्यों  को  गेस-आपतति

 शी  धी०  घंजय  कूमार  :

 की  के  ०  स्रलीधरम  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बाम्बे  हाई  के  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  दक्षिणी  गैस  पाइप  लाइन  बिछाने  की

 संभावना  की  जांच  कर  रही

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  दक्षिणी  राज्यों  को  प्राकृतिक  गैस  को  कम  आपूर्ति  को  स्थिति  से  निपटने  हेतु

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्री  जो  :  से  दक्षिणी  गैस  ग्रिड  के

 मुद॒दे  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 रसोई  गंस  के  सिरलेंडरों  पक  सोल

 3392.  थी  भूपेम्दर  सिह  हुड्डा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसोई  गैस  उपभोक्ताओं  से  शिकायत  मिली  है  कि  घरेलू  रसोई  गेस  के  सिलेंडरों  पर

 इस समय जो सील लगाई जाती है उसमें आसानी से हेराफेरी की जाती है जिसके कारण सिलेस्डर उपभोक्ताओं तक पहु चने से पहले चोरी हो जाते हैं/इनका दुरुपयोग होता है 83



 खिचित  उतर  ३8  1992
 नी तहतनंनतनञज+  5:  ल्‍  ललअलह  अउससफीो ा_न्‍ीबीतल3++  *  च|ौ|]न्‍ वलनन-कनम-म-न-मक

 कया  इस  कमी  को  दूर  करते  के  लिए  इस  किक्रत्ष  की  सील  में  सुधार  करने  फर  किऋर  ब्मस

 जा  रहा

 कवि  को  तत्संधंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 वबदि  तोਂ  इसके  कथा  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतक  गेस  संत्रो  बो०  :  हां  ।

 से  इस  समय  तेल  कंपनियों  द्वारा  पी०वी  ०सी०  ओर  अल्युमिनियम  दोनों  ही  सीलों  का
 इस्तेमाल  किया  रहा  है  ।  अल्युमिक्यिस  स्ीश्ोंਂ  की  क्रिक्किग  के  उन्‍नत  रूप  का  परीक्षण  इंडियन  आयल
 वक़्श्पोरेशत  ढाया  किया  जा  रहा  है  ।

 स्वयंसेथी  संगठनों  को  सिलने  वालो  घधमशाशि

 3393.  श्री  कड़िया  मुष्दा
 भ्ो  बोर  सिह  महतो  :

 झो  ललित

 की  राम  टहल  चौधरी  :

 लो  बाल  जबाब  रय  :

 श्री  सत्यगोपाल  सिथ्र  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुक  करेंगे  कि  :

 किन  स्वयंसेवी  संगठनों  कहे  लिकेशफ़ि  सत्प्रतत  क्ाल्ता  हो  रही  है  ओर  वर्ष  !  99  1-92  के  दौरान
 राज्यवार/संध  राज्य  क्षेत्रवार  प्रत्येक  संगठन  को  कितनी  घनराशि  प्राप्त  हुई  है  ब्रौर  वर्ष  1992-93  के
 लिए  कितनी  घनराशि  देने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इन  संगठनों  द्वारा  धनराशि  का  दुरुपोग  किए  जाने  के  मामले  सरकार  के  ध्यान  दें  क्छए्‌ और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कार्रवाई  को  गई
 कल्याण  मंत्रों  सोता  राम  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  |  वेखिए  लक्ष्या  एल०  ही०  2466/92  ]
 निम्नल्लखित  6  संयठसें  के  सम्बन्ध  में  शिश्चियों  के  दुद्मयोग  के  मफ़्सले  प्राप्त

 हुए  हैं  :--

 1.  फडट्भीय  शोषित  नई  दिल्‍ली  ।

 2.  विनायक  एजुक्रैशन  नई  दिल्ली  |

 3.  एच०  पी०  स्टेट  कौंसिल  फार  चाइल्ड  वेल्फेयर  बाफ  द  दिल्ली  ।

 4  आल  इंडिया  एसोसिएशन  फार  स्पेशल  वेल्फेयर  आफ  द  दिल्‍ली  ।

 5.  रीजनल  इंटिग्रेटिड  रूरल  डैवेलपर्मेंट  और

 6.  अभिनव  थियेटर  एण्ड  रिसचं  लखनऊ  ।

 जदईक  इम्फाज  के  केन्द्र  को  बन्द  कर  दिया  अन्य  संगठनों  के  कें  अतकनः  रोऋ
 दिया  गया  है|  इन  संगठनों  के  ब्रिरद्ध  दण्डात्मक  कायंबाद्ी  करने  सम्क्श्धी  उपाज  बरयद्धि  पट  हैं  रा

 $6



 है  1914  लिखित  उत्तर
 न्‍अननकनननकनकननन++-कान  +४-००:

 विघरण

 क्रम  सं  ०  स्वयंसेवी  संगठन  के  नाम  1991-92  199  2-93

 आरफ्  प्रदेश

 1.  रायल  सीमा  तिरुपति  2,19,838  --

 2.  ए०  पी०  विकलांगुुला  कारपो०  4,00,000  ---

 हैदराबाद

 3.  विमुक्ति  लैप्रोसी  रिलीफ  एसोसिएशन  चिल्ड्रन  50,000  --

 काकिनाडा

 4  महालक्ष्मी  वैलफेयर  विजयनगरम्‌  88,700  —

 5.  आर्टिफिसियल  लिम्ब  फिटिग  तिरुपति  2,96,649  649  —

 6.  श्रीमती  मिरला  रमण  मंमो०  कृष्ण  32,09,701  न

 जिला

 7१.  ठाकुर  हरिप्रसाद  इस्ट्रीट्यूट  फार  मेंटली  8,67,504  न्न+

 हैण्डिकंप्ड  हैदराबाद

 8.  हैदराबाद  स्पेशन  स्कूल  सिकन्दराबाद  3,10,929  —

 9.  ए०  पी०  फैडेरेशन  आय  दि  1,33,467  न

 हैदराबाद

 10...  ओमन  वेलफेयर  विजयनगरम  1,50,¢00  —

 11.  लेखनशिलपी  स्पेशल  स्कूल  फार  मेंटरी  3,02,858  न

 हैण्डिकेप्ड  विशाखापट्टनम

 12.  पैननकैप  सिकन्दराबाद  2,13,489

 13.  चाइल्ड  गाडटेस्स  हैदराबाद  3,84,996

 14.  शांति  निकेतन  इस्टीटयूट  फार  मेंटली  1,06,1 28  लि

 हैण्डिकैप्ड  चिल्डि  हैदराबाद

 15.  सेंटफ़ांसिस  एजुकेशनल  नेल्लौर  1,68,912  --

 16.  मानसिक  विकास  विजयवाडा  11,03,269  --

 17.  ओल्ड  एन  हैदराबाद  1,66,590  न

 18.  इन्दिरा  मेमोरियल  बकंर  सेक०  डेब०  1,04,  540  --

 गुटूर

 67.



 लिखित  उत्तर
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 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 इंडियन  काउ'सिल  आफ  सोशल

 हैदशबाद

 कवारा  चैरिटेबल  कृष्णा  जिला

 ऐक्शन  फार  सोशल  हेल्‍थ  इन

 हैदराबाद

 अरुण  स्पेशल  हैदसाबाद

 बोजर्ता  फाऊ  डेशन

 ए०  पी०  एसोसियेशन  आफ  दी  डीफ

 हैनेल  कीलर  सकल  भार  दि  डीफ

 ए०  पी०  एसोशियेशन  फार  द  वेल्फेपयर  आफ

 हैदराबाद

 रोटेरियन  कम्युनिटी  सविस  फाऊडे

 आं०  प्र०

 महावीर  हास्पीटल  एंड  रिस्

 हैदराबाद

 आन्ध्र  प्रदेश  पीपल्स  सो०  इका०  डेवल०

 राम  कृष्णन  राम  कृष्ण  विवेकानन्द

 राजमु  हैदराबाद

 मेर  इडेन०  डेव०  सोसायटी  पु
 चित्तोर  डि०  आंध्र  प्रदेश

 चाहल्ड  फाउण्डेशन  आफ

 अश्ि  फ्रदेश

 प्रियदर्शना

 विशाखापटनम  आं०  प्र०

 शारदा  सेवा  हिमायत

 हैदराबाद

 न्यू  गांधी  आल  इंडिया  फोरम  फार

 सो०  इका०  ग्रोथ  हैदराबाद

 अम्बेडकर  दलित  वर्ग  अभिशध  संगम

 कुडप्पा

 5,27,641

 2,02,798

 82,035

 69,120

 92,230

 70,336

 17,325

 1,50,000

 50,000

 89,370

 3,01,460

 83,835

 5,19,480

 2,90,250

 1,274,650

 2,22,480

 70,673

 30  1992

 4

 3,17,949

 _>०न्‍न्‍न्‍>न

 53,890

 ३,46,320

 1,95,795  795

 66,420

 575
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 37  प्रकाशम  नगर  महिला  गुन्हूर  27,900

 38.  प्रकाशम  जिला  बालहिना  बागला  15,615

 बराला  सेवा  संगम

 39.  महिला  दक्षता  हैदराबाद  21,600

 40.  हैद०  जिला  महिला  44,010

 हैवराबाद

 अरुणाचल  प्रवेश

 1.  आर०  के०  मिशन  एसोंग  24,  19,641

 2.  आर०  के०  नरोत्तमगगर  62,3

 3.  आर०  के०  मिशन  इटानगर  4,48,600

 4.  दोस्यी  पोजो  इटानगर  4,11,183

 जासाम

 1.  गढ़मोडा  माडल  सभा  हिंल्स  व  रेन  कल्ट०  2,70,059
 इंसटी  ०,  असम

 प्रांतीय  कल्याण  असम  6,95,436

 आरण०  के०  मिशन  गुवाहाटी  13,65,487

 4.  आर०  के०  सिलचर  3,75,486

 5.  शिशिर  सरोथी  स्पास्टिक  1,71,680

 गुवाहाटी
 6.  श्रीमाता  शंकर  नागौन  48,476

 है  ह  दयानन्द  सेवाश्रम  कर्बी  अंगलोंग  23,884

 एसो०  फार  हैल्थ  इन  नई  दिल्‍ली  1,87,424

 9.  प्रांतीय  समाज  कल्याण  पो०  आ०  33,886
 नार्थ  आसाम

 10.  स्पास्टिक  सोसायटी  आफ  आसाम  37,415

 बिहार

 1.  राजेन्द्र  शिक्षा  एवं  समाज  कल्याण  50,000

 जिला  सीतामढ़ी

 2.  गिरिजा  शंकर  दृष्टिकोण  बालिका  2,63,170

 भागलपुर

 चिधित  स्तर

 अन्‍न्‍न्‍«न्‍क

 1,93,770
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 होम  फार  मेंटली  20,38,722  न

 पटना

 संथाल  पहाड़िया  सेवा  6,18,054  —

 नाथ

 प्राकृतिक  आरोग्य  नालंदा  3,64,059  —

 बिहार  रिहैब्लिटेशन  एंड  वेलफेयर  17,48,298  --

 पटना

 आर०  के०  मिशन  विवेकानन्द  3,51,370  —

 जमशेदपुर

 जार०  के०  मिशन  ट्यूबरक्लोसिस  2,32,380  —

 रांची

 भारत  सेवाश्रम  जमशेदपुर  1,44,770  -+.
 आर०  के०  रांची  7,44,736  -3,72,368

 यूथ  मोबिलाइजेशन  फार  नेचुरल  4,86,360
 एण्ड  पटना

 पंडित  बचन  पांडे  महिला  विकास  2,8  3,800  --

 गोपालगंज

 ब्लाइ ड़  गल्स  भाजपुरा  1,49,310  —

 जे०  एम०  इस्‍्टी०  आफ  स्पीच  एंड  92,986  ---
 पटना

 ग्रामीण  विकास  गया  3,30,480  —

 बिहार  इन्स्टी०  आभआाफ  स्पीच  एण्ड  11,565  —

 होयरिंग  एण्ड  रिसर्च  पटना

 सोसायटी  फार  रूरल  इ  १,84,750
 —

 रांची

 इन्दिरा  गांधी  समाज  90,450  —
 पटना

 प्रियदर्शी  आशा  कल्याण  46,350  --

 पटना
 बे

 विश्व  भोजपुरा  साहित्य  90,450  --

 पटना
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 गुलाब  सिंह  महिला  एवं  बाल  कल्याण  1,04,400
 सिवात

 तारायण  समाज  कल्याण  67,500

 रोहताश

 अंजुम-उद्‌  सिवान  63;700

 इण्डियन  इ  स्‍्टी०  आफ  रूरल  रिकस्ट्रक्शन  31,950

 एण्ड  सोशल  जहानाबाद

 जन  विकास  केन्द्र  रांची  20,790

 गोवा  4,27,000

 लोक  विश्वास  प्रतिष्ठान  गोवा  1,14,480

 एसोसिएशन  फार  सोशलਂ  हेल्‍थ  इन  3,14,389
 गोवा

 आंध्रा  फरिया  मेमो०  फार  1,01,39 9
 गोवा

 आशा  गोवा  2,41,668

 आशि  गोवा  3,38,234

 विकास  विद्यालय  वाघवा  38,482

 गुजरात

 सोसायटी  फार  द  मेंटली  रिटार्डे  1,03,463
 राजकोट

 श्री  के०  एल०  इस्टी०  फार  दि  1,58,410
 भावनगर

 नेशनल  एसोसिएशन  फार  दि  50,000

 दाहोद

 ब्लाइण्ड  मेंस  20,28,376
 बाद

 मेडिकल  केयर  सेंटर  बड़ोदरा  4,14,9  82

 25,000

 82,230

 $1]
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 7.  अ  धजन  विविधघलक्ष्मी  तालीम  4,83,182  5

 जामनगर

 8.  श्री  डी०  एस०  प्रकाश
 डेफ  एण्ड  1,14,780  न

 डम्ब  सुरेख्रनगर

 9.  श्री  टी०  आर०  गांधी  विकास  30,800
 या

 भावनगर

 10.  शारदा  ट्रस्ट  स्मुस्ति  विकासशाला  35,350  न

 आफ  एम०  आर०  धंघका

 11.  शारदा  चेरिटेबल  एण्ड  एजुकेशनल  20,000  --

 अहमछबाद

 12.  अन्ध  कन्या  ब्रकाश  गृह  2,56;751  न

 अहमदाबाद

 13.  मातालक्मी  रोटरी  चेरिटेबल  61,470  --

 यटी  आदिपुर

 14.  श्री  बी०  एस०  गांधी  डेफ  एंड  डम्त  72,000  न

 मोडासा

 15.  एस०  सी०  बड़ोदा  5,54,760  न

 16.  गुजरात  कल्याण  अहमदाबाद  7,56,351  —

 17.  श्री  काठियावाड  निराश्ित  बाल  47,998  न

 राजकोट

 18.  मानव  स्मृति  विकास  गांधीनगर  81,778  तन

 19.  बलराम  सघम  क्षेत्र  गुजरात  24,776  --

 20.  मानव  दया  सूरत  -50,000  —

 21.  के०  एस०  दहिया  मुख  बधिर  1,13,783  5  —

 मंदिर  अहमदाबाद

 22...  नसवस्दी  मैदान  न+  3,351,941

 23.  रचनाकुतक  अभिनय  2,26,800  1,25,280

 बाद

 24.  पौ०  एस०  मल्टी  3,10,040  —

 62

 स्कूल  फार  डीफ  एंण्ड  डम्प  नवसारी
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 हरियाणा

 इण्डियन  रेडक्रास

 चण्डीगढ़

 मेश०  एसो ०  फार  द

 फरोदाबाद

 जिला  रेडक्रास  अम्बाला

 हरियाणा  वेलफेयर  सोसायटी  फार

 व  हिर्यरेंग  व  स्पीच

 जण्डीगढ़

 जिला  रेडक्रास  रोहतक

 हरियाणा  वेलफेयर  फार

 द  चण्डीगढ़

 सीनियर  सिटिजन

 हरियाणा

 आर०  के०  एम०  एजु०  एब्ड

 टेबल  फरोब्राबाद

 इण्डियन  रेडफक्रास  स्लोसाइटी

 बाद

 इण्डियन  रेड  क्रास  हिसार

 आर०  आर०  करनाल

 एशो०  फार  सोशल  हैल्थਂ  इन

 चण्डीगढ़

 आइ०  आर०  पान्रनीप्रत

 रोहतक

 ग्रामीण  शिक्षा  फरीदाबाद

 चौबीसी  विकास  रोहतक

 हरियाणा  नवयुवक  कल्याण  संघ  रोहतक

 हरियाणा  रूरल  डेवलेपमेंट  फामंस

 रोहतक

 6,83,617

 30,090

 1,39,949

 3,68.389

 $,70,554

 80,000

 33,642

 49,500

 3,234,018

 2,32,200

 2,32,018

 232,018

 2,62,387

 2,54,550

 58,199

 27,900

 16,650

 17,500

 63
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 हिसाचल  प्रदेश

 1  हिमाचल  प्रदेश  स्टेट  काउन्सिल  फार  2,90,104  न

 चाइल्ड  शिमला

 2.  महिला  कल्याण  हिमाचल  प्रदेश  —  -

 $.  नेश०  एसो०  फार  द  ब्लाइ  कर्नाटक  1,73,787  न

 4.  पेरेंट्स  एलो०  आफ  द  डेफ  सरस्वतीपुरम्‌  24,800  —

 5...  विश्वधर्मा  महिला  मुत्त  माकाल  शिक्षण  3,46,465  न+

 सेका  कर्नाटक

 6.  नवजोत  बेंगलूर  31,261  _

 7.  बीजापुर  जिला  फिजि०  हैण्डिफंप्ड  1,60,200  —

 बेलफेयर  बीजापुर

 8.  कर्नाटक  हैण्डिकैप्ट  बेलफेयर  3,33,860  ज+

 बेंगलूर

 9.  एसो ०  आफ  द  मैंटली  कर्नाटक  75,746  —

 10.  कर्नाटक  फंडरेशन  आफ  द  ब्लाइ  हाबन  3,95,229  —

 11.  सदास  रंगा  विद्या  समस्ते  39,350  न

 12...  होनम्मा  एजु०  कर्नाटक  75,965  --

 13.  मेडिकल  रिल्लीफ  कर्नाटक  1,00,000  —

 14.  द  नेशनल  फैडरेशन  आफ  द  ब्लाइ  50,000  --

 बेंललूर

 15.  कर्नाटक  दलित  बेंगलूर  5,96,476  3,25,350

 जन  कल्याण  बेंगलूर  न

 काम  फाठ  बेंगलूर  2,79,720  --

 16.  ..  बेंगलूर  1,65,188  90,785

 17.  सेया  इन  बेंगलूर  2,79,720  740  बन

 20.  अंग  बिकलांग  आशा  किरण  ट्ुस्ट  4,068  --

 19.  नट्टर  टेकनिकल  फाउ  बेंगलूर  90,000  --

 22.  रंगाराव  मेमोरियल  मैसूर  4,068  —
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 डिवाइन  लाइट  ट्रस्ट  फार  द  ब्लाइ

 बेंगलूर

 श्री  लक्ष्मी  वेंकटेश्वर  भोइ  एजुकेशन

 चित्त र
 श्री  सिद्धलिगेश्वर  कन्नामडागू

 श्री  मुजुनाथ  स्वामी  युवक  कुष्पिनकल

 अकेला  कर्नाटक  वीरासेबा  सीरा

 संजोस  वेलफेय  र  कोट्याम

 स्नेह  भवन  चेरिटेबल  सोसाइटी

 केरल  फंडरेशन  आफ  द  ब्लाइ  त्रिवेन्द्रम

 छ

 90

 |

 0

 सोसाइटी  फार  द  रिहैविलिटेशन  आफ

 मैंटली  डेकिसेंट  कन्नानूर

 एसा०  फार  द  वेलफंयर  आफ

 कालिकट

 रीटेरी  इ  स्‍्टीट्यूट  फार  चिल्ड्रन  इन  नीड

 आफ  स्पेशल  त्रिवेन्द्रम

 शांति  भवन  सोशल  केरल

 यंग  वोमैन्स  क्रिश्वियन  एसो  ०,  क्विलोन

 कार्तिक  नायर  स्मारक  बम्बई

 मदन्ना  चैरिटेबल  केरल

 सोसाइटी  फार  सर्विस  आफ  वोमेन  एण्ड

 मल्लापुर

 चेरुपुष्पम्‌  हण्डस्ट्रियल  इ

 जिवेस्द्रम

 सोशल  बैलफेयर  त्रिचूर

 रक्षा  सोसाइटो  फार  केयर  आफ
 कोचीन

 बाल  विकास  तिवेन्द्रम

 बिसला  महिला  केरल

 3

 2,44,  583

 1,90,935

 1,34,760  760

 44,580

 2,96,354

 9,0०2,9  1,04,757

 5,21,485

 2,85,222

 2,85,222

 2,57,537

 1,31,078

 (46,673

 57,066

 57,066

 2,95,956

 1,55,768

 1,46,817

 2,35,747

 2,35,747
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 15.  प्रतीक्षा  ट्रेनिंग  त्रिचूर  2,53,99  8

 कोट्टायम  सोशल  कोट्टायम  42,660

 17.  जयश्री  केरल  2,85,882

 18.  डयरेक्ट्रेट  आफ  सोशल  पालचाट  1,75,787

 19.  आशा  केरल  २8,240

 20.  काराएकज  इलाइस  सर्विस  त्रिचूर  45,  340

 21.  सेंटर  फार  सोशल  त्रिबेन्द्रम  50,000

 22.  हरिजन  सेवक  जिवैखम  2,97,384
 23.  आर»  के०  अ ंत  केरल  4,52,295

 24...  विनोबा  केरल  5,72,854  54

 25.  सैंट  जोसफ  दया  कोट्टायम  47,520

 26.  एम०  जी०  एम०  अभय  कोट्टायम  7,32,  594
 27.  इस्टी०  सैटर  फार  स्टडी  एक्ड  6

 क्वीलोन

 28...  के०  वेल्युदम  मेमो ०  केरल  4,78,256

 29.  टोटल  रेसपोस्स  ट्‌  अलकोहल  एण्ड  ड्रग  3,52,9  60

 अब्यूज  कोट्रायम

 30.  सोसाइटी  एज  कालिकट  2,92,660

 31.  सोसाइटी  आश्रम  एशियर  कोलियाकांड  50,000

 32.  स्वामी  विवेकानन्द  मेडिकल  1,89  ,  48?
 चेनाड

 343.  कालिकट  डिसोकस  शोशल  सविस  48,150
 सोसाइटी

 $4.  डालेब्य्‌  62,100

 35.  अंगनचेरी  45,990

 भध्य  प्रदेश

 1.  एम०  पी०  वेलफेयर  एसो०  फार  द  2,44  868

 इन्दोर

 वेलफेंयर  एसो०  फाश  द  इम्दौर  5,78048

 30  1$92

 —

 1,26,900
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 आशा  भोपाल  1,  :  5,000

 कृत्रिम  अंग  इन्दौर  3,22,000

 कस्तूरबा  गांधी  नेशनल  मेमी  $50/९00

 इल्दोर

 प्रमोद  वन  आमन्द  सतना  47,115

 आई०  सी०  एस०  भोपाल  36,450

 गायत्री  शक्ति  शिक्षा  जबलपुर  5

 लार०  के०  विवेकानम्द

 रायपुर

 अखिल  भारतीय  रचनात्मक

 भोपाल

 गांधी  भवन  भोपाल

 म्यूनिसिपल  भोषाल

 सैनिक  शिक्षा  एवं  कल्याण  भोपाल

 म्युनिसिपल  ग्वालियर

 ग्वालियर  समाज  नशाबन्दी  परिषद

 आई०  आर०  इम्दीर

 आर०  एस०  रायपुर

 स्यूनिसिपल  उज्जैन

 एसो०  फार  सोशल  हैल्थ  इन
 ग्वालियर

 बेरोजगार  महिला  सेवा  मध्य  प्रदेश

 मुक्तद्वार  उन्‍नती  मंडल  जलगांव  59,400

 पोस्टल  बम्बई  5,88,778

 पुणे

 व्पास्टिक  सोसाइटी  आफ  बम्बई  2,94,809

 सोसाइटी  फार  द  बम्बई

 मात्‌  सेवा  नागपुर

 सिविल  असद

 90,900

 67
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 7.  गांधी  सेवा  हिंगोली  44,576

 के०  ई०  एम०  पुणे  3,26,423

 9.  इंडियन  केंसर  बम्बई  2,26,608

 10.  नेशनल  एसोसिएशन  फार  द  11,04,371

 बस्बई

 11.  अपंग  कल्याण  व  पुनर्वास  समिति  1,50,000

 12.  फेलोशिप  फार  द  पौ०  बम्बई  51,106

 13.  सी०  ए०  एस०  बम्बई  4,53,8 58

 बम्बई  3,22,584

 15.  जानकी  बाई  शिक्षा  बम्बई  1,10,741

 16.  सोसाइटी  फार  एजुकेशन  आफ  34,088

 एण्ड  बम्बई

 17.  सोसाइटी  फार  रिहैब०  आफ  क्िप्ल्ड  3,84,238
 बम्बई

 18.  श्री  महा  राष्ट्र  2,96,422  6,32,501

 19.  इंडियन  रेड  क्रास  शोलापुर  2,34,021

 द  रिसच  सोसाइटी  फार
 द  50,000

 एण्ड  द्रेनिंग  आफ  जचिल्ड्रन  इन  नीड  आफ

 स्पैशल  कोसं  सवरी  स्वेर्ड  बम्बई

 20.  रिहैब्लीटेशन  कोआडिनेशन  22,470

 बस्वई

 21.  मेशलल  एसोसिएशन  फार  द  4,703

 नासिक

 22.  कृपा  बम्बई  8,57,952  6,94,080

 295.  बम्बई  9,19,418  4,57,901

 24.  राष्ट्रीय  विहान  लीलापथ  48,150

 245.  भारतीय  आदिमजाति  तागपुर  47,250

 26.  एमएसएस  इन्स्टीज्यूट  आफ  सोशिल  2,23,050

 सागपुर
 27.  बीर  अर्जुन  युवक  नागपुर  34,920
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 28.  मुक्तानगन  पुणे  4,84,482  5,22,758

 29.  सेवा  पुणे  26,550

 30.  अहिल्यादेवी  महिला  नागपुर  53,550

 31.  अशोक  कला  निकेतम  पुणे  89,100

 32.  दौवल  वारगीया  सुधार  रानी

 दुग  नागपुर

 33.  भारतीय  एग्रो-इंस्टिच्यूटशन  2,61,634

 पुणे

 34.  रेस्तरामत  तुका  डोजी  नागपुर  1,26,392  न्‍-+

 35.  पदमसरी  अन्ना  साहेब  भारतीय  5,88,186  2,94,093

 समाज  उन्नति  थाणे

 36.  विजय  मचेंस्ट  रिहैब्लिटेशन  सेंटर  फार  द  3,33,979  —

 बम्बई

 37.  अपंग  थाणे  1,50,000  ज+

 38.  बम्बई  2,11,887

 39.  बालो  दास  इंडियन  42,930
 —

 बस्वई

 40.  प्रगति  थाणे  3,40,000

 41.  अयोध्या  चेरिटेबल  पुणे  1,50,000
 न

 42.  इम्पैक्ट  इण्डिया  फाउ डे  बम्बई  50,000  न

 43.  इंडियन  काउ  सिल  आफ  सोशल  वेलफेयर  2,96,626

 44.  चिल्ड्रन  ऐड  बम्बई  50,000  न

 45.  बालग्राम  एस०  ओ०  एस०  बचिल्ड्रन  50,000  —

 पुणे

 46.  सेंटर  फार  द  श्सि०  बम्बई  22,588  —

 47.  नेशनल  फाड  डेंशन  आफ  द  बम्बई  25,267  --

 48.  अपंग  कल्याण  शिशु  समिति  व  बधिर  5,220  न

 49.  इंडियन  ऐशन  आफ  रिटायर्ड  15,476  न

 अम्बई



 10.
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 जामकीबयाई  बम्बई  30,575  नਂ

 बम्बई  सबअबंन  सीलिकर  सिटिजन्स  81,000  न

 एसो०  बम्बई

 वेह्ट  कन्पते  शोभागी  सेवा  घुले  23,2  26

 सर्वेट्स  पूना  28,14,570  $,8  2,530

 बम्बई  12,701  न

 एन०  ए०  डब्ल्यू०  पी०  एच०  अमरावती  25,220  —

 युवा  शांति  बम्बई  86,100  86,100

 डूग  अव्यज  आई०  बम्बई  1,89,707  न

 नेशनल  इ'स्टीच्यूट  आफ  चाइल्ड  83,888  न+

 एण्ड  यूथ  नागपुर

 आशा  बम्बई  न  64,800

 केलवरी  होलिंग  मिथ्िबस्ट्री  1,92,600  न

 मणिपुर  रूरल  इन्स्ट्रोचूट  2,71,080
 ~~

 रीजनल  इ डोग्रेटड  रूरल  3,53,160  न

 भेंट  अथोरिटी  हाइकाई

 रू  रल  डेवलेपमेंट  अआर्थेनाइजेंफ़न  1,43,016

 गैलेक्सी  क्लब  10,01,789

 सर्विस  एंड  एजूकेशन  फार  केल्फेयर  ३,90,330

 एक्शन

 बांगजुग  टेन्या  फार्मद्ध  डेब्रलेपमेंट  1,8

 एसोसिएशन

 अगापा  सोरल  रिफार्म  1,51,507

 मणिपुर

 आशा  बस्यई

 सेंटर  फार  मेंटल  इम्फाल  12,45,463

 सो  भाफ  प्रोਂ  सोशल  5,55,120

 इम्फाल
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 सेंटर  फार  सोशल  इम्फाल  2,24,775  न

 ट्राइवल  लेबर  को-आप-सोसाइटी  1,07,259  न

 इम्फाल

 खूरल  रिसर्च  एंड  डेवलपमेंट  सेंटर  १9,810  न

 ट्राइवल  सेवक  इम्फाल  7,97,580  बन

 मणिपुर  टी  ०  डी०  सोसाइटी  इम्फाल  8,?9,  230  _

 रूरल  डेंब  मौमल  1,15,119  9  न

 तार्मेंगलोंग

 वांगजिग  तैयुथा  फारमेंस  डेव०  40,365  न+

 सिएशन

 पटजांग  खादी  और  ग्राम  1,02,060  न

 समिति  सेनापाती

 यूनाइटिड  ट्राईवल  डेव०  1,31,400  न

 चुरीनदपुर

 बैथनी  सोसाइटी  मेघालय  4,53,  950  +-

 लेडिज  एंड  चिल्ड्रन  शिलांग  58,104  —

 आर०  के०  28,27,500  न

 भेचालय

 झार०  के०  2,99,439  —

 मेघालय

 फेथ  ऐजल  8,20,270

 मिजोरम  सिनौद  सोशल  फ्र  ऐजल  2,34,360  60  --

 जोरम  ड्राइवरस  रामथेमि  बोड्ड  48,150

 सोशिल  गाइडेंस  एजेंसी  ऐजबल  5,00,380  --

 न्यूलाईफ  होम  सोसाइटी  43,650  2,72,880

 नागालैंड  गाधी  सागालेंड  1,30,925  --
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 बथेड़ा  यूथ  वेलफेयर  दिमोर

 नागा  मदर  कोहिया

 यूथ  कोहिमा

 तंगखूल  नागालैंड

 उड़ीसा  एसोसिएशन  फार  द

 भुवनेम्वर

 भेहरू  सेवा  उड़ीसा

 सुभद्रा  महताब  सेवा  फुलबान

 पुरी

 उड़ीसा  सोसाइटी  फार

 भुवनेश्वर

 नीलांचल  सेवा  उड़ीसा

 ग्राम  बैवा  उड़ीसा

 शहीद  रवि  महापात्रा  चारिटेबल

 गंजोर

 कलिंगा  शैल्टर  खलासी

 जया  जगनाथ  पुरी

 भाश्तीय  जन  फल्याण  केम्द्र

 जन  ठल्याण  भुवमेश्वर

 सिगनाथ  कटक

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  सोशल

 भुवनेश्वर

 बांकी  अंचालिके  आविवासी

 जन  कल्याण  कथट्टक

 भेरवी  पुरी

 आरगेनाइजेशन  फार  सोशल  चेंज

 एण्ड  रूरल  भुवमेश्वर

 नेशनल  इंस्ट्रोट्यूट  आफ  काम्यूनिटी

 हैल्थ

 13,16,870

 4,22  550

 89,100

 1,82,520

 50,000

 2,51,077

 2,45,169

 2,54,784

 37,990

 1,45,773

 3,84,101

 16,125

 40,500

 20,070

 46,013

 4,62,744

 32,805

 1,80,810

 92,295

 72,360

 34,000

 1,48,860

 30  1992

 4

 4,64,333

 1,43,190

 1,80,810

 3,53,160
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 औपन  लिंग  भुवनेश्वर

 अखिल  भारतीय  आदिवासी  विकास

 राउरकेला

 रामकृष्ण  भुवनेश्वर

 एसोसिएशन  फार  मोरल  गाइड  एण्ड
 लीगल  एण्ड  सविसिज  टू

 भुवनेश्वर

 सेंटर  फार  यूथ  एण्ड  सोशल

 भुवमेश्बर

 प्रोजेक्ट  स्वराज्य  थोरिया

 कटक

 इस्‍्टीट्यूट्र  आफ  सीशंल  वेलफेयर

 एण्ड  एडवांसमेंट  फार  रूरल

 क्योंझ्वर

 डा०  सत्यपाल  खोसला  धर्मार्थ

 ह्मारक  जालंधर

 इण्डिया  रेड  कास

 गुरदासपुर

 दृष्टिहीनों  के  लिए  पुनर्वास

 लुधियाना

 निवेदक  प्रोस्थेटिक  चण्डीगढ़

 नवजीत्रनी  मार्गदर्शन  पटियाला

 सोसाइटी  फार  रिहैव०  आफ  हैंडिकैप्ड

 चण्डीगढ़

 चाइल्ड  बेनफेयर  चंडीगढ़

 हरियाणा  राज्ये  बॉल  कल्याण

 परिषद

 एसोसिएशन  फार  सोशल  हैल्थ  इन

 चंडीगढ़

 4,  9,533

 7,00,974

 2,52,940

 1,23,750

 73,800

 1991-92

 3,13,925

 30,009

 17,73,000

 2,22,546

 2,26,763

 19,07,632

 99,804

 2,

 हि

 1,11,100

 1992-03

 45,081
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 10.  भारतीय  रेड  क्रास  समिति  चंडीगढ़

 सिफ्किल

 1.  एलोसिएशन  फार  सोशल  हैल्थ  इन

 गंगटोक

 लसिलनाड

 1.  महिला  स्वयंसेवी  मद्रास

 2.  बंजाब  मद्रास

 3.  हैलेनकोलर  मदुरे

 4...  जमंत्र  कुष्ठ  निवारण  मद्रास

 5.  स्कूल  फार  द  यंग  मद्रास

 6.  चेस्री  होम्स  मद्रास

 7.  भारतोय  दृष्टिहीन  मदुरे

 8.  अस्तगाम  इन्स्टीज्यूट  फार  द  मेंटली

 मदुरे

 9.  आई०सी ०सी  ०  डब्ल्यू  ०,  मद्रास

 10.  आंध्र  महिला  मद्रास

 11.  तमिलनाडु  दृष्टिहीन  मद्रास

 12.  रूरल  एजुकेशन  एण्ड  डेव०  सोसाइटी

 13.  मदुरई  इब्स्टीटयूट  आफ  सोशल  बर्क

 14.  नवज्योति  मद्रास

 15.  बाल  मद्रास

 16.  तमिलनाडु  स्पास्टिक  सोसाइटी

 17.  मद्रास

 18.  मद्रास  सिटिजन  मद्रास

 19.  क्रिश्यियन  फाउस्डेशन  फार  द

 मद्रास

 20.  अन्तगाम  स्पेशल  तमिलनाडु

 21.  स्वैलोज  इ  मद्रास

 3

 15,822

 1,v0,000

 1,50,000

 1,70,035

 60,347

 74,340

 41,634

 94,687

 1,535,039

 3,50,663

 9,18,  573

 76,297

 1,90,350

 1,11,330

 56,019

 34,955

 23,670

 85,185

 3,46,119

 23,332

 1,24,175  75

 30  1992

 4

 “10,58,591

 60,750
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 न  अभशिकिकीकिक का
 भारतीय  रेड  क्रास  मद्रास

 इनेकलेट  हट  आफ  मद्रास

 सेंट  एजे  पुनर्वास  मद्रास

 समाज  कल्याण  तमिलनाडु

 मद्रास  दृस्टीच्यूट  टू  हेविलिटेट
 रिटायर्ड  मद्रास

 बस्लावर  शिक्षा  तमिलनाडु

 कुरिरयाकोसे  इलियाम  सर्विस

 तमिलनाडु

 खाजामलाई  महिला  तमिलनाडु

 सोसाइटी  फार  इसम्प्रवमेंट  फार  वीकर

 मद्रास

 सोसाईटी  फार  द  प्रमोशन  आफ

 मदुरे

 नाजगिरी  आदिवासी  कल्याण

 तमिलनादु
 टी०टी०  रंगनाथन  क्लीनिकल  रिसर्च

 मद्रास

 एसोसियशन  फार  सोशल  हैल्थ  इन

 मद्रास

 पीपल्स  मल्टीपरपज  डेब०

 मंगलपुरम

 कलासेल्वी  करुणालय  सोशल

 फेपर  मद्रास

 गिल्ड  आफ  सर्विस  मद्रास

 भारतीय  रेड  क्रास  मद्रास

 सेंट  जोन  पेरम्बलूर

 बर्थ  ट्रस्ट  वेल्वर

 कल  स्कूल  फार  द  डेफ

 2,50,387

 26,784

 1,12,129

 27,720

 98,000

 28,672

 4,9950

 7,87,799

 1,24,740

 2,75,310

 3,62,668

 6,68,983

 1,76,086

 1,79,010

 1,67,265

 1,87,448

 4,00,000

 50,000

 3,00,000

 2,50,000

 43,740

 4,20,030

 85,750

 2,67,696

 अभय  ्ा  a a  न  ee

 73
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 43  अन्ना  जे०के  ०के  ०  समापो रनी  एनुअल
 जेरीटेबल  दुस्ट

 44.  कोन्यू  अरिवल्यम  इराड

 45  मद्रास

 46  इण्डियन  सोसाइटी  फार  क्रिमिनोलोजी

 47  कांग्रेसन  आफ  द  सिस्ट्स  आफ  चौलान्द

 जिप्रा

 1.  अगर्तजा

 2.  आल  त्रिपुरा  एस  ०  सौ०/एस*»  टी०

 एण्ड  माहनारिटीਂ  अपब्फ्टसेंट

 काउन्सिल  अगरतक्षा

 3.  अगरतल्ला

 4.  नाथ  त्रिपुरा  डीफ  एण्ड  डंब
 कलश  शहर

 डसर  प्रदेश

 1.  प्रभिह्रण  मूक  बधिर  विद्यालय

 2.  डीफ  एण्ड  डम्ब  आजमगढ़

 3.  डीफ  एण्ड  डम्ब  मेरठ

 4...  नेताजी  सुभाष  विद्या  रामपुर

 5.  लखनऊ

 6.  रफौल  राइडर  जसही रा  इंट  रनेशनल

 सेंटर  फार  द  आप

 देहरादून
 १.  सर  स्मारक  आग्ररा

 8.  भावेजसिक  शिक्षण  हरदोई

 अखिल  आाजाइ  सेवा
 लखनऊ

 10.  निर्मेल  समाज  कल्याण  लखनऊ

 76.

 82,354

 13,5Q0.

 41,445

 “,34;

 8+

 1,75,680

 2,21,400

 1,356,982.  .

 3,35,225

 43,280.

 |

 |

 +

 4:5,439
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 I.  एश्नोसियेशन  सोशल  हैल्थ  इन

 मेरठ

 रोटरी  स्पान्सरं  क्रिपल्ड  एण्ड  यूथ
 वेलफेयर  इलाहाबाद

 श्री  कानची  लाल  स्मारक

 कानपुर

 अशोक  देहरादूनਂ

 स्वामी  गर्जता  विद्या

 हरिह्वार

 इण्डियन  काउब्सिल  आफ़  चाइल्ड

 चंडीगढ़

 चण्डीगढ़  एजुकेशन  सोस्प्रइटी  फार  डेफ

 एण्ड  चण्डीगढ़

 बी०  सी०  जी०  स्कूल  फार  द

 वाराणसी

 बुस्दावन  अन्ध  मथ्रा

 सोशल  एण्ड  इकोनामिक  डेंव०

 लखनऊ

 3०  प्र०  हरिजन  एवं  समाज  सेवा

 लखनऊ

 साववंजनिक  शिक्षा  लखनऊ

 हिन्द  स्वीपर  सेवक  लखनऊ

 इण्डियम  रेड  क्रास

 इलाहाबाद

 लिलक  शैक्षिक  इलाहाबाद

 बोधी  सालवा  लखनऊ

 क्री  राम  श्रम  एम  रक

 बेसौली  -

 3

 1,46,926  6

 9,000  -

 1,22,160

 1,24,27  8

 5,00,9  22

 १0%

 98,217

 3,12,132

 2,58,120

 2,60,550

 1,27,282

 43,245

 3,25,268

 48,150

 1,51,560

 3,214,428:  29  :

 59,220

 81,000

 71,215

 31,725

 1,16,634

 84,150

 |
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 28.  काशी  वाराणसी

 29.  श्री  राम  प्रभु  वर्मा  चारिटेबल

 आगरा

 30.  ग्राम्य  विकास  सेवा  इलाहाबाद

 31.  श्री  हलुमान  पोद्दार  अन्ध

 वाराणसी

 32.  गूगे  बहरों  का  कानपुर

 33  लखनऊ

 34.  शहीद  मेमोरियल  लखनऊ

 35.  नेशनल  एसोसियेशन  आफ  ब्लाइ

 अलोगढ़

 36.  नन्‍्हीं  दुनिया  बधिर

 देहरादून

 37...  एन०  सी०  चतुर्वेदी  स्कूल  फार

 लखनऊ

 38...  उत्तर  प्रदेश  मूक  एवं  बधिर

 इलाहाबाद

 39.  पर्यावरण  जनजागरण  अल्मोड़ा

 40.  ईश्वर  सरन  इलाहाबाद

 41.  हा मन  सबिसेज  चेरिटेबल  सोसाइटी

 आफ  लखनऊ

 42.  चिकलांग  इलाहाबाद

 435.  अभिनव  रिपैट्री  थियेटर  एुंड  रिसर्च

 लखनऊ

 राजस्थान

 1.  एल०  के०  सौ०  श्री  जगदंबा  अम्न्न

 विश्वालय  श्री  गंगानगर

 2.  बधिर  कल्याण  बिकास  भौलवाड़ा

 3.  नेत्रहौन  विकास  बोधपुर

 १8

 3

 10,25,407

 6,15,914

 3,83,660

 6,98,017

 7,41,697  7

 6,74,348

 2,45,950

 6,49,530

 3,27,942

 4,72,757

 9,45,340

 30  1999

 4

 21,91,170

 1,25,438

 4,01,220
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 सोसाइटी  फार  बेल्फेयर  आफ  मेंटली

 जयपुर

 भगवान  महावीर  विकलांग  सहायता

 जयपुर

 इण्डि  यन  काऊंसिल  फार  सोसल

 जयपुर

 बेला  स्कूल  जयपुर

 वरिष्ठ  नागरिक  जयपुर

 विक्टोरिया  मांटेसरी  शिक्षा

 जयपुर

 पांश्चिरी

 1.

 2.

 3.

 इनेकुलेट  हार्ट  आफ  मेरी

 पांडिचेरी

 3

 1,54,685

 44,00,000

 2,57,490

 26,820

 91,800

 73,647

 78,300

 एसोसियेशन  फार  सोशल  हैल्य  इन  इ

 पांडिचिरी

 रिहैबिलिटेशन  आफ  हैंडिकेप्ड  पर्सन्‍्स

 सफरिंग  फ्राम  सोशल  एथचिल्स

 पश्चिम  बंगाल

 1.  स्पास्टिक  सोसाइटी  आफ  ईस्टने

 कलकत्ता

 अलकस्द  बोध  कलकत्ता

 नाथ  कलकत्ता  प्रतिबन्धी  डेबा

 कलकत्ता

 प्रवरतेक  इम्ह्टीच्यूट  फार  मेंटली

 चन्दननगर

 बिकास  भारती  बेलफेयर

 कलकत्ता

 प्रतिबन्धी  कल्याण  पश्चिम

 बंगाल

 14,84,364

 16,1  5,445

 11,500

 1,62,455  55

 लिखित  उत्तर

 4

 1,22,580

 1,13,400

 70,630
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 7.  सोसायटी  फार  रेमिंडिल्ल  एः  2,59,021

 ः

 पश्चिम  बंगाल

 8.  वाणी  तथा  श्रवण  संस्थॉन  तंथा  1,00,99४  न
 संधान  कलकत्ता

 9.  उत्तरी  विकलांग  व्यक्ति
 18,772  -

 पश्चिम  बंगाल

 10...  भारत  स्काउट  एण्ड  कलकत्ता  1895321  /  लि

 11...  साउथ  सुन्दर  कम  शिक्षा  और  6.15635  --

 सांस्कृतिक  Fo  बंगाल

 12.  आर०के०  मिशन  सेवा  99,  75,317  --

 सरब  बोरे  कलकत्ता

 13.  मनोविकास  केन्द्र  रिकेधिलिटेशन  44,23,731  __
 रिसचें  इस्‍्टीट्यूट  फार  द  ब्लाइड

 कलकत्ता

 14...  हिस्द  कुश  निवारण  संध  3,09,313

 बंकुरा

 15.  डा०  एस०  एन०  मुखर्जी  मूक  6,79,478  --

 बधिर  चन्वनीमोरे

 16.  रिहैबिलिटेशन  इ  कलकत्ता  3,29,047  --

 17.  आनन्द  होपेंडा  2,32,560  "53,280

 18.  हल्थिया  समाज  कल्याण  2,32,200  —

 मिदनापुर

 19.  भाटर  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  1,22,310  61,153
 अवासिक  शिक्षा  बर्दंबाल

 30.  अभय  चरण  डेंस्टीट्यूट  होम  24,  नार्थ  1,11,240  1,04,000
 परगना

 21...  अखिल  भारतीय  अंनुसॉचिते  जाति  5:19, 486  —

 मुशिदाबाद

 22.  अनुसीलन  समिति  सतिर्था  1,$3,  7558  _
 कलकसा



 8  1914

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 30.

 92.

 2
 ee

 हल्दिया  समाज  कल्याण

 मिदनापुर

 प्रबतंक  सेवा  हुगली

 दि  सोसाइटी  फार  रिहैबिलीटेशन

 कम्परहेंसिव  रिहैबिलिटेशन  सर्विस  टू  द

 फिजीकल  हैंडीकंप्ड  परसंस  इन

 कलकत्ता

 अकादत  संध

 दलाल  समिति  पश्चिम  बंगाल

 आल  बंगाल  वूमेन्स  कलकत्ता

 पश्चिम  बंगाल  अनुसूचित
 जनजाति  और  अल्पसंख्यक  कल्याण

 मिदनापूर

 बमेन्स  को-आरडिनेशनल  काउ  सिल
 पश्चिमी  बंगाल

 आर०  के०  मिशन

 लिया

 बंगाल  एस ०  सी  ०/एस  ०टी०
 मेंट  24  परगना

 ,  चन्द्रभान  बासु  सेवा  कलकत्ता

 सिंध  कानू  एज्‌केशनल
 वश्चिमी  बंगाल

 डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर

 श्यिल  एजूकेशन  सेंटर

 इंडियन  माहम  कलकत्ता

 भारत  सेवाश्रम  मिदनापुर

 कलकसा  कलकत्ता

 सेंटर  फार  साइकलोजिकल  एण्ड

 एजकेशनल
 रत रिसच  ,  कलकता

 बकेशनल
 रिसच

 ,  कलकत्त

 3

 2,32,209

 9,500

 47,966

 36,900

 35,000

 84,694

 23,85,060

 1,79,283

 1,52,630

 3,02,650

 4,65,840

 1,26,360

 आह  छ  w  श््य  प्  आल

 67,500

 77,603

 1,75,893  3

 नम

 11,34,315

 77,317

 2,32,920

 63,180

 1,96,560

 8)



 40.

 41.

 मानव  विकास  एवं  अनुसंधान
 कलकत्ता

 इंस्टीट्यूट  आफ

 एण्ड  रिसर्ज  हृ  कलकत्ता

 विवेकानन्द  एजुकेशन
 कलकत्ता

 प्रबुद्धा  भारती  शिशुलियया

 भिदनापुर

 सरोज  नलिनीਂ  मेमेरियल

 कलकत्ता

 वो०  आर०  अम्बेडकर  लिशु
 पश्चिमी  बंगाल

 हरिजन  सेवक  पश्चिमी  बंगाल

 निखिल  भास्त  अमारसी

 पश्चिमी  वंगाल

 टैगोर  सोसाइटी  फार  रूरल

 पश्चिमी  बंगाल

 वृमेन्स  इन  सोशल  मिदनापुर

 इंडियन  इस्टीट्यूट  फार  हमेन
 /  कलकत्ता

 सर  सैय्यद  ग्रुप  का  कलकत्ता

 अखिल  भारतीय  बधिर  फेडरेशन

 अमरज्योति  चेरिटेब ल  ट्रस्ट

 भारतीय  एच०  एच०  नई

 समाज  सेवक  संघ

 भारतीय  शिक्षा

 भारतीय  आदिम  जाति  संघ

 3,39,260

 9,47,241

 83,025

 37}886

 2341,848

 6,19,735

 8,36;201

 1,58,440

 1,09,145

 3,22,400

 -5,3258  12

 7,27,076

 12,98,304  304

 -80  1992

 1,20,924  24

 2,84,220

 2,54,248
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 7.  अखिर  तीय*वृष्टि  हीन

 रेशन

 8.  भारतीय  ग्रामीण  संस्कृत  केन्द्र

 9.  हपाटिक  सोसाइटी  आफ  नाथ

 इण्डिया

 10.  राष्ट्रीय  दृष्टिहीत  परिसंघ

 11.  हैलपेज  ह  डिया

 12.  जामिया  मिलिया  इस्लामिया

 13...  एस०  पी०  बाई०  एम०*

 14...  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन

 15.  आलोक  धर्मार्थ  न्यास

 16:..  सुषमा  शिक्षा  समिति  नन्‍्द

 दिल्ली

 14,  थाने  नई  दिल्ली

 18.  डा०  जाकिर  हुसेन  मानसिक

 सोसाइटी

 19.  जनता  आदर्श  अन्ध  विद्यालय

 20..  एसोसियशन  फॉर  द  एडवान्स

 रिहै  बिलिटेशन  फार  हैंडीकंप्ड

 24.  फंडरेशन  फार  मेंटली  रिटार्डेड

 22.  संजीवन  सोसाइटी  फार  मेंटल  हेल्‍थ

 235.  इस्टीट्यूट  आफ  द  ब्लोइड

 24.  अखिल  भारतीय  नेत्रहीन  संघ

 25.  एसोसिएशन  फारद  डेंबलेपमेंट

 आफ  द  मल्टिपल  हैंडिकंप्ड

 26.  हैंडिकेप्ड  बोमेन॑  वंलर्फपर

 सिएशन

 27.  एक्‍्लोट  सोसाइटी  फार'द  वैलफेयर

 आफ  मेंटली  रिटार्डेड

 3

 1,29,506-

 1,32,075»

 12,94,640=  ४

 7,89,79  4,58,490

 4,58,490

 2,6$:360

 2,6$:360  +

 48,600!

 48,600!

 26,865.

 5,46,252:

 2,02,847:

 2  ऊँ  थै  62

 8/401765
 '

 8,40/768

 1,29,

 700



 84

 47.

 48.

 नेशनल  एसोसिएशन  फार  द

 ब्लाइंड
 '

 अक्षय  प्रतिष्ठान

 हरिजन  सेवक  संष

 इंडियन  रेड  क्रास  सोसाइटी

 राष्ट्रीय  शोषित  परिषद

 बाबा  साहेब  डा०  बी०  आर०

 अम्बेडकर  रिसर्च  इस्टीट्यूट

 शोषण  उन्मूलन  परिषद

 आलਂ  एस०  सी०  फैडरेशन

 श्री  मुख्यतार  सिंह  स्मारक  समिति

 बंगाली  एस०  सी०/एस०  टी०

 वेलफेयर  एसोसिएशन

 सोशल  वैलफेयर  एण्ड  ह्यमन
 डेव०  एसोसिएशन
 भारतीय  दलित  साहित्य  अकादमी

 अखिल  भारतीय  ग्रामीण  सेवा  संध

 आल  इण्डिया  सेंटर  फार  अबंन  एंड
 रूरल  गोल  माकिट

 नारी  उत्थान  लक्ष्मी

 नई  दिल्‍ली

 मुक्ति  संग्राम  संघ

 श्री  विनायक  से०  सोसाइटी

 एसोसिएशन  फार  नेचुरल

 हुड  फार  सोशल  चेंज

 एसोसिएशन  फार  सोशल  हेल्‍थ  इन

 दिल्ली

 दिल्‍ली  ओमेंस  लीग

 सोसाइटी  फार  यूथ  एंड  मासेस

 |

 2,10,758

 4,80,99  5

 39,42,666

 4,45,  860

 57,240

 1,56,420  75

 2,44,260

 49,320

 76,860

 74,745

 4,35,480

 30  1992

 4
 डाक न  तन  न---....->>न»->««»०ा-ममक.

 22,52,552

 9,06,214

 93,240

 9,27,715

 16,650

 2,22,930

 28,620

 50,400

 1,08,390

 1,17,750

 56,288

 85,725

 38,430

 8,69,  670

 5,2%,615



 8  1914  लिखित  उत्तर्र
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 49.  कोनौक  शिक्षण  उत्तम  1,00,305  67,095
 नगर

 50.  दिल्‍ली  शिड्यूल्ड  कास्ट  वेशफेयर  78,403  35,235

 एसो  ०

 डा०  विद्यासागर  5,56,200  52.
 मेमो ०  ट्स्ट

 52.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  29,475  39,825
 नजफवगढ़

 53.  भारतोय  नवचंतन्य  विकास  समिति  37,800  14,900
 ओल्ड  रविन्द्रा  नगर

 54.  एज  केयर  साकेत  1,02,870  ~
 न्ज--+  ee  लय  अलययता  कि  0...  0...

 एच०  बो०  जे०  पाइप  लाइन  द्वारा  गैस  की  सप्लाई

 3394.  थरो  सत्यनारायण  जटिया  :

 झोमतो  सुमित्रा  सहाजन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  एच०  बी०  जे०  पाइपलाइन  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  मात्रा  में  गैस  की
 सप्लाई  की  जा  रही

 क्या  गैस  की  यह  मात्रा  निर्धारित  मात्रा  से  कम

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  गैस  की  अतिरिक्त  मात्रा  में  सप्लाई  के  बारे
 में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सम्त्रो  बो०  :  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित
 परियोजनाओं  द्वारा  एच०  बी०  जे०  पाइपलाइन  से  जा  रहे  गैस  का  औसत  उपयोग  निम्नलिखित

 हैं  :--  ।

 ———  न  ———— जानक

 राज्य  मात्रा  ”  एस०  सी०  एम०

 गुजरात  1.98

 मध्य  प्रदेश  2.52

 राजस्थान  1.30



 सिल्डितः  उत्तर  १3  1908 |

 ee -.- ---- ----  2
 दिल्ली  --  -.-  ----  ----

 किया

 दिल्ली  0.63

 हरियाणा  0.09

 की  क्षमता  की  तुलना  में  आपूर्ति  कम

 हां  ।

 एच०  जे०  प्राहपलाइन  के  मार्ग  पर  यहले-से क्री गई  को  ट्रेख़ते  हुए  गैस
 का  कोई  और  आबंटन  नहीं  किया  गया

 तेलशोधक  कारखाना  स्थापित:कब्मा;'

 3395.  शो  जाजं  फर्ताग्डोज  :

 ओ  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्रक्ृतिक  गंस  यह  ब्रव्नाने  को  कुपा

 क्‍या  विदेशी  पूजी  निवेश  संवर्धन  बोडे  ने  देश  में  तेलशोधक  कारखाना  स्थापित  करने
 सम्भाव्यता  अध्ययन  कराने  के  लिए  हालैण्ड  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  को  मंजूर  कर  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहकारो  सामूहिक  आवास  समितियों  को

 3396.  डा०  बसंत  पार  :  क्या  शहूरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुप्रा  करेंगे  कि  :

 किल्‍ली  में  जिन  सरकारी  सामूह्ठिक  समितियों.को-भूमि  आवंडित-की  सई  है  उनका
 ब्यौरा  कया

 क्या  इन  समितियों  को  सड़क  जल  और  मल  निकासी  आदि  जैसी  सभी  नागरिक  सुविधाएं
 प्रदान  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कौरण॑'हैं  ?

 शहूरोी  बिकास  मंत्रह्लथ में  राज्य  मंत्री  एस०  अदणाललम  )  :  दिल्ली  विक्कसप्संधिकरण
 की  सूचना  के  अनुसार  संलरन  विवरण  में  दिए  गए  ब्योरों  क ेअनुसार  कुल  1520  सहक्कारी  -  सामूहिक
 ज्ावास  समितियों  को  दिल्ली  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  1248  एकड़  भूमि  आबंटित  की  गई  है  ।

 86



 8  19  !4-  शखिम्वित  पत्र

 और  मंडापली  फोजिलपुर  विस्तारित

 चिल्ला  जहां  नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कार्य  विभिन्‍न  अवश्याओं मेंਂ
 मैं  अवस्थित  समितियों  को  छोड़कर  सामूहिक  भ्ावास-स्मित्तियों  में  सभी  सुविधाएं  प्रदान  कर

 दी  गई

 विवरण

 क्रम  इलाका  समितियों  कौ  संख्या  जिन्हें  भूमि

 संख्या  आवंटित  की  गई  है

 ||  पीतमधुरा  58

 2.  रोहिणी  152

 3.  पश्चिमपुरी  23

 4  रोहतक  रोड  16

 5  बोंडेला  47

 6.  पंडावली-फाजिलपुर  120

 7.  चिल्ला  धालुपुरा  49

 .  मयूर  विहार  36

 9.  सी०  बी०  डी०  शाहदरा  $

 10.  गीता  कालोनी  4

 11.  योजना  विहार

 12.  शालीमार  बाग  1

 13.  कालका  जी  “3

 14.  ओखला

 15.  सालवीय  तगर

 16.  महरोली  रोड़  ण्टे

 17.  आर०  के०  पुरम  |

 योग  520

 ere
 नेंक्षििश्वजिक्तालय

 3497.  थी  सत्यपाल  सिंह  याकथ  :  क्या  मन्त्री  बह  बताने*की क्पा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तर  30  1992

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  जिले  में  गन्ना  अनुसंधान  केन्द्र  को  कृषि  विश्वविद्यालय  में

 परिवर्तित  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  नहीं  ।  भारत  सरकार  के  पास  ऐसा
 प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 मोजूदा  समय  में  राज्य  में  पहले  से  ही  तीन  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।

 तेलशोधक  कारखाने

 3398.  श्री  एम०  वो०  बी०  एस०  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मस्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  निवेश  बोर्ड  के  पास  तेल  शोधक  कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लिए  लंबित  पड़े
 प्रश्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  ऐसी  कितनी  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  वो०  इस  समय  सार्वजनिक  निवेश
 बोर्ड  आई०  के  पास  तेल  रिफाइनरी  लगाए  जाने  का  कोई  परियोजना  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं
 है  ।

 साबंजनिक  निवेश  बोर्ड  द्वारा  परियोजना  प्रस्तावों  पर  विचार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  |  हाल  ही  में  पी०  आई०  बी०  ने  करताल  में  एक  6  मि०  मी०  टन  प्रति  वर्ष  की  रिफाइनरी  स्थापित

 करने  के  दृषण्डियन  आयल  का  रपोरेशन  के  प्रस्ताव  को  गज्री  दे  दी

 कश्सोरो  शरणार्थो

 4999.  को  देखो  बकस  सिह  :

 शो  रतिलाल  धर्मा  :

 श्री  उदय  प्रताप  सिह  :

 झभौ  राससाईक  :  क्‍या  गह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  :

 क्‍या  अनेक  विस्थापित  कश्मीरियों  ने  अपनी  मांगों  को  पूरा  कराने  के  आन्दोलन  करने  का
 मिर्णेय  लिया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया



 है  1914  लिखित  उत्तर

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  कर्ण  के दौरान  किसने  कश्मीरी  शरणाथियों  को  दिल्‍ली  से  जम्मू  और

 कश्मीर  वापस  धेजा

 क्या  उस्हें  अपनी  इच्छा  से  वापस  भेजा  गया

 यदि  तो  उन्हें  जम्भू  और  कश्मीर  वापस  भेजने  के  क्या  कारण  और

 कश्मीरी  शरणाथियों  को  जम्मू  और  कश्मीर  लौटने  के  लिए  अनुकूल  परिस्थितियां  बनाते  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  एम०  एम०  :

 से  कश्मीरी  प्रवासियों  की  समस्याओं  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मुद्दों  के  बारे  में
 समय  पर  मांगें  उठायी  गयी  प्रवासियों  की  कठिनाईयों  और  उनकी  हालत  सुधारने  के  लिए  सरकार

 में  सतत  प्रयास  किए  |  जब  तक  धाटी  में  स्थिति  नहीं  सुधरती  और  प्रवासी  घाटी  में  अपने  धशों  को  वापस

 नहीं चले  आते  हैं  तथ  तक  उनकी  मूलभूत  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  ऊन्हें  राहत  भी

 दे  रही  है  ।

 सश्काश  ते  किसी  भी  कश्मीरी  प्रवासी  को  जबरन  घाटी  में  वापस  नहीं  भेजा  है  ।

 आतंकवाद  को  रोकने  और  घाटी  में  सामान्य  हालात  बहाल  करने  के  लिए  सुरक्षा  बल

 वादियों  पर  लगातार  दबाव  बनाए  हुए  हैं  और  सुरक्षा  बल  सीमा  पर  और  खामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर

 सत्तकंता  बरत  सो  हैं  ।

 पारादोप  में  तेल/गंस  हमिनल

 3400.  शा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :

 की  केशरी  लाल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  को  पारादीप  पोर्ट  ट्रस्ट  में  तेल  और  गंस
 टमिनलों  के  निर्माण  के  लिए  निधि  आबंटित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पारादीप  में  परियोजना  के  निर्माण  काय॑  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 सरकार  ने  शीघ्रातिशीध्य  पूरा  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियल  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्रो  :  और  इण्डियन  आयल
 कारपोरेशन  ओ०  और  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  पी०  पारादीप  में
 उत्पादों

 के लिए  तेल  टर्मिनलों  को  स्थापित  कर  रहे  परियोजनाओं  को  वर्ष  1992-93  की  वार्षिक योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 और  जवकि  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  पारादीप  पोर्ट  ट्रस्ट  से  40  एकड
 जमीन  पट्ट  पर  ली  है  ओर  1989  में  कार्य  आरम्भ  हो  चुका  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन
 टुस्ट  से  एच०  पी०  सी०  से  सटे  75  एकड़  आकृषित  भूमि  को  पट्ट  पर  लेने  की  प्रक्रिया  पूरा  कर  रहा  है  ।
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 विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 3401.  श्री  घर्मण्णा  सोंडय्या  सादुल  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  करने  हेतु  सहायता  देने  के  लिए  निर्धारित  मानदंड

 का  ब्यौरा  क्‍या  ओर  उसके  अस्तगंत  पारिवारिक  आय  की  सीमा  क्‍या  रखी  गई

 क्‍या  पारिवारिक  आय  की  सीमा  पर  विचार  करने  के  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में

 लांग  व्यक्ति  सहायता  से  वंचित  हो  जाते

 यदि  तो  ऐसे  सभी  बिकलांग  व्यक्तियों  को  उनकी  पारिवारिक  आय  पर  बिचार  किए
 बिना  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विकलांग  व्यक्तियों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  दी  गई  सहायता
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  सल्त्री  सीताराम  :  जिन  योजनाओं  के  अंतगेत  आय  मापदंड  लागू
 उनके  अ्यौरे  संघग्न  विवरण  में  दिए  गए

 नहीं  ।  सभी  पात्र  और  जरूरतमंद  विकलांग  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  सहायता  प्राप्स
 कर  सकते

 प्रश्न  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  कल्याण  मन्त्रालय  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  9102.43
 खाख  रु०  की  राशि  ख  की  गई  ।
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 उतर  प्रदेश  में  अश्वंकवाद  रोकने  के  लिए  कारय-बोजना

 3402.  भी  चिन्मयालन्द  स्थासी  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  भ्रातंकवाद  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को

 कोई  कार्ष-बोजना  प्रस्तुत  को

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 शंसदोध  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तद्चा  गृह  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एस०  :

 से  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  स ेसमय-समय  पर  घन  ओर  केम्द्रीय  अल  उपलम्ध
 कराने  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  भारत  सरकार  इन  अनुरोधों  पर  इनकी  महत्ता  और  बलों  की

 उपलब्धता  के  आधार  पर  विचार  करती  है  ।  तराई  क्षेत्र  में  बढ़  रही  आतंकवाद  के  खतरे  से  निपटने  के  लिए

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केम्द्र  स ेधन  ओर  अतिरिक्त  बल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया

 तराई  में  आतंकवादियों  के  खिलाफ  अभियान  चलने  के  लिए  अर्ध-सैनिक  बलों  की  अतिरिक्त  कम्पनियां

 उन्हें  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  और  अनुग्रह  राहत  के  रूप  में  10  करोड़  रुपए  को  राशि  1992  में

 जारी  को  गई

 यसुना-पार  क्षेत्र  क ेलिए  पृथक  मगर  निकाय

 3403.  थी  बो०  एल०  शर्मा  प्र म  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  दिल्ली  के  नागरिक  यमुना-पार  क्षेत्र  का  विकास  करने  हेतु  एक  पृथक  नगर  निकाय

 की  मांग  कर  रहे

 (wu)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  णौर

 केद्वीय  सरकार  क्री  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मतो  एम०  एस०
 :  और  पूर्वी  दिल्ली  के  लिए  एक  प्रुथक्र  लध्र  निगम  बनाने  की  मांगकी  नई

 दिल्ली  में  नागरिक  निकायों  के  पुनगेंठन  करमे  का  अ्श्त  सरकार  के  विचाराधीन

 राज्यों  को  प्र  किए  नए  केसीय  सुशद्त  बस

 3404.  श्ीमतो  बिभू  कुमारो  देवो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानून  अ्वथस्था  बनाए  रखने  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  प्रदान  किया

 जाता  और

 यदि  तो  राज्यवाश  उन  बलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  1989,  1990,  1991  और

 1992  में  अब  तक  विभिन्‍न  राज्यों  को  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ?
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 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एस०  एस०
 :  जी

 इसके  बारे  में  जानकारी  सदन  में  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 उड़ीसा  में  केसत्रीय  लोक  सिर्माण  विभाग  द्वारा  मिसित  सरकारी  क्या्टर

 3405.  श्रो  शरत  चम्र  पटनायक  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  लोक  निर्माणविभाग  ने  केन्द्र  सरकार  के  कितते
 बवाटेरों  का  निर्माण

 शहरी  बिकास  संत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्रो  एम०  एम०  :  उड़ीसा  में  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  बनाए  गये  क्वार्टरों  के  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।

 विवरण

 क्रम  स ं०  वर्ष  विभाग  का  नाम  क्वार्टरों  की  संख्या

 1.  1989-90  केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  32

 केन्द्रीय  विद्यालय  21

 महालेखाकार  314

 केन्द्रीय  रिजरय  पुलिस  बल  6

 कपड़ा  18

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  32

 योग  :  423

 2.  1990-91  केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  33

 केन्द्रीय  विद्यालय  11

 केन्द्रीय  लोक  भिर्माण  विभाग  56

 भारतीय  सर्वेक्षण  315

 केन्द्रीय  गुप्तचर  संगठन  2

 सी०  पी०  बी०  एफ/भाई०  स्ी०  ए०  आर०  4

 योग  :  221
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 1  रे  3  4

 3.  1991-92  डी०  जी०  एम०  एस०  चाईबासा  18

 केन्द्रीय  विद्यालय  11

 आय  कर  ओर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  154

 जी०  एस०  आई०  50

 योग  :  233

 मदर  डेयरी के  दूध  के  मुल्य  में  वृद्ध

 3406.  झरो  बजमूवण  शरण  सिंह  :  क्‍या  कृषि  जन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मदर  डेयरी  के  दूध  के  मुल्य  में  हाल  ही  में  बढ़ाए  गए

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गई  ओर

 इस  वृद्धि  का  क्या  औचित्य  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  जो०  :  और  हां  ।  मदर  डेयरी  ने
 दिनांक  20  1992  से  डबल  टोन्ड  दूध  का  मूल्य  6:00  रुपये  प्रति  लीटर  से  बढ़ाकर  7:00  २०  प्रति
 खीटर  तथा  मानकीकृत  दूध  का  मूल्य  9.00  रुपये  प्रति  लीटर  से  10.00  रुपये  प्रति  लीटर  कर  जिया

 राज्य  सहकारी  डेरी  परिसंघों  से  प्राप्त  ताजे  दुध  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  में  वृद्धि  एवं  डेयरी  में
 कच्चे  माल  के  तौर  पर  उपयोग  किए  जाते  वाले  स्किम्ड  मिल्क  पाऊडर  के  अधिप्राप्ति  मृल्य  में  वृद्धि  होने
 के  कारण  बिक्री  में  भी  वृद्धि  करना  आवश्यक  हो  गया  था  ।

 |

 अधं-सेनिक  बलों  के  कर्मियों  के  लिए  बोर्ड

 9407.  थी  गया  प्रसाद  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  सैनिक  बोर्ड  की  भांति  अध॑-सेनिक  बलों  के  कमियों  के  लिए
 कोई  बोर्ड  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सेनिक  के  बच्चों  को  उपलब्ध  छात्रवृत्ति  की  सुविधा  अधं-संनिक  बलों  के  कमियों  के

 बच्चों  को  भी  प्रदान  करने  का  कोई  प्रावधान  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 जी  श्रीमान्‌  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  है
 '

 ओर  अधधं-सैनिक  बलों  के  कर्मियों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 प्रायोजित  कोई  योजना  नहीं  है  ।  तथापि  प्रत्येक  अर्ध-सैनिक  बलਂ  की  अपनी  अलग  योजना  जिसे  बल  के

 सदस्यों  द्वारा  किए  जाने  वाले  स्वेच्छा  अंशदान  से  प्राप्त  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  दिए  जाने  वाले

 अनुदान  और  लाभ  अर्जित  कर  रहे  संस्थानों  इत्यादि  में  प्राप्त  अंशद्वन  के  आधार  पर  चलाया  जाता  है  ।

 हुडको  द्वारा  बिहार  को  दो  जाने  वाली  धनराशि

 3408.  थी  हरिकिशोर  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हुडको  द्वारा  बिहार  को  क्ये  1990-91  ओर  1991-92  के  दौरार  कितनी  छनराशि  दी
 और

 हुडको  का  वर्ष  1992-93  में  कितना  परिण्यय  करने  का  विद्यर  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हुडको  द्वारा  दी  गई

 सूचमा  के  अनुसार  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  बिहार  में  विभिन्‍न  कार्यान्वयन  अभिकरणों  को  हुडको
 द्वारा  90-91  और  91-97  के  दौरान  क्रमणः  1286.90  लाख  रुपयै  और  226.17  लाख  रुपए  की

 ऋण  राशि  रिलोफ  की  गई  थी  ।

 आवास  परियोजनाओं  के  कार्यानवबन  के  लिए  9?-93  के  दौशस  हुडकों  में  बिहार  राज्य  को
 48.50  करीड  रुपये  का  अन्तिम  आबंटन  किया  है  ।

 उपक्षसों  में  कथित  भ्रष्टाआार

 9409,  श्री  अजु  न  सिह  यावद  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ह

 क्‍या  सरकार  को  उनके  मन्त्रान्नय  के  अन्तर्गत  आने  वाले  उपक्रमों/संगठनों  के  बारे  में  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  भ्रष्टाचार  की  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  क्या  दोबी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कौई  कार॑वाही  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधौ  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कौन  रे  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गँस  मन्‍्त्रो  थीਂ  से  बोर्ड  स्तर  से  नीचे  के
 कर्मचारियों  और  बोर्ड  स्तर  के  अधिकारियों  दोनों  के  ही खिलाफ  गुभनाम  शिकायतों  सहित  $9  शिकायतों
 प्राप्त  हुई  जबकि  बोर्ड  स्तर  से  नीचे  के  कर्मचारियों  के  विलाफ  आष्त  $3  शिकायतों  की  जांच  और
 उचित  कारंवाई  के  लिए  अपने-अपने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  च्षेज  दी  गई  बोर्ड  स्कर  के
 कारियों  क ेखिलाफ  5  शिकायतें/आरोप  प्रमाणित  तहीं  हो  सफे  ओर  इसलिए  उन्हें  बंद  कर  किया  गया  ।
 इस  समय  बोडे  स्तर  के  एक  अधिकारी  के  खिलाफ  मात्र  एक  शिकायत  लम्बित  है  ।
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 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  नियमित  ओर  सतत  सतक्कंता  अपनाने  और  इस  संबंध  में  की

 गई  कारंवाईयों  पर  सूक्ष्म  निधरानी  रखने  के  लिए  कहा  गया

 नौकरियों  के  संबंध  में  मायाई  पैनल  का  तक

 3410.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भाषाई  अल्पसंड्यक  आयुक्त  ने  सुझाव  दिया

 है  कि  राज्य  की  सेवाओं  में  भर्ती  क ेलिए  राज्य  की  राजभाषा  की  पूर्व  जानकारी  को  पृवपिक्षित
 आवश्यकता  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मस्त्रो  सीताराम  :  भाषायी  अल्पसंख्यक  आयुक्त  की  क्रमिक  वाधिक
 शिपोर्टों  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  राज्य  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  राज्य  की  राजभाषा  का  ज्ञान  एवं

 पू्वपिक्षा  नहीं  होनी

 ये  रिपोर्ट  लोक  सभा/राज्य  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  हैं  तथा  रिपोर्टों  में  निहित
 सिफारिशों  पर  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिए  इनकी  प्रतियां  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों

 को  भेजी  जा  चुकी

 मध्य  प्रदेश  में  बोध  घाट  परियोजना  के  कारण  विश्थापित  जनजातीय

 लोगों  पर  पड़े  प्रभाव  पर  अध्ययन  दल

 3411.  श्रीमती  भावना  चिलालिया  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  बोध  धाट  जल  विद्युत  परियोजना  के  कारण  विस्थापित

 जातीय  लोगों  पर  पड़े  आथिक  तथा  सांस्कृतिक  प्रभाव  का  अध्ययन  करने  हेतु  किसी  अध्ययन

 दल  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कल्याण  भन्‍्त्री  सोताराम  :  से  संबंधित  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  तथा  सम्बद्ध

 विभागों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  पर  अल

 3412.  भी  शिवेलत  बहादर  सिंह  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1991-92  के

 दौरान  भूतपूर्व  भृतपूर्व  राष्ट्र  पतियों
 और  उनके  परिवार  कौ  सुरक्षा  पर  किए  गए  व्यय  का

 क्यौरा  क्या  है  ?

 97
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 संसधोय  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  सस्त्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  एम०
 खेकव  )  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदम  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 SO  en  अमन» ननममम  री  ee,

 उत्तर  प्रदेश  में  मेंस  पर  आधारित  परियोजनाओं  के  लिए  गेस  का  आवंटन

 3413.  ओर  राजेन्त्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  गैस  पर  आधारित  परियोजनाओं  के  लिए
 गैश  के  भाव  ट्त  हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  गेस  आबन्टित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रो  बो०  :  से  हां  ।

 शाहजहांपुर  और  जगदीशपुर  में  स्थापित  की  जाते  वाली  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  ।

 गैस  की  उपलब्धता  और  एच०बी०जे०  पाइपलाइन  मार्ग  पर  पहले  ही  की  गई  वचनबद्धताओं  को

 देखते  कोई  भोर  आवंटन  नहीं  किया  गया

 कल्याण  सलियों  का  सम्मेलन

 3414.  श्री  रास  बिलास  पासवाब  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  के  कल्याण  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  6  1992  को  आयोजित  किया

 गया

 सम्मेलन  में  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  तथा  कया  निर्णय  लिए  और

 उन  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताशाम  :  हां

 सम्मेलन  में  मुख्य  विषय  जिन  पर  चर्चा  की  गई  ओर  जो  सिफारिशें  कौ  थे  भिम्न  प्रकार

 (1)  जहां  यूनिट  लागत  3500  रु०  से  वहां  राज्य  नियमों  को  योजनाओं  की  मंजरी

 हेतु  कल्याण  मंत्रालय  की  स्वीकृति  लेना  आवश्यक  नहीं  होगा  ।
 ह

 (2)  राज्य  निगमों  द्वारा  सीध  ऋण  लेने  पर  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  जाए  ।

 (3)  योजनाओं  के  कार्यावन्‍वयन  के  लिए  राष्ट्रीय  अनु  ०  जाति/जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम
 द्वारा  राज्यों  को  उनके  अपने  अनुरोध  पर  निमु क्त  यदि  वह  निर्धारित  अवधि  के
 भीतर  उपयोग  नहीं  की  जाती  है  तो  उस  पर  ब्याज  की  दर  उच्चतर  होती

 (4)  ढुननी  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  के  लिए  व्याज  भी  वर्तमाय

 यती  दर  को  जारी  रखते  हुए  जब  सहायता  का  स्तर  अधिक  हो  तो  राष्ट्रीय  अनुसुक्ति
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 अनुसूचिस  जनजाशि  वित्त  एवं  क्किस  निगम  उच्चतर  नव्याज  को  दर  खेने  पर  विचार  कर

 सकती  है  ।

 (5)  राज्य  निगम  द्वारा  प्रशासनिक  व्यय  के  सम्बन्ध  में  अधिकतम  मितव्ययद्वा  आरम्भ  की  जानी

 चाहिए  जैसाकि  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  लिंग

 द्वारा  किया  गया

 (6)  5.00  लाख  रुपये  की  लागत  तक  कौ  परियोजनाएं  राज्य  अनुसूचित  जाति  वित्त

 एवं  विकाम  निगमों  द्वारा  शुरू  की  जानी  चाहिए  और  5.00  लाख  रुपये  से  अधिक  की

 लागत  बाली  परियोजनाए  राष्ट्रीय  अनुसूचित  अनु  सूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास

 निगम  द्वारा  चलाई  जाएंगी  ।

 (7)  राज्य  निगमों  का  अपने  ऋण  ब्याज  को  वसूली  के  सुधार  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए
 जाने  चाहिए  ।

 अनुवर्ती  कार्यवाही  शीघ्र  ही  आरम्भ  की

 अध्य  प्रदेश  को  जल  मसल  निकासो  बोलना

 3415.  आओ  रामेश्वर  पाटोदार  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  उन  शहरों  के  नाम  कया  जिनके  लिए  राज्य  सरकार  ने  केस्द्री  सरकार से
 डनको  जल  मल  निकासी  योजना  हेतु  अनुदान  देने  का  अनु  रोध  किया  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  रा  ब्षे  1991-92  के  दोशन  स्वीकृत  किए  गए  अनुदानों  का  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास  मंझ्ाालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  शहरी  क्षेत्रों
 में  जल

 मल  निकासी  के  लिए  केस्द्र  हरा  सहायता

 प्राप्त  या  केन्द्र  प्रबित  कोई  योजना  नहडी  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  पुलिस  बल  कय  गठघ  करने  हेतु  सहायता

 3416.  छोसतो  सुमित्रा  क्या  यूड्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1990  में  गठित  कौ  गई  पुलिस  बल  की  दो

 कम्पनियों  पर  हुए  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  50%  अनुदान  ओर  50%  व्याज-मुक्त  देने  को  राजी

 हो  गई

 यदि  तो  उक्त  धमराशि  को  अब  तक
 न

 देने  के  कक  कारण  ओर

 यह  धनराशि  कथ्ष  कुक  दे  दी  जाएगी  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०इस ०  खेकक े:
 जी  श्रीमान्‌  !  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकारकों  सशस्त्र  पुलिस  को  दो  बटालियन  इस

 शर्त  पर  गठित  कश्ने  की  अनमति  दी  गई  कि  वद्द  केन्द्र  सरकार  को  अन्‍्यत्र  तैनाती  के लिए  इतनी  ह्ठी

 बटालियन  उपलब्ध  कराएगी  ।
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 अब  तक  राज्य  सरकार  को  चार  करोड़  रुपए  की  राशि  अन्तिम  रूप  से  जारी  की  गई

 राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  वास्तविक  व्यय  के  प्रमाण  स्वरूप  लेखा  परीक्षा  प्रमाण-पत्र

 प्रस्तुत  करने  शेष  राशि  भौ  उने  जारी  कर  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंकरण  उद्योग

 3417.  डा०  लाल  बहादर  राजल  :  क्‍या  साध  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  खाद्य  संस्करण  उद्योग  स्थापित  किए  गए
 और

 इन  वर  कितनी  घनराशि  खर्च  कौ  गई  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालत  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और  खाद्य
 प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  ओर  असंगठित  क्षंत्र  दोनों  में  होने  क ेकारण  सभी  ब्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों

 की  से  सम्बन्धित  आंकड़ा  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखा  जाता  है  ।  यद्यपि  यह  मंत्रालय  सीधे  खाद्य
 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  करता  है  परन्तु  इस  सेक्टर  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई
 बिधिस्न  योजना  स्कीमों  के  अन्तगेत  राज्य  सरकार/सावंजनिक  सेक्टर  उपक्रमों/निगरमों  को  सहायता  प्रदान
 की  जाती  है  ।

 अध्ययन  दलों  को  विदेश  भेजा  जाता

 ह
 34  झो  अबण  कुसार  पटेल  :  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिम्न  राज्य  सरकारों  विशेषकर  निरन्तर  अकाल  और  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों
 से  कुछ  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  भूमि  एवं  जल  परती  भूमि  विकास  और  बाढ़  नियंत्रण  सहित
 समेकित  क्रषि  विधियों  का  अध्ययन  करने  हेतु  विभिन्‍न  देशों  को  अध्ययन  दल  भेजे

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केसद्रीय  सरकार  की  क्य  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंज्ालव  में  राज्य  संज्रो  मुल्लापल्लो  :  से  जानकारी  एकत्र  कौ  जा

 रहो  है  ।

 समिलनाडु  में  एल०  पो०  जो०  को  कमो

 3419.  झी  के०  थो०  तंग्काबालू  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तामिलनाडु  में  एल०  पी०  जी०  की  भारी  कमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर
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 है

 एल०  पी०  औ०  सिलिडरों  की  शीघ्र  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए हैं  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बघो०  :  से  हालांकि  तेल  कंपनियां

 तामिलनाडु  में  एल०  पी०  जी०  की  जरूरतों  को  लगातार  पूरा  कर  रही  जब  कभी  आवधिक  कमी

 होती  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 शाजीब-लोंगोबाल  समझोता

 3420.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राजीव-लोंगोवाल  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  नये  प्रयास

 किए  ओोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०एसम०  :
 और  सरकार  राजीव-लोंगोवाल  समझौते  को  मानती  है  और  उसे  लागू  करने  के  लिए  बचनबद्ध

 समझौते  की  मदों  को  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  ओर  शेष  मदों  को  शीघ्र  ही
 पूर्ण  ढंग  से  हल  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जड़ोसा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 3422.  भरी  कै  प्रधामों  :  क्या  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  उड़ीसा  में  काजू  और  खाद्य
 प्रसंस्क रण  उद्योग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  मिले  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  सिया  गया  ?

 सलाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और  जुलाई
 1991  से  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  औद्योगिक  नाइसेंस  अथवा  सहायता  प्राप्त

 करने  के  लिए  निजी  सेक्टर  एवं  उड़ीसा  सरकार  से  कुल  26  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  सहायता  प्राप्त  करने

 के  आठ  प्रस्तावों  में  तीन  स्वीकृत  किए  गए  हैं  उन्हें  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और  शेष  प्रस्तावों  पर

 वाई  शुरू  की  गई  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  आवेदन-पत्रों  पर  कारंवाई  भी  शुरू  की  गई

 शहरों  का  विकास  करने  हेतु  केग्द्रीय  सहायता

 3423.  डा०  खुशोरास  ड़  गरोमल  कया  शहरो  बिरास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  शहरों  के  विकास  हेतु  अतिरिक्‍त  केन्द्रीय  सहायता  देने  सम्बन्धी

 कोई  प्रस्ताव  गुजरात  सरकार से  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  गुजरात  सरकार से  प्राप्त

 विभिन्‍न  प्रस्तावों  क ेभाधार  पर  33  फस्बों  में  स्कीमें  चलाई  गई  हैं  तथा  1979-80  79-80  से  1992  तक

 1028.83  लाख  रुपये  केम्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  चालू  वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  लिए  छोटे

 -+  -----  जनननतन-++>मनाओा
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 जोर  मध्वन्न  बर्जे  के  करनों  के  विकास  की  एकीकृत  योजना  के  अन्तयंत्र  अ्रप्तिरिकध  केक़द्रीय  खा  यता  के  लिए

 गुजरात  सरकार  से  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 और  के  उत्तर  को  बेखते  हुए  ध्रइन  नहीं  उठता  ।

 भारत  पाक  सोमा  के  पास  आतंकवादियों  के  ठिकाने

 3424.  थओ  अस्ना  जोशो  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  भारत  पक  सीमा  के  पास  आतंकवादियों  के  कितने  ठिकानों  पर  छापा
 मारा  गया  तथा  उन्हें  नष्ट  किया

 इन  छापों  के  दोरान  कितने  आतंकवादी  पकड़े  गए  तथा  कितने  मारे  ओर

 इन  छापों  के  दौरान  कितने  हथियार  तथा  कितनी  तकदी  तला  बहुमूल्य  वस्तुए
 जन्त  छी  गई  ?

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एस०  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रखोई  गेस  छे  सिलेंडर  भरने  के  संयंत्र

 3425.  भी  गु्काला  कासल  :  क्‍या  फेद्रोस्ल्किलत्त  ओर  ऋछतिक  मेंस  सन्त्री  यह  ढढ़ले  की  कृपा

 क्रंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  की  तेल  को  पाहपलाइन  बिछाने  तथा  श्सोई  गंस  के  लिष्ेंशर  खरते  में  सबनों
 की  स्थापक्रा  में  किजी  क्षत  रे  धाजेदारी  अनुमस्ति  देने  को  कोई  योजना  ओर

 पादि  तो  तस्शण्यन्ती  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रो  बो०  और  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  हारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 गेस  पाइचलाइनों  से  स्सिल

 3426.  शो  बोल्ला  बल्लो  रामय्या  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  फ्रकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आंध  प्रदेश  में  विजयेश्वरम  में  गेस  पाइपलाइनों  से  रिसाव  की  जानकारी

 ॥॒
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  रिसाव  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेड्रोलियल  और  प्रपक्कतिझ  येस  सम्दो  को०  :  हां  ।

 जंग  लगना  तथा  थाइपों  के  जोड़ों  कश  खलका  ।
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 पाएपों  के  क्षतिग्रस्त  हिस्से  को  कद्लवा  दिया  गवा  ओर  दाब  सृजन  को  रोकने  लिए  उपभोक्‍ता

 वाले  परे  पर  सुरक्षा  वाल्व  स्थापित  किया  गया

 स्रजमुखी  को  खेतो

 3427.  भी  कमल  चौधरी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन

 कार्यक्रम  के  अधीन  पंजाब  में  स्रजमुखी  की  खेती  आरम्भ  की  है  अथवा  आरम्भ  करने  का  क्रल्ताव  किया

 यदि  तो  राज्य  में  सूरजमुखी  को  खेती  के  लिए  किन  क्षंत्रों  का चयन  किया  गया  और

 इस  ब्रयोजन  के  लिए  राज्य  को  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  हैं  ?

 कृषि  सस्भालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लापललो  :  हां  ।

 सूरजमुखी  इस  राज्य  के लगभग  सभी  जिलों  में  पैदा  की  जाती  मुख्य  जिसे  हैं--होशिया

 फिरोजपुर  और  भटिण्डा  ।

 1992-93  के  लिए  केरुद्र  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  241  लाख

 रुपये  के  परिव्यय  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  जिसमें  193  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  भी  शामिल

 है  जिसके  अन्तर्गत  उन्नत  पोध  छिड़कावक  उन्नत  फामे  उपस्कशों  और  किसानों  के

 लेतों  में  प्रदर्शन  कार्यों  क ेलिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  |  सुरजमुश्री  पंजाब  में  तिलहन  उत्पादन

 क्रम  के  अन्तगंत  शामिल  की  जाने  वाली  फसलों  में  से  एक  इसके  राज्य  में  सूरजमुखी  की  खेती

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  शक्ट्रीोय  तिलहन  एवं  वनस्पति  तेल  बिकास  बोडं  भी  बीजों  और  था  शरों  के

 वित्तरण  पर  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 बिल्ली  में  मत्थालिग  लड़कियों  के  सप्य  बस्सत्कार

 3428.  थी  अत्र०  स्रेष्द्र  रेड्डी  :  क्या  णह  कसत्री  वह  कताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  चाल  वर्ष  के  पहले  छः  माह  के  दौरान  नाबालिग  लड़कियों  के  साथ  बलात्कार  करने

 के  मामलों  की  माह-वार  संक्ष्या  कित्तनी

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  निरफ्ताश  किया

 क्‍या  इन  अफ्रोधों  में  कुछ  पुलिसकर्मी  भी  दोथी  पाये  गए

 यदि  तो  तत्सथ्यस्थी  ब्योरशत  क्‍या  है  जोर  उनके  चिरूद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 दिल्‍ली  में  अपराध  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  एम०  एम०  :
 और  चालू  वर्ष  के  पहले  छह  भहीमों  के  दौरान  बलात्कार  के  जिन  मामलों  की  सूचना  दी  गई
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 और  जितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  उनकी  माह॒वार  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--
 न  नर न  बन  5

 माह  सुचित  किए  गए  गिरफ्तार  व्यक्तियों
 मामलों  की  संझया  की  संख्या

 eee  नकल  नव

 जनवरी

 फरवरी  नगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता  की

 मारे  20

 अप्रैल

 मई

 जून

 एम  मामले  दिल्‍ली  पुलिस  का  एक  सिपाही  गिरफ्तार  किया

 सिपाही  के  खिलाफ  आदशे  नगर  पुलिस  थाने  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  363/376
 के  अन्तर्गत  एक  मामला  दर्ज  किया  उसे  अब  नौकरी  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  है  ।

 बलात्कार  के  मामलों  को  रोकमे  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :---

 असामाजिक  तत्वों  की  गतिविधियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती

 (3)  सभी  बीट  डिवीजन  अधिकारियों  और  पिकेट  स्टाफ  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि
 जब  भी  ऐसे  मामले  उनकी  जानकारी  में  आएਂ  वे  तत्काल  कारंगाई

 (3)  इस  प्रकार  के  अण्राधों  को  रोकने  के  लिए  महिला  कालेजों  एवं  स्कूलों  के  बाहरों  तथा

 महत्वपूर्ण  बाजार  वाले  स्थानों  पर  भौ  पुलिस  कमियों  को  तैनात  किया  जाता

 (4)  स्पेशल  बसों  में  सादी  वरदी  में  पुलिस  को  तैनात  किया  जाता

 नारियल  बागान

 3429.  झो  के  ०  म्रलोधरन  :  क्या  कृछि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  राज्यवार  नारियल  का  कितता  उत्पादन

 राज्यों  को  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  घनराशि

 दी  और

 :  1992-93  92-93  के  दोरान  राज्यवार  कितनी  भूमि  पर  नारियल  बामान  लगाये  जायेंगे  ? भू

 शा

 1046



 8  1914  लिखित  उत्तर

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्‍्लापल्‍ली  :  गत  दो  वर्षों  क ेलिए  उपलब्ध
 नारियल  उत्पादन  का  राज्य-वार  अनुमान  संलग्न  में  दिया  गया

 नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  1990-91  और  1991-92
 के  दोरान  राज्यों  को  क्रमशः  127.74  लाख  और  327.44  लाख  रुपए  निमु क्त  किए

 1992-93  के  दौरान  नारियल  की  खेती  के  अन्तगंत  लाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  क्षेत्र  का
 राज्य-धार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  उत्पादन

 1989-90...  1900-91

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  654.8  730.6

 2.  असम  718.9  १8.9

 3.  गोवा  107.5  110.0

 4.  कर्नाटक  1156.5  1201.6

 5.  केरल  4357.6  4527.3

 6.  महाराष्ट्र  108.3  109.0

 7.  उड़ीसा  182.0  182.0

 8.  तमिलनाडु  2302.4  2358.3

 9.  त्रिपुरा  4.2  42

 10.  पश्चिम  बंगाल  263.3  263.3

 11.  अड्मान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  83.1  83.6

 12.  लक्षद्वीप  25.3  25.6

 13.  पाण्डिचेरी  24.9  25.8

 अखिल  भारत  :  9358.8  9700.2

 क्रम  स ं०  राज्य  का  नाम  क्षत्र

 छा  केरल  1890

 2...  कर्नाटक  1500
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 2  3

 3  तमिलनाडु
 *  785

 4  आन्ध्र  प्रदेश  950  अल

 5  महाराष्ट्र  40

 6  गोवा  50

 7.  उड़ीसा  150

 8.  बिहार  60

 9.  नागालैंड  12

 10.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  100

 11.  मध्य  प्रदेश  100

 12.  असम  200

 13.  त्रिपुरा  35

 14.  पश्चिम  बंगाल  105

 15.  मणिपुर  35

 16  गुजशत  25

 17  वाण्डिचेरी  13

 6000

 सचना  और  जन  शिक्षा  प्रकोष्ठ

 3430.  थी  बारे  लाल  जाटथ  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  अमुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  सूचना  और  जन

 शिक्षा  प्रकोष्ट  काय  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 सुचना  और  जन  शिक्षा  प्रकोष्ठ  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्यीज  संत्रो  सोताराम  :  से  सूचना  एकशञ्न  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 106
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 पंजाब  में  छोटे  ओर  महोले  कस्यों  का  क्रिकास

 3431.  शी  सोहन  सिह  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपः  करेंगे

 फिः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पंजाब  सरकार  से  राज्य  में  छोटे  ओर  मझ्ोले  ऊस्बों  के  विकास  हैतु
 कोई  प्रस्ताव  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्वस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्ट्रीय  सरकाश  ह्वारा  उक्त  प्रस्ताव  प्रर  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 यदि  कोई  कोरंवाई  नहीं  की  गई  तो  इमके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  थिकास  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  एम०  :  पंजाब  सरकार से  प्राप्त
 विभिन्‍न  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  16  कस्बों  में  स्कीमें  प्रारम्भ  की  गई  हैं  त्क  1979-80  1992
 तक  753.12  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  गई  |  चालू  वित्तीय  कर्ष  1992-93  के  लिए
 छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  कघ्बों  क ेविकास  की  एकीकृत  योजना  के  अंतगंत  पंजाब  सरकार  से  कब  तक  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 से  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ोसा  को  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  धनराशि

 3432.  श्री  के०  पी०  खिल  वेश  :  क्या  कृथि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  में  उड़ीसा  को  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  ओर

 इन  वर्षों  में  राज्य  को  किए  बए  केन्द्रीय  नियतन  में  से  उड़ीसा  सरकार  ने  किक्षनी  धनराशि

 व्यथ  की  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  मल्लापललो  :  और  उड़ीसा  सरकार  के

 पास  47.00  करोड़  रुपये  का  वाधिक  आपदा  राहत  कोष  है  जिसमें  35.25  करोड़  रुपये  केन्द्र  का  तथा

 11.75  5  करोड़  रुपए  राज्य  का  अ  शदान  है  ।  केन्द्र  सकार  ने  1990-91  और  1991-92  के  बीरान

 उड़ीसा  के  आपदा  राहत  कोष  में  केन्द्रीय  अशदान  के  रूप  में  क्रशः  57.13  करोड़  रुपये  (21.88  करोड़
 रुपये  की  अग्रिम  घनराशि  और  29.78  करोड़  रुपये  की  घनराशि  निमू क्‍्त  की  है  ।  राज्य  सरकार

 ने  आपदा  राहत  कोष  में  से  उपरोक्त  वर्षों  के  दौरान  हुए  क्रशशः  65.08  करोड़  रुपये  और  39.76  करोड़
 रुपये  के  व्यय  की  सूचना  दी  है  ।

 केरल  की  आवासीय  पोजनाएं

 3433.  प्रो०  के०  थो०  थासस  :  क्‍या  शहरी  थिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  की  किन-किम  आवासीय  योजनाओं  के  लिए  हुडको  द्वारा  सहायता  थी  ऋ  रही

 और
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 पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  प्रतिवर्ष  दी गई  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  केरल  सरकार  के  कई
 कार्यान्‍्ययन  अभिकरणों  द्वारा  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  प्रस्तुत  आवास  योजना  हेतु  हुडको  सहायता  मुहैया
 कर  रहा  है  ।  इसके  प्रारम्भ  होने  से  तया  30-6-92  की  स्थिति  के  अनुसार  हुडकों  ने  495.75  करोड़
 रुपये  क ेऋण  के  लिए  केरल  की  513  योजनाओं  की  स्वीकृनि  दी  हैं  ।  ये  योजनाए  पूर्ण  होने  पर  531420

 रिहायशी  एककों  तथा  847  विकसित  प्लाटों  को  मुहैया  करेंगी  ।

 ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1989-90  90-91  91-92

 योजनाओं  कौ  संख्या  75  74  54

 परियोजना  लागत  रुपयों  125.87  119.95  5  101.40

 ऋण  राशि  रुपयों  95.26  89.80  78.54

 रिहायश  एकक  70004  95520  109787

 मूल  स्वच्छता  70751  1750  14519

 राजभाषा  कार्यान्वयन  समिति

 34१4.  थओ  बोर  सिंह  महतो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजभाषा  कार्यान्‍्ववन  समितियां  गठित  की
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  इन  समितियों  की  बठकें  किस-किस  तिथि  को  आयोजित  की  गयीं
 और

 उनके  कया  निष्कर्ष  निबले  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :

 भौर  गृह  मन्त्रालय  के  दिनांक  10-12-1964  के  कार्यालय  ज्ञापन  संर्या

 भा०  तथा  दिनांक  29-1-1974  के  का ०  ज्ञा०  संख्या  भा०  के  अनुसार  उन  सभी  _

 मंत्रायों  और  उनके  तरवीबन  सभी  सम्बद्ध/अधी नस्थ  कार्यालयों/उपत्रमों  में  राजभाषा  कार्यान्वयन

 समितियों  का  गठन  कर  लिया  गया  है  जिनमें  कर्मचारियों  की  कुल  समुह  कर्मचारियों  को
 25  या  अधिक  हैं  ।

 राजभाषा  विभाग  में  उपलब्ध  सूचना  के  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राजभाषा

 कार्यान्वयन  समितियों  की  कुल  अपेक्षित  488  बैठकों  के  मुकाबले  356  बैठकें  आयोजित  की  गई

 विवरण  के  ।  मंक्रालयों/विभागों  के  सम्बद्ध/अधीनस्थ  कार्यालयों  की  राजभाषा  कार्यास्बयन

 समितियों  की  बैठकों  की  सूचना  राजभाषा  विभाग  में  संकलित  नहीं  की  जाती  ।

 इन  बैठकों  में  हिन्दी  के  प्रगामी  प्रयोग  से  सम्बन्धित  तिमाही  प्रगति  रिपो्टों  ओर  राजभाषा

 नीति  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  इन  बैठकों  के  माध्यम  से  संघ  की  राजभाषा  नीति  के  कार्यान्वयन

 के  कार्यक्रमਂ  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  आई  कमियों  जब  भी  ध्यान  में  दूर
 करने  के  लिए  प्रयास  किए  साथ  ही  हिन्दी  के  प्रगामी  प्रयोग  के  रास्ते  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को

 दृर  करने  के  लिए  भी  इन  बंठकों  में  प्रयास  किए  गए  ।
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 8  1914  लिखित॑  उत्तर
 कन्‍न्‍न्‍ा  ५.3...

 इस्रायल  के  सेना  अधिकारों  को  यात्रा

 3436.  सनत  कमार  मंडल  :

 शमतो  सुशीला  गोपालन  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छ्यात  5  1992  के  इण्डियन  एक्सप्रैस  में  सराउस्ड
 इस्रायली  आर्मी  आफिशियल  विजिटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  थया

 यदि  तो  इस  मामले  में  तथ्य  क्या

 क्‍या  विदेशियों  की  इस  प्रकार  की  गुप्त  भारत  यात्राओं  पर  कोई  नजर  रखी  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शंसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०एसम०  :
 ओर  हां  ।  जोसेफ  ग्रे  नामक  इस्नायली  राष्ट्रिक  17-6-1992  को  यहां  पहुंचा  तथा  बम्बई

 नई  इत्यादि  का  दौरा  कर  1-7-1992  को  चला  गया  ।  किसी  प्रकार
 की  गुप्त  बातचीत  होने  की  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  मिली

 से  विदेशी  नागरिक  आदि  के  अधोन  राज्य  सरकारों  ओर  आप्रबासी
 एजेंसियों  को  किसी  विदेशी  नागरिक  द्वारा  आबंटित  गतिविधियों  करने  पर  उसके  खिलाफ  उचित
 कारंवाई  करने  के  लिए  पर्याप्त  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।

 राजनंतिक/सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  मकानों/मूमि  का  आबंदस

 3437.  डा०  जयन्त  रंगपो  :  क्या  शहरों  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सामाजिक  ओर  राजनैतिक  कार्यकर्त्ताओं  को आबंछित  किए  गए  मकानों  और  भूमि
 का  ब्योरा  क्या

 (a)  उन्हें  मकानों  ओर/अथवा  भूमि  का  आबंटन  किन  शर्तों  पर  किया  गया  और

 मकान  अथवा  भूखंड  आवंटित  करने  के  लिए  पात्र  सामाजिक  अथवा  राजनेतिक  कार्यकर्ता  के
 रूप  में  किसी  व्यक्ति  का  निर्धारण  किन  मानदंडों  के आधार  पर  किया  जाता  है  ?

 झहरो  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  दिल्ली  में
 राजनेतिक  कार्यकर्ताओं  को  भूमि  आवंटन  हेतु  कोई  योजना  नहीं  राजनैतिक  दलों  को  आबंटित
 सरकारी  आवास  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  है  ।  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  सामान्य  पूल  आवास  का
 आबंटन  पहले  राष्ट्रीय  महत्व  के  उपयोगी  कार्य  में  संलग्न  व्यक्तियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  क ेलिए  नियत
 कोटे  में  स ेकिया  जाता  था  ।  बाद  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओों  को  एशियाड  खेल  गांव  के  फ्लैटों  के  आबंटन
 में  कोटा  नियत  कर  दिया  गया  ।  विभिन्‍न  श्रेणियों  कार्यकर्ताओं  को  सामास्य  पूल  में
 तथा  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  एशियाड  खेल  गांव  में  किए  गए  आबंटन  को  सूची  संलग्न
 में

 ह॒

 '
 और  संलग्त  विवरण  व९  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 व
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 8  1944  सका

 1  2  ह  4
 लत  िमणममकटमननातकरलननयिण+--+0/%-०००.

 26.  जनता  दक्ष  *
 सूट  नं०  बी०पी०  हाऊस  27-06-90

 27.  जनता  दल  सूट  लोधी  स्टेट  37-06-90

 28.  सी०पी०आई०(एम)पार्टी  सूट  नं०  8,  वी०पी०हाऊस  31-06-00

 29.  सी०पी०थाई०  सुट  नं०  8,  बीपी  ०हाऊस  69-11-83

 30.  सी०पी०भाई०  सूट  नं०  14  वी  ०पौ०हाऊस  06-08-71

 30.  सी“०्पौन्थाई०पार्ट  सूट  वी०पी०्हाऊस  04-11-78

 32...  शीन्‍्मी  गई  गारी
 .

 सुटनं०  री०  फीष्कल  '22-11-78

 32.  ए०्गराई०ए०डी०एम०के०  सुट  नं०  309,  बी०पी  ०हाऊस  1205-92

 38...  वहुबन  पार्टी  ye  जी०भआर०जौ०  रो०  01-07-92

 35.  समाजवादी  जनब्ा  ग्रार्टी  86,  डा०  आर०पी०  रोड  05-03-91

 36.  समाजवादी  कर्छीं  86,  विन्डसर  प्लेस  20-11-90

 37.  ए०आई०डी०एमब्के०  13,  वी०पी०हाऊस  26-04-&1

 38.  ए०भाई०ए०डी०एम०के०  310,  वी  ०पी  ०हाऊस  01-07-91

 क्रम  सं  नाम  आवंटित  क्वॉटर
 ः

 या  2  3
 िण

 हाइप--५

 ्आआ्ः  क्वॉटर

 प्रमोद  शर्मा  बी  पेशवा  रोड

 2.  के०एल०  कोल  टोडर  मलਂ  रोड

 3.  सुरेन्द्र  शर्मा  एम  एस  मिनटों  रोड

 4  प्रो०  एस०एस०  भाटिया  पंडारा  रोड

 5  शिवेन्द्रा  सिन्हा  पंडारा  रोड

 6  सुश्री  सुरेखा  विज  लक्ष्मी  बाई  नगर

 2.
 टी  ०जे

 मम  69,  सैक्टर  |  पुरम
 8.  देवकी  नन्दन  पांडेय  लक्ष्मी  बाई  नगर

 9...  कु०  विमला  सिध्ठी  ब्िलिग्रटत  छिप्तिस्ट

 अर्क्तता  2.24,  पंडारा  रोड



 लिखित  उत्तर  30  1992

 1  2  3

 11.  के०  गोपाल  U-255,  पंडारा

 12.  हसन  अहमद
 13.  सुश्री  अभा  देव  टाइप-ग

 ठाइप--५  वि

 14.  सुश्री  राज  उषा  चौपड़ा  टेलीग्राफ  लेन

 15.  श्रोमती  अमीता  मलिक  ?,  नगर

 वे  सामाजिक  कार्यकर्ता  जिन्हें  एशियाई  गांव  में  वास  आबंटित  किया  गया
 अं  न  जज न  TT

 क्रम  सं०  नाम/सर्वेश्री  फ्लैट  नम्बर

 1  श्रीमतीशीला  चमन

 2.  प्रामीला  बालासुन्दरम

 3.  अनुराधा  निगम

 4...  देबू  भट्टाचार्य
 5.  सुमित  भट्टा  शर्मा  एफ  2

 6.  डी०पी०  राय

 गोपनोय
 ॥

 सं०  1:  तिना

 भारत  सरकार

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 नई  दिनांक  24  1985

 कार्यालय  ज्ञापन

 बिकय  :  राजनंतिक  दलों  को  साधारण  पुल  वास  के  आवंटन  के  लिए  दिशा-निर्देशों  की  समीक्षा  ।

 12  1985  को  हुई  मंत्री  मण्डल  आवास  समिति  की  बैठक  में  राजनैतिक  दलों  को
 साधारण  पूल  वास  के  आवंटन  के  लिए  दिशा-निर्देशों  की  पुनर्वास  की  गई  थी  तथा  समिति  द्वारा
 लिखित  प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  गए  हैं  :--

 (i)  केवल  ऐसे  राजनैतिक  दलों  या  समूहों  जिन्हें  अध्यक्ष  द्वारा  मान्यता  दी  गई  को  वास  देने
 की  आवश्यकता  अध्यक्ष  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  दलों  और  समूहों  की  सूची  संसदीय  कार्य

 130



 -  है  1914

 मंत्राशय  से  प्रमत  की  था  सकती  जाइसेंस  कीौश  एफ०  शार०  कर्तों  के अनुसार
 परिकलित  की  झाछ  ।

 (7)  अपात्र  मन्मलों  लें  आक्टन  रह  कर  किया

 (iii)  रिहायशी  प्रयोजनों  के  निमित्त  दल  के  लिए  मिलाकर  6  यूमिटों  फी अधिकतम  सीम
 के  भीतर  एकन्शिह्वई  कमंत्रारियों  को  आवंटन  किया  जाए  ।

 (९४)  जहां  कार्यालय  के  लिए  वास  का  सम्बन्ध  स्थान  आवश्यकक्ताओं  की  जांचके  पश्चात्‌
 उपलब्धता-:की  शर्त  यर  स्मतियली  भजन  किए  जा-सकते  हैं  नशर्ते  कि याजार  दर

 से  लाइसेंस  फीस  वसूल  की  जाती  है  ।

 (९)  आवंटन  राजमशिक  दलों  के लाभ  बर  किया  व्यक्ए  नप्कि  किसी सदालिककक्तिकरे  नाम  पर  ।

 2.  अनुरोध  है  कि  उपयुक्त  किर्णय  के  अनुसार  कोने  की  कार्जकॉही को  जरएं  ।

 ०
 एस

 हपलिदेशक  सश्पदा

 सेवा

 1.  सभी  आवंटन  अनुभागो ंके  सहावक  लिदेशक  ।

 2.  सहाधक  अनुभाग  ।

 3.  सहायक  कार्यालय  अनुभाग  ।

 4.  सम्पदा  निदेशालय  के  सभी  उप  निदेशक  ।

 4

 सं०  12016  ति-ा

 भारत  सरकार

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 निदेशालय )

 ,  942  5

 कार्वाशय  शात्रन

 विषय  :  विविध  श्रेणी  के  महत्त्व  के  उपयोगी  कार्यों  में  लगे  को  साधारण  पूल

 वास  के  आवंटन  के  लिए  दिशा-निर्देशों  की  समीक्षा  ।

 12  1985  को  हुई  मेत्री  सक्षिति'की  बैठकाओें  ऱ्ट्रोय-महत्त्व  के
 योगी  कार्यों  में  लगे  व्यक्तियों  को  साधारण  बल  कास  के  आबंठन-के  लिए  दिशा-निर्दशों  को  प्रस्तुत  किए  गए

 ये  तथा  समिति  द्वारा  निम्नलिखित  मार्ग  निर्देश  अनुमोदित  किए हैं
 :--
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 लिछित  उत्तर  30  1992

 राष्ट्रीय  महत्त्व  के  उपयोगी  कार्यों  में  लगे  व्यक्तियों  की  इन  श्रेणियों  को  विद्यमान  निर्णय

 के  अनुसार  कुल  मिलाकर  15  मकान  आबंटित  किए  जा  सकते  हैं  बशतें  कि  :

 (i)  सम्बन्धित  व्यक्ति  राष्ट्रीय  स्तर  के  उपयोगी  काय  में  लगा  हो  तथा  विख्यात  स्वयंसेवी

 संस्था  में  सम्बन्धित  हो  ।

 (ii)  उसका  तथा  उसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  का  या  आश्रित  का  दिल्‍ली  में  कोई

 फ्लैट  नहीं  हो  ।

 (iii)  उसका  मामला  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  प्रभारी  मंत्री  के  अनुमोदन  से  विशेषतया
 शंसित  किया  गया  हो  ।

 |

 (iv).  उस  व्यक्ति  की  कुल  मासिक  आय  सभी  स्रोतों  से  3000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं  हो  ।

 (५)  वास  का  टठाहप  दो  ज्यन  कक्षों  बाले  फ्लेंट  तक  सीमित  होगा  ।

 आबंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष  होगी  ।

 लाइसेंस  फ़ीस  विभागीय  प्रभारों  के  एफ०  आर०  के  अन्तगंत  वसूल  कौ

 _

 ॥

 जाए  तथा
 9,  अनुरोध  है  कि  सभी  विद्यमान  मामलों  की  उपयुक्त  निती  के  आलोक  में  पुनरीक्षा  कर  ली

 जाए  तथा  जो  भी  प्रवृति  कार्यवाही  भविष्य  में  जो  भी  आबंटन  किया  जाए वे  मंत्री  मण्डल  की  झावास

 समिति  द्वारा  यथा  अनुमोदित  उपयुक्त  दिशातिदेंशों  क ेअनुसार  किए  जाए  ।

 हु०

 एस०

 सम्पदा  उप  निदेशक

 सेवा

 सहायक  निदेशक
 डी०  एन  ।

 2.  सभी  आबंटन  अनुभाग  तथा  होस्टल/रिजन  अनुभाग  ।

 3.  सभी  सम्पदा  उपनिदेशक  ।

 विवरण  -  5

 दिलांक  कार्यकर्ता  विशेषकर  को  का०शा०  सं०  सहिलाएं  तो०-गा  के  उद्धरण

 विधय : विशिष्ट श्रेणियों के सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के आबंटन के लिए एशियाई खेल गांव में फ्लैटों का निर्धारण । इनके आबंटन के लिए मार्गनिदेश इस प्रकार हैं :-- सामाजिक कार्यकर्ता विशेषकर राष्ट्रीय महर्थ को सहिलाएं (0) सम्बन्धित व्यकित राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कायें में लगा हो तथा विख्यात स्वयंसेवी संस्था से सम्बन्धित हो ।



 ह  1914  लिखित  उत्तेरें

 (४)  उसका  अथवा  उसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  का  या  आश्रित  का  दिल्‍ली  में  कोई
 फ्लैट  नहीं  हो  ।

 (४४)  उसका  मामला  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  श्रभारी  मंत्री  के अनुमोदन  से  विशेषतया

 शंसित  किया  गया  हो  ।

 (४)  उस  व्यक्ति  की  कुल  मासिक  आय  सभी  स्रोतों  से  3000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं  हो  ।

 (२)  वास  का  टाइप  दो  शयन  कक्षों  वाले  फ्लेट  तक  सीमित  होगा  ।

 आबंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष  होगी  ।

 लाइसेंस  विभागीय  प्रभारों
 के  एफ०  आर०  के  अन्तग्गंत  वसूल  की

 जाएगी  ।

 बोज  फंलाने  की  तकनोक

 3438.  थी  बी०  शोभनादीवश्र  राव  बाड़डे  :  कया  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  पौधों  के  प्रत्यारोपण  के  स्थान  पर  बीज  फैलाने  की

 तकनीक  से  धान  की  खेती  करने  पर  अनुसंधान  कराया  है  जिससे  उसकी  खेती  पर  लागत  कम  .

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इंस  सम्बन्ध  में  सिफारिश  क्या  और

 इस  तकनीक  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किन  क्षेत्रों
 को  चुना  गया  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  सें  राज्य  मस्त्रो  के०  सो०  :  जी  महोदय  ।

 प्रति  रोपण  ओर  सीधे  बीजों  द्वारा  धान  उगाने  पर  अनुसंधान  किए  गये  हैं  ।  सीधे  बीज  द्वारा  है

 बुआई  करके  अच्छी  फसल  ली  जा  सकती  है  बशतें  कि  खरपतवार  और  जल  नियंत्रण  का  ध्यान  रखा

 फिर  प्रतिरोपण  काफी  लाभदायक  है  क्योंकि  इसकी  बुआई  कतारों  में  को  जाती  है  जोकि  खरपतवार

 नियंत्रण  और  फसल-क्रियाओं  में  काफी  कारगर  होता  सीधे  बीजों  द्वारा  बुआई  करने  से  खर्च

 अधिक  होता  है  क्‍योंकि  इसमें  अधिक  बीजों  की  जरूरत  पड़ती  है
 और  खरपसवार  नियंत्रण  में  भी

 कठिनाई  होती  है  ।
 ह

 पूर्वी  मध्य  पश्चिमी  बंगाल  और  कर्नाटक  के  विस्तृत  क्षेत्रों

 जहां  बारानी  खेतो  की  जाती  किसान  धान  की  सीधे  बीजों  द्वारा  बुआई  करते
 ८५  ८

 सूमियत जल सल निकास प्रणाली १3439. को छेदो पासवान : की लाल बाद राय : कया शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बिद्वार सरकार ने केन्द्र सरकार को भूमिगत जल मल निकास प्रणाली हेतु कोई योजनां भेजी यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ओर



 30  1992  "

 उसाउपर  कया  वायकाहीकी

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  हां  ।

 SS (a) और (ग) बिहार सरकार ने विश्व बेंक की संभावित aga हेतु HAT: पटना और  कर

 और  बिहार  सरकार  ने  विश्व  बेंक  की  संभावित  सहाज्नता  हेतु  पटना  और  रांची
 के  लिए  तथा  करोड़  रुपए  और  प्रबन्ध के  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  जल

 मलजल-निकासी  तथा  ठोंस  अपशिष्ट  प्रबन्ध  के  निमित्त  एकीकृत  परियोजना  पर  साध्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  थी  |  तकनीकी  जोर  विक्तीय  दृष्टि  से  परियोजना  के  संशोधन  हेतु  राज्य  सरकार  से  आग्रह
 किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  प्रस्तुत  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  ल्लागत  पर  पटना  शहर  के  लिए
 एक  संशोधित  एकौकृंत  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जो  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  तथा  पर्यावरणीय

 इंजीनियरी  संगठन  पी०  एच०  ई०  ई०  में  संवीक्षाधीन  है  ।

 राष्ट्रीयं  अग्नि  नोति

 ]

 3430,  थी  प्रकाशन  श्री०  प्रद्दोल  :.  क्या  गृह  मन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकाब  कदइक  शाीजिअग्ति नीति  तैयार  करने  का  विच्म र  है;-ओर

 यदि  रहे  अल्कम्कण्की  वरयोशगका  है  ?

 संसदोध  कार्य  मंत्ररतक में  श०्कभक्ती/तपर बहू  मंल्लथ  लें  शाज्क  मस्ती  एम०  उस  ०  :

 और  जरिएਂ  राजस्य-सरकार  रा  ब्िधय  है  ।  इस  समय  अग्नि  नीतिਂ  बनाने  का  कोई
 प्रस्काव  विधाराधीत  है  +

 को अकश्मे  तेल  पर”रफ्ल्टी

 ३443.  बैषद  शाहुडुद्दीय  +गया-पेट्रोलियम  थौर  प्राहक्रिक  येख्व  मन्‍्धी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1992  को  स्ट्िति  के-अनुछार  उत्पबन  में  लगी  केन्क्रीय  सरकार  की  एजेंसियों  द्वारा

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  राज्यों  को  किदस्ी  खयल्दो  देय  और

 रायल्टी  के  कुओं.-के  घुद्धादे  पर  में  उत्पादित  कच्चे  तेल  का  और  बाहर  से

 आयातित  पत्तन  पर  कच्चे  तेल  का  तुलनात्मक  यूनिट  मूल्य  कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रो  थो०  :  कूड  तेल  पर  314  र  ०/मीर्टरी”
 झ्

 टब  ओर  प्राकृतिक  मेस  की  कूपशी्ष  की  कीमत  का  10%  |

 रायहटी  और  उपकरों  के  कूप  शीर्ष  पर  कड  तेल  की  प्रति  टन  लागत  राज्य  दर
 राज्य  भिश्म-होती  और  इसकी  सीमा  रु०  571.51  प्रक्षि  मीठही  टम  से  रु०  12,437  प्रति  मीटरी
 टन  के  बीच  अप्र  1992  से  1992  के  दोरान  आयातित  क्रड  तेल  की  भारित  औसत  कीमक्त  ..
 137  भमरीकी  डालर  प्रति  मीटरी  टन  है  ।
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 8  Lets  लिखिक  उत्तर
 —o

 दिशसे
 विशाल  प्रपप्तिकरण  जवारा  जरवंद्ति  अुखर्दों  पर  बने

 भवनों  को  गिराया  जाना

 3442.  श्री  जीवन  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 भू-खण्डों  पर  बने  भवनों  को  गिराए  जाने  के  18,  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3577  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृप्य  करेंगे  कि  :

 EN
 क्‍या  उक्त  प्रश्न  के  भार्ग  और  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गईं

 ु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  वहां  आवश्यक  आधारभूत  सेवाएं  प्रदान  करने  हेतु  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  इस  पर  कया  कार्पवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रगलय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  20  सुत्री  कार्यक्रण  -

 अन्तगंत  आबंटित  भू  खण्डों  पर  किसी  इमारत  को  नहीं  गिराया  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचना
 दी  है  कि  तथापि  उन्होंने  खसरा  नम्बर  33/1,  9,  10,  11  भोर  '12  भिन०  में  जपनी  स्वयं  की  भूमि  से

 5-2-92  को  अतिक्रमण  को  हटाया  था  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  यह  भमि  19-9-86  के

 अवार्ड  संख्या  157/86-87  के  द्वारा  अधिग्रहित  की  गई  आई०  ए०  सी०/एल०  एण्ड  बी०  विशज्ञाम

 से  इसका  वास्तविक  कब्जा  13-10  86  को  लिया  गया  था  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  विभिन्‍न  अधिकृत/अनधिकृत  कालोनियों  थे  इस

 आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  उन्हें  सेवाएं  उपलब्ध  की  दिल्ली  त्रिकास  प्राधिकरण  केवल

 उन्हीं  कालोनियों  में  ये  सेवाए  उपलब्ध  करंतों  है  जिर्ंकां  विकास  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किया

 जारतहा  है  मे

 तमिलमाड़  में  भ्‌-संरक्षण

 3443.  झ्लरी  सी०  के०  क्प्पुस्वामी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 तमिलनाडु  को  पिछले  तौन  वर्षों  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  भू-संरक्षण  के  लिए  कितनी  धतराधि
 दी

 तमिलनाड्‌  सरकार  द्वारां  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  और

 राज्य  में  भू-संरक्षण  योजना  के  कार्यात्वमन  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कवि  सनक  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  को

 विभिन्‍न  मृदा  संरक्षण  योजनाओं  के  क्रियाल्यन  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  गतःतीन  क्ों  में  से

 12  :
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 SS +अ  ५3५५७  माह  +ााथल्‍ल्‍ल्‍म

 प्रत्येक  में  निमु क्त  उपयोग  की  गई  घनराशि  तथा  को  गई  प्र  गति  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :
 शइनचबकी  ७०+-+ाकामाकाकका०

 क्रम  वर्ष  निमु क्त  की  गई  उपयोग  की  गई  वास्तविक

 संख्या  धनराशि  निधियां  प्रगति

 2  3  4  5

 1.  1989-90  181.50  171.69  3830

 2  1990-91  250.00  244.66  6624

 3.  1991-92  394.44  359.01  7596

 अधिकृत  अं  णी  से  एक  ऊपर  के  सरकारो  आवास  का  आवंटन

 3444.  थी  सदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  शहूरो  विकास  मन्त्री  29  1992  के  अतारांकित
 प्रश्न  संदया  8773  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बीच  उक्त  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  पूछी  गयी  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 अधिकृत  श्र णी  से  एक  श्र॑ंणी  ऊपर  के  सरकारी  आवास  के  आवंटन  के  लिए  कितने  आवेदन
 पत्र  लम्बित  पड़े  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 शहरों  विकास  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  हां  ।

 वर्ष  1989,  1990  और  के  दोरान  63  व्यक्तियों  को  अधिक्रृत  श्रेणी  से  एक  श्रेणी  ऊपर
 के  सरकारी  वास  स्वोकृत  किए  गए

 उपयु कत  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  (€)  ऐसे  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 राजस्थान  में  भारत  पाक  सौमा  पर  घुसपैठ

 3445.  झीसती  बसुन्धरा  क्‍या  गह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  भारत  पाक  सीमा  पर  गत  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  माह  जब्त  हथियारों  ओर
 गिरफ्तार  किये  गए  तथा  मारे  गए  घृसपैठियों  का  अ्यौरा  क्‍या  और

 राजस्थान  में  भारत  पाक  सीमा  पर  तस्करी  के  धंधे
 को

 और  घुसपेठियों  को  रोकने  हेतु  क्या
 कदम  उठाये  गए  हैं

 ?
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 है  1914  लिखित  उत्तर

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :

 एक  विवरण  संलग्न

 भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  कुछ  संवेदनशील  तथा  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्रों  में  सीमा  पर

 बाड़  तथा  फ्लड  लाहट  लगाई  गई  बसपेठ  ओर  शस्त्रों  की  तस्करी  को  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  के  लिए
 सीमा  सुरक्षा  बल  को  और  सुदृढ़  बनाने  तथा  उसे  आवश्यक  साज  सामान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भी

 कारंवाई  शुरू  की  जा  रहो  है  ।

 विपरण

 माह  पकड़े  गए  शस्त्र  गिरफ्तार  किए  मारे  गए  घुसपेठिए
 गए  घुसपठिए

 फ  ७  र  उ७

 1991  24  9  6

 1991  53  18  |

 1991  है  56  8

 1991  —  40  ल्‍-+

 1991  33  31  3

 1991 1  40  3

 1991  श्र  72  14

 1992  न  87  4

 1992  1  40  1

 1992  5  127  2

 1992  2  96  —

 1992  —  32  -
 ज>ननननानी  कप  वधओा  पॉप

 \
 अनूसूचित  जातियों/अनुसूचित  श्नजातियों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग

 3446.  भी  शंकर  सिंह  वाधेला  :

 शी  ललित  उरांव  :

 भी  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  के  चेयरमैन

 ने  केस्द्रीय  सरकार  से  इस  आयोग  को  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  यह

 सुचारू  ढंग  से  कार्य  कर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 आयोग  को  पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध  कारने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गर्‌  हैं  ?
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 ऑफ  उत्तर  = 30  89  2

 संब्भोी  कोलासाक  7  खप्की  द अवुककरफिल्वति राय  अनुसूचित
 जनजाति  आयोग  के  अध्यक्ष  द्वारा  तत्कालीन  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूक्तिःजक्जति  जायुकत  के  फार्यामय

 मोर  देयताओं  सहित  उसके  प्रदों:को  उबगढ़ित्  ग्ह्ट्रीय-अनुसजित  जाति  एवं  अनुसूचित
 ज्ञनजप्रति  जाश्बोम  को  अन्तरित  किए  जाने-ओर  हम्द्रीय  अश्वुसुशित  जाति  एवं-जकजत  आयोग

 में  खमाक्त  किए  गए  कुछ  पदों  को-बद्वाल  किए-जाने  की-मां  की  अई  है  4  आये  द्वारा  कुछ-अव्िसित्षप॒दों
 के  सृजन  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया

 इस  पूरे  मामले  की  जांच  की  जा  ढ्रह्ी  है  ।

 कृषि  विज्ञाम  केन्द्र  द्वारा  महिलाओं  को  प्रशिक्षण

 3447.  थो  काशोराम  राणा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात  में  गत
 दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  के  १  षि  विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  कितनी  महिलाओं

 प्रशिक्षण  दिया  गया  ?
 ह

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  सी०  गुजरात  स्थित  कृषि  विज्ञान
 केकयों  ने  वर्ष  1989-90  ओर  1990-91  के  दोरान  2,145  और  2110  कार्य  करने
 वाह्ली  महिलाओों  और  युवा  लड़कियों  को  प्रशिक्षित  किया  ।

 भारत्पेप  पशु  चिकित्सा  अलुसंध्षान  सुक्तेश्वर

 |

 3448.  शो  संतोष  कुमार  गंगधार  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  मुक्तेश्बर  मैं  वैज्ञानिकों  और

 कमेचा  रियों  की  संख्या  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  इसके  जया  कारण

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  इस  संस्थान  को  बन्द  करने का  निर्णय  लिया

 तो  तत्सम्ब्न्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (&)  यदि  तो  इस  संस्थान  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 कृषि  जसत्रालय  में  राज्य  मस्यो  क्ी०  :  -

 प्रभन  ही  कहीं  उठ्या  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  पशु  अनुसंधान  संस्थान  तथा  उसके  क्षेत्रीय/उप-केन्द्रों  की  सौंपे  गये
 बाधाओं  तथा  समस्याओं  की  समीक्षा  के  लिए  एक  संमिति  कैठित  की  गई  है  ।
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 भर

 किल्लो  में  पंजोकृल  सहकारी  समितियां

 3449.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  जलोंने  की  कंपों  करेंगे

 न
 दिल्‍ली  में  वंजौकृत  ऐसी  सहकारी  समितियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  एक  से  अधिक  राज्यों

 में  सक्रिय

 इनमें  से  ऐसी  समितियों  को  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौशन  अपने
 सेखाओं  का  लेखा-परीक्षण  नहीं  कराया  और

 हन  समितियों  के  विरूद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्जालय  में  राज्य  मस्त्रो  मुख्यापरलो  :  दिल्ली  में  20  बहु-राज्यीय
 सहकारी  समितियां  हैं  जिनका  उद्देश्य  एक  ही  राज्य  तक  सीमित  नहीं  है  ।

 ऐसी  केवल  एक  ही  समिति  ने  पिछले  तीन  वर्षों  से  अपने  खातों  की  लेखां  परीक्षा  नहीं
 करवाई  है|

 च्‌  कि  समिति  का  काये  शंतोयजनक  कहीं  का  बलु-राज्यीय  सहकारी  समिति  अधिनियम

 1984  की  घारा  77  के  अन्तगंत  कथित  समिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई
 समिति  ने  उक्त  कार्यवाही  के  विरूद्ध  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राष्त  केश

 लिया

 जनजातोय  क्षोत्रों  में  बिकासात्मक  कार्य

 ध
 3450.  क्री  बिलासराब  मागनाथराव  ग डेवार  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  राजस्थान  और  बिहार  के  जनजातीय  क्षेत्रों  के

 विकासात्मक  कार्य  में  बरती  जा  रही  अनियमिताओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 fer)  सरकार मे  इस  शम्बंध्ध  में  क्या  कार्मंधाई  की  है  ?

 फंल्योज  भन्‍्ती  सीताशण  :  हां  केंक्स  बिशार  राज्य  से  ।

 श्री  छत्नपति  शाही  मुं  सदस्य  विधान  बिहार  मे  शिकायतें  की  है  कि  अलदेव

 फॉडण्हेशन  कैयेंटजली  और  लौक  चिरांग  संस्थान  डाक-घर  और  थाना  जिली  धुमका  दास

 हरिजनों  और  आदिवासियों  के  उत्थान  के  नाम  फर  सरकारी  निश्चियों  का  दुरूपमयेग  किया  गया  है  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  से  इस  माचले  में  एक  विस्तुत  रिपोर्ट  भेजने  का  अनुरोध  किया  जा

 चुका  है  ।

 भहाराष्ट्र  में  पेट्रोल/डोजल  खुदरा  बिक्री  केना  तथा  रसोई  गैस  एजेंसियां

 3451.  श्री  अनन्तराय  बेशमुख  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 Se मनन  नमक

 के  दौरान  महाराष्ट्र  में  खोले  जाने  वाले  नए  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों
 तथा  रसोई  गैस  एजेंसियों  की  संख्या  कितनी

 1991-92  के  दौरान  राज्य  में  वर्तमान  गैस  एजेंसियों  के  माध्यम  से  क्रितनी  रसोई  गैस

 सप्लाई  कौ  और

 राज्य  में  वतेमान  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  प्रति  हजार  वाहनों  को  सप्लाई  की  गई
 डीजल  तथा  पेट्रोल  की  मात्रा  का  वाधिक  अनुपात  कितना  है  ?

 .  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सम्त्री  बो०  :  (
 83  खुदरा  बिक्ती  केन्द्रों  की

 डीलरणशिपें  तथा  109  एल०  पी०  जी०  हिस्ट्रीब्यूटरशिपें  ।

 441359  मि०  2०  ।

 ऐसी  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  कर्माटक  सीसा  जियाद

 ]
 3452.  भरी  बसा  सेधे  :

 शी  थो  ०  धर्मंजय  कुसार  :

 श्री  प्रतापराव  बो०  भोंसले  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  क ेबीच  सीपा  विवाद  को  हले  करने  हेतु  गत
 '

 एक  वर्ष  के  दौरान

 इन  दो  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  क ेसाथ  कितनी  बँठऊ  आयोजित  की

 इन  बैठकों  के  क्या  निष्कर्ष  और

 इस  विवाद  के  कब  तक  हल  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गह  मस्शलय  में  राज्य  सरत्रो  एस०  एम०
 :  से  हाल  ही  में  दोनों  राज्यों  के  बीच  विशेष्तौर  क्र  सीमा-समस्मया पर

 किमले  करने  के  लिए  कोई  बेठकें  नहीं  केस््लीय  सरकार  का  विचार  है  कि  प्राथमिक  हूप  समस्या

 को  दोनों  राज्यों  द्वारा  आपसी  विचार-विमर्श  के  माध्यम  से  हल  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  खिए
 केन्द्रीय  सरकार  सभी  संभव  सहायता  उपलब्ध  कराएगी  ।

 दिललो  से  स्वापक  पदा्ों  का  व्यापार

 3453.  क्री  राम  खबन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  स्वापक  पदार्थों  का  व्यापार

 फूल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 न्‍>०>अम»म«ममावाका  कक  ees

 वर्ष  1989,  1990,  (991  तथा  -992  के  दोरशन  अब  तक  दिल्‍ली  में  इस  सम्बस्ध  में

 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनसे  जब्त  किये  गये  स्वापक  पदार्थों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  स*्जो  तथा  गह  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्जो  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।  नशीली  दवाओं  के  बरामद  किए  जाने  के  कुछ  मामले  झुग्गी

 झोंपडी  में  रहने  वालों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 दिल्ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  झुग्गी  झोंपड़ी  इलाकों  में  रहने  वाले  कुछ  जोकि

 नशीली  दवाओों  के  आदि  होते  नशीली  दवाओं  का  व्यापार  करते  हैं  ताकि  इन  दवाओं  के  निजी  प्रयोग

 के  लिए  वे  धन  अजित  कर

 वष  1989,  1990,  1991  तथा  1992  (30-6-1992  के  दौरान  गिरफ्तार  किए

 गए  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  बरामद  की  गई  नक्लीली  दवाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।
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 नपपप  ३.  जज  नल  अाकआननकन्‍अऑअअलिअि।लि:ियीथःय।ः।जनतले-  अं  .

 मकदो  फसलें

 3455.  शो  ओऔकास्त  लेता  :  क्‍या  कृधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  उड़ीसा  में  कितनी  नकदी  फसलों  का  उत्पादन

 1991-92  के  दौरान  नकदी  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उड़ीसा  को  कितनी
 सहायता-राशि  दी  और

 उड़ीसा  में  नकदी  फसलों  का  उत्पादन  वढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  मुल्लापललोी  :  1991-92  के  दौरान
 उड़ीसा  में  नकदी  फसलों  का  अनुमानित  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :--

 कपल  डल्पादन

 तिलहन  9.98  लाख  टन

 गस्ता  37.53  लाख  टन

 कपास  प्रभ्येक  170  किलोग्राम  कौ  0.08  लाख  गांठे

 पटसन  तथा  भेस्ता  प्रत्येक  180  कि०  ग्रा०  की  5.81  लाख  गांठे

 तम्बाक्‌  0.08  लाख  टन

 उड़ीसा  को  1991-92  के  दोरान  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  227.90  लाख  रु०
 समेकित  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  0.45  लाख  रुपए  ओर  विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  के  लिए
 36.525  लाख  रुपए  की  सहायता  मुहैया  की  गई

 नकदी  फसलों  के  उत्पादन  को  बड़ाने  में  राज्य  प्रकार  के  प्रयासों  को  पूरा  करये  के  लिए
 विभिन्‍न  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  राज्य  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्न  प्रोत्साहन  शामिल  हैं
 खरपतवार  नाशौ/शाकनाशी,  पौध  रक्षण  पौध  रक्षण  उपक  उन्‍नत  फार्म  उपकरणों  आदि
 फर  साजसहाकता  ब्ाष्त  दरें  पर

 कृषि  के  लिए  एशियाई  विकास  बेंक  से  सहायता

 3456.  श्रीमतों  दोपिका  एच०  टोपोवाला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  कत्सने  कस  करेंफे  कि  :

 qu}  क्या  एशशिवाई  किकास  बेंक  ने  खाखाननों  के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  घरकार  को

 सहायता  दी
 यदि  दो  दत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्ड्ाਂ  उक्त  घनराशि  राज्य  सरकारों  को  आवंटित  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  1992-93  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  मश्त्रालय  में  राज्य  मल्त्रो  मुल्लापललो  :  एशियाई  विकास  बेंक.ने

 भारत  सरकार  को  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  सहायता  नहीं  दी  है  ।
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 से  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 हरियाणा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 3457.  ओ  भूपेता  सिह  हुड्डा  :  जया  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 हरिज्ञाणा  में  वषे  199  |-१2  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु
 कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 कितमे  प्रस्ताव  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़े  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  प्रस्ताबों  को  स्वीकृति  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  गिरिधर  :  1991-92  के

 दौरान  हरियाणा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  इस  मंत्रालय  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सहुकारी  प्रूप  आबास  समितियों  में  चुनाव

 3458.  जो  कड़िया  स॒ण्डा  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  में  ऐसी  सहकारी  ग्रूप  आवास  समितियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  पिछले  तीन  वर्षों

 से  कोई  चुनाव  नहीं  हुए

 क्‍या  सहकारी  ग्रुप  आवास  दिल्लो  द्वारा  नियुक्त  प्रशासक  द्वारा  ऐसी

 समितियों  के  अनेक  सदस्यों  की  सदस्यता  रह  की  जा  रही  ओर

 यदि  तो  सरकार  ऐसी  समितियों  में  चुनाव  करवाने  तथा  सदस्यों  के  हितों  की  रक्षा  के

 लिए  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही

 शहूरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एम  ०  :  दिल्ली  सहकारी  समितियां

 अधिनियम  1972  अथवा  उसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  में  पंजीयक  सहकारी  समितियों  को  समिति

 हारा  चुनावों  के  बारे  में  सूचना  भेजने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ऐसी  समितियों  जिनमें  गत  वर्षों  से  चुनाव

 नहीं  हुए  के  पूर्ण  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं

 सहकारी  समिति  के  किसी  सदस्य  के  मामले  में  सदस्यता  निष्कासन/समाप्ति  को

 अनुमोदित  करने  का  पभ्राधिकार  सहकारी  समितियां  को  है  ।  ी

 ऐसे  मामले  में  जहां  समिति  द्वारा  नियत  तारीख  को  चुनाव  न  कराए  जाने  के  धारे  में  शिकायतें

 प्राप्त  होती  है दिल्ली  सहकारी  समितियां  अधिनियम  1972  की  घारा  30(1)  के  अनुसार  समिति  को

 अध्यपेक्षा  जारी  होने  से  30  दिन  के  भीतर  चुनाव  करने  के  निदेश  देते  हुए  अध्यपेक्षा  जारी  किया  जाता

 चूक  की  स्थिति  सोसाइटो  की  प्रबंध  समिति  के  चुनाव  कराने  के  लिए  विभाग  द्वारा  चुनाव
 अधिकारी  नियुक्त  किया  जाता
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 काजू  का  उत्पादन

 3459.  ब्रो०  रीता  वर्मा  :  क्या  क्ृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  वर्ष-वार  काजू  का  कितना  उत्पादन

 (a)  वर्ष  199  2-93  में  इसके  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मल्लापल्लो  :  )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 उपलब्ध  काज  के  उत्पादन  के  वर्षवार  मोटे  अनुमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 —

 वर्ष  उत्पादन  टन

 1988-89  2,74,340

 ह

 1989-90  2,85,590

 1990-91  2,94,590

 और  यह  अनुमान  लगाया  गया  कि  1992-93  के  दौरान  लगभग  3.05  लाख
 मौटरी  टन  काजू  का  उत्पादन  होगा  ।  काज  के  उत्पादन  एवं  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्रीय  शेत्र
 के  अधीन  उठाये  गए  कदमों  में  गुणकारी  क्लोनल  रोपण  सामग्रो  के  साथ  क्षेत्र  विस्तार  और  पौध  संरक्षण

 उपाय  अपनाना  शामिल  है  ।

 कृषि  बिकास  में  क्षेत्रीय  असंतलन

 2460.  थ्री  जाल  फर्मान्डीज  :

 शी  सनोरंजम  भक्त  :  क्या  कृषि  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  विकास के  क्षेत्र  में  क्षत्रीय  बसंतुलन  के  को  कम  करने  के  लिए  कदम
 उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  किसानों  के  लिए  बेहतर  आमदनी  सुनिश्चित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मल्‍्लापललो  :  और  जी  हां  ।  समेकित
 चावल  निकास  मक्का  और  कदन्न  सम्बन्धी  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  तिलहम
 उत्पादन  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  क ेलिए  राष्ट्रीय  पनघारा
 विकास  आदि  जैसे  अनेक  कार्यक्रम  अपनाये  गए  जिनका  उहेश्य  कृषि  विकास  में  क्षेत्रीय

 असंतुलन  को  कम  करना  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  बागवानी  और  माट्स्यिकी  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  प्रयास

 किए  गए  हैं  ताकि  इन  राज्यों  में  कृषि  विकास  को  बढ़ाया  जा  सके  |

 और  उत्पादकों  को  उनके  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से
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 सरकार  हर  मौसम  में  प्रमुख  कृषि  जिसों  की  अधिआप्ति/समर्थत  मूल्य  की  घोषणा  करती  है  और  सावंजनिक
 क्षेत्र  तथा  सहकारी  एजेंसियों  द्वारा  खरीददारी  करती  है  |  अधिप्राप्ति/समर्थन  मूल्य  के  निर्धारण  में  फसलों
 की  उत्पादन  लागत  एक  प्रमुख  कारक  होता  है  ।  किसानों  को  बेहतर  लाभ  सुर्निश्चित  करने  के  उद्देश्य  से
 सरकार  ने  फसलों  के  उत्पादन  की  लागत  के  आंकलन  की  पद्धति  में  संशोधन  करने  का  निर्णव  लिया  है
 ताकि  इसे  व्यापाक  एवं  यथार्थपरक  बनाया  जा  सके  ।

 उड़ोसा  में
 पेट्रोल  खुदरा  बिक्री  केस्त्रों  के  पृ्व  निर्धारित  स्थलों  पर

 स्थापित  किया  जाना

 3461.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  नेस  मन्‍्त्री  यह  बलस्ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तत्कालीन  से  सम्बन्धित  उड़ीसा  के  ऐसे  कुछ  मामले  सरकार  के  विचाराधीन

 हैं  जिनमें  पेट्रोल/डोजल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  को  पूर्व  निर्धारित  स्थलों  पर  स्थापित  इनके  स्वामित्व
 में  परिवर्तन  करने  तथा  इन्हें  अस्थायी  तौर  पर  पट्ट  पर  देने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  और  ये  मामले  कब  से  विचा  राधीन  और

 गते  तीन  वर्षी  के  दोरान  तेल  कम्पनियों  हारा  पूर्व  निर्धारित  स्थलों  पर  च्रेट्रोल/|डोजल  के

 ख़बरा  जिक्रो  केन्द्रों  को  स्थापित  करते  का  अनुरोध  किया  गया  उनका  ब्योस  क्या  है  ओर  उड़ीसा  भें

 खुदरा  विक्री  केन्द्रों  को  पूर्व  निर्धारित  स्थलों  पर  स्थापित  करे  सम्बन्धी  किशने  अनुरोध  प्ररप्स  हुए  हैं  तथा
 कितने  अनुरोधों  पर  कार्यवाही  कर  दी  गई

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  जस्जो  जोਂ  :  से  यह  रिपोर्ट  की  गई  हैं
 कि  पट्ट  के  नवीकरण  का  एक  पुनर्गठन  के  तीन  मामले  तथा  डीलरशिपों  के  पुनश्थापन  के  सात
 मामले  लम्बित  हैं  जिनमें  से  पांच  पुनर्स्थापन  के  प्रस्तावों  को  अनुमोदित  करे  दियां  गयाँ

 (w)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  18  भ्रस्तावों  में  से  16  को  पुनर्स्थोपन॑  कार्य  हेतु  निष्पादित  कर

 दिया  गया  है  जबकि  दो  प्रस्तावों  पर  उद्योग  के  अन्तिम  निर्णय  कौ  प्रतीक्षा  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  केस्‍्त्र

 3462.  थी  धर्म्णा  मोंडब्या  सादुल  :  क्या  कृधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीत  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  बागवानी  फसलों  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केस्क्रों

 पर  कितनी  धनराशि  खं  की  गयी

 महाराष्ट्र  में  ये केन्द  किन-किन  स्थानों  पर

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  फलों  और  सब्जियों  का  उत्पादन  प्रति  हैक्टेयर  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  बहुत
 कम

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  राज्य  में  अनुसंधान  केन्द्रों  का  विस्तार  करने  के  सिये

 अतिरिक्त  धनराशि  आबंटित  करने  का  और

 «  (8)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पे
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 कृषि  मंजालव  में  रास्य  मस्ती  केਂ  सौ०  :  ओर  मौजूदा  समय  में

 भा०  क़०  अ०  परिषद  का  महाराष्ट्र  में  कोई  राष्ट्रीय  बागवानी  फसल  अनुसंधान  केन्द्र  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 ओर  भा०  कृ०  अ०  परिषद  ने  नासिक  में  राष्ट्रीय  प्याअ  एवं  लहशुन  अनुसंधान  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  फैसला  किया  है  जिसके  लिए  आठवीं  योजना  में  1.60  करोड़  रु०  का  आबंटन  किया

 यया  है

 1984  के  दंगा  पीड़ितों  को ऋण  भुगतान  में  राहत

 39463.  भरी  सुरेना  पाल  पाठक  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रैँपां  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1984  दंगा  पीड़ितों  की ऋण  भुगतान  मैं  राहत  देने

 तथों  श्हें  सहाधता  उपलब्ध  करामे  का  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  थ्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गह  संत्रालय  सें  राज्य  मज्रो  शुभ०  एग०

 :  ओर  वित्त  मंत्रालय  ने  अपर  सविव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 जो  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  इस  बात  पर  भी  विचार  करेगी  कि  198  .  के  दंगा  पीड़ित  कर्जदारों  को

 कोई  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  जो  उनके  द्व!रा  देय  किसी  राशि  को  सामान्यतः  बहू  खते

 में  डाले  जाने  के  अतिरिक्त  हो  ।

 हाइड्रोफार्थन  क्ष  ञ्र

 १4464.  थी  शरत  अंसा  पथमाथक  :

 झी  डो०  बेंकठेश्वर  राज  :

 झौ  आर०  स्रेष्त्र  रेडडो  :

 झौ  प्रतापराब  बो०  भोंसले  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  तेल  की  खोज  तथा  विकास  काय  को  तेज  करने  हेतु  हाइड्रो-कार्यन  क्षेत्र

 के  लिए  खोलने  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अस्तिम  निर्णय  से  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  बयां  कॉरण  और

 इससे  देश  में  तेश  की  कार्य  को  कितना  प्रोत्साहन  मिलेगा  ?

 बेट्रोलिण्म  और  प्राकृतिक  गेस  मस्त्रौ  बो०  :  जौर  जी  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इससे  देश  में  तेल  ओर  गंस  के  अन्वेषण  ओर  उत्पादन  की  गति  तीत्र  होने  की  आशा

 127३
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 बहेज  के  कारण  होमे  वालो  मोत  को  घटनाओं  की  जांच  के  लिए  विशेष  अदासतें

 3465  ओ  सृत्यु जय  नायक  :

 शी  के  ०  रामम्तों  टिडियमास  :

 श्री  विजय  कुमार  यावव  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौत  की  घटनाओं  के  जांच  के  लिए
 विशेष  अदालतों  का  गठन  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एसम०  एस०  :
 से  मामलों  के  विचारण  के  लिए  न्यायालयों  का  गठन  करना  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों

 के  क्षत्राधिकार  में  है  ।  ऐसे  मामलों  के  विचारण  के  लिए  विशेष  न्‍्य  यालय  स्थापित  करना  अनिवाय॑  हैया
 नहीं  इस  बारे  में  निर्णय  लेना  राज्य  सरकारों  का  कार्य

 दिल्‍ली  सें  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियसित  करना

 3466.  भी  महेश  कमोडिया  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  को  अनधिकुत  कालोनियों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  अनधिकृत  काखोनियों  को  नियमित  करने  का

 यहि  तो  उन्हें  कब  तक  नियमित  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  संजालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  दिल्ली
 नगर  निगम  से  अनुमान  के  अनुसार  अनधिकृत  कालोनियों  की  संख्या  1207  किन्तु  उसके  सत्यापन  के
 लिए  कोई  विस्तत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  २0-6-77  को  विद्यमान  कुल  553  अनधिकृत  कालोनियों
 को  नियमित  किया  गया  शेष  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियप्तित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिष
 निर्णय  अभी  तक  नहीं  लिया  गया

 डो०  डी०  ए०  को  आबास  वोजनाएं

 3467.  भ्री  राजेख  अग्निहोत्री
 :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिजली  और  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  अनेक  आवास  योजनाए  बन्द  की  जा  रही  और

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  करोड़ों  रुपयों  की  लागत  वाली  अनेक  आवास
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 परियोजनाएਂ  शुरू  करने  से  पहले  दिल्‍ली  नगर  जल  आपूर्ति  संस्थान  तथा  दिल्‍ली  बिद्युत  प्रदाय

 संस्थान  से  परामर्श  क्‍यों  नहीं  किया  ?

 शहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ए  स०  :  दिल्ली  विकास

 करण  ने  सूचित  किया  है  पानी  व  बिजलो  की  कमी  के  कारण  कोई  आबास  योजना  बन्द  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 असम  में  माल्स्यिको  विकास  एजेंसियां

 3468.  भी  प्रयोग  डेका  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  कार्य  कर  रही  मात्स्यिकी  विकास  एजेंसियां  कहां-कहां  पर  स्थित  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  असम  में  मात्स्यिकी  के  विकास  के  लिए  कितनी
 घन-रसाशि  जारी  की  गई  है  ?

 कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लापल्‍लो  :  असम के  पन्द्रह  जिलों  नामतः

 करीमगंज
 जोरहाट  ओर  ग्वालपाड़ा  में  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियां  स्वीकृत  कौ

 गई  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसी  योजना  के  अधीन  जसकृषि  के

 विकास  के  लिए  असम  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  राशि

 रुपये

 1989-90  15.00

 1990-91  12.00

 1991-92  9.00

 पनघारा  विकास  हेतु  विश्व  बेंक  सहायता

 3469.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पढेल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कछुपा  करेंगे  कि

 1992-93  में  गुजरात  में  किन-किन  स्थानों  पर  विश्व  बैंक  सहायता  से  पनधारा  विकास

 परियोजनायें  शुरू  की  जायेंगी  ?

 कृषि  सम्भालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  मुल्लापल्लो  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त

 एकीकृत  पनधारा  विकास  परियोजना  गुज  रात  राज्य  के  बड़ोदरा  तथा

 अड़ोंच  जिलों  में  जारी  रखी  जाएगी  ।
 ।

 प्रेशर  रेगुलेटरों  को  कमो

 !  ३470.  ओ  पूर्ण  चना  सलिक  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पश्चिमी  बंगाल  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रेशर  रेमुलेटरों  की  कमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  तेल  कंपनियों  ने  रिपोर्ट  दी

 है  कि  इस  समय  पश्चिमी  बंगाल  में  एल०  पी०  जी०  के  घरेलू  सिलिढरों  के  लिए  प्रेशर  रेग्रुमेटरों  की

 कोई  कमी  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रंयत  कूमि  का  अवेश्ञ

 ]

 ३3471  .  की  ललित  उरांग्र  :  क्‍या  कल्याण  सन्त्री  यह  बताने  की  कर्म  करेंगे  कि  :

 क्या  रेयत  भूमि  का  अवेध  हस्तान्तरण  रोकने  और  आदिवासी  क्षेज्ों  में  गंर  आधिकआसिकों

 के  केस  कछने  को  खाली  करवाने  के  सम्बग्ध  में  सरकार  की  कोई  नीति  ओर

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कल्याण  मस्त्रो  सोताराम  :  ओर  अनुसूचित  जात्ति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  1989,  1989  का  संड्या  33  नामक  एक  अधिनियम है  ॥

 इस  अधिनियम  भूमि  के  अवध  हस्तांतरण  की  रोकने  और  इसे  गैर-अनुसूचित  जाति/अनूसूष्चित
 जाति  लोगों  के  अवैध  कब्जे  से  खाली  कराने  के  लिए  निम्नलखित  उप्बन्ध  किए  गए  हैं  :--

 (1)  जो  कोई  अनुसूचिकुऊऋमति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  छिसी  सदस्य  के  स्वामित्व  बाली  या

 उसे  आवबंडित  या  किसी  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  उसे  आवंटित  किए  जाने  हेतु  अधिसूचित
 किसी  भूमि  पर  जबरदस्ती  कब्जा  करता  है  अथवा  खेती  करता  या  उसे  आबंटित  भूमि
 को  अन्तरित  करवाता

 (2)  गैर-कानूनी  ढंग  से  अनुसुचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  के  किसी  सदस्य  को

 उसकी  भूसि  अथवा  परिसर  से  वेदबल  करता  अथवा  किसी  भूमि  परिसर  अथवा  पानी  के

 उपयोग  के  उसके  अभिकार  में  हस्ठक्ष प्‌  करता  दे  एक  अबधि  की  कंद  जो  6  महीने

 से  कम  नह्ठीं  होगी  और  जिसे  जुर्माने  सहित  पांच  वर्ष  तक  बढ़ाया  जा  सकता  के  दण्ड  का

 भग्मी

 (3)  शीक्ष  परीक्षण  की  व्यबस्था  के  प्रयोजन  से  राज्य  सरकारें  उच्च  न्यायालय  के  प्रधान

 धघीश  की  सहमति  से  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसुचना  द्वारा  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 अपराध  के  परीक्षण  हेतु  प्रत्येक  जिले  के  एक  सत्र  न्यायालय  को  एक  विशेष  स्वाध्यालय  के

 रुप  में  निदिष्ट  और

 (4)  प्रत्येक  विशेष  न्यायालय  के  लिए  राज्य  न्यायालय  में  मुकहमों  के  संचालन  ह्वैतु
 सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  एक  लोक  अभियोजक  को  विनिदिष्ट  करेगी  अथवा

 एक  ऐसे  वकोल  को  विशेष  लॉक  अभियोजक के  रूफ में  खििकतः  करेंसी  जो  कम  से  कम
 7  साल  तक  एक  वकील  के  रूप  में  काम  कर  चुका  हो  ।
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 है  1914  लिखित  उधर

 अवेभर  द्वारा  प्राप्स  बिदेशी  अ  शवाल

 2472.  थ्रो  जे०  जोक्का  राव  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 अवेद्धर  संगठन  ने  वर्ष  1989-90,  1940-91  और  1991-92  में  कितनी  बिदेशी
 सहााक्षा  प्रप्ण  की

 इसमें  से कितनी  धनराशि  आंध्र  प्रदेश  में  व्यय  को

 क्‍या  जवेअर  बानदाता  देशों  की  इच्छा  के  विपरीत  लाभार्थियों  से  उन्हें  दी  गई  सहायता  में

 से  माजिन  धनराशि  के  तौर  पर  दी  गईं  राशि  को  वापस  मांग  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  काये  मंत्रालय  सें  राज्य  छंत्री  तथा  गृह  संदालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०  :
 और

 य्द  प्राप्त  की  पयी  राशि  प्रयोग  की  गयी  राशि

 1989  3393  लाख  रुपए  182  लाख  रुपए

 1590  735  लाख  रुपए  658  लाख  रुपए

 1991-92  478  लाख  रुपए  221  लाख  रुपए

 |...  और  ऐसी  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 महामभरों  में  बेघर  लोग

 3473.  डा०  के०  डो०  जेस्थायों  :  क्या  शहरे  विकाकत  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करते  कि  :

 क्या  मद्रास  और  दिल्ली  जैसे  मद्दानगरों  में  अनेक  बेबर  लोग  रह  रहे
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  तथा  1992  को  स्थिति  के

 भबुसार  प्रत्येक  महानगर  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  का  इन  लोगों  को  मककन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उदाने  कठ  विक्षर

 शहरों  थिकास  सम्तासय
 कें  राज्य  या  एस०  :  ओर  (a)  बेधर

 संख्या  की  गणना  प्रत्येक  दस  वर्ष  में  मात्र  एक  बार  जनगणना  के  भाग  के  रूप  में  की  जाती  देश  के
 विभिन्‍न  स्थानों  में  वेषर  जनसंख्या  के  सम्बन्ध  में  1791  की  जनगणना  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 1981  की  जनगणना  के  आंकड़ों  फे  इन  नगरों  में  वेघर  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार
 आंकलित  की  गई  थी  :--

 1...  मुस्बई  ज+  50185

 3.  कलकत्ता  जा  48440

 3...  दिल्ली  न  26772

 4.  मद्रास  7525
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 लिखित  उत्तर  30  1992:

 राज्य  का  विषय  यह  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  का

 उत्तरदायित्व  है  कि  वे  अपनी  राज्य  आयोजनाओं  से  विभिन्‍न  लक्ष्य  समूहों  क ेलिए  आवासीय  स्कीमें  तैयार
 करें  ।  विभिन्‍न  आवासीय  साधनों  तक  नि्धनों  और  उपेक्षित  वर्गों  को  युलभता  में  बढ़ोतरी  के  लिए  राष्ट्रीय
 आवास  नीति  में  विशेष  उपायों  पर  विचार  किया  गया  इस  क्षेत्र  की  महत्ता  पर  विचार

 करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  भी  आवासीय  कार्यों  के  वित्त  पोषण  हेतु  राज्यों  ओर  संघशासित  प्रदेशों  को

 राष्ट्रीय  आवास  हुडको  जीवन  बीमा  निगम  आदि  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  वित्त  उपलब्ध

 कराती  राज्य  एजोंसयों  के  द्वारा  दी  गई  छूट  और  ऋण के  द्वारा  र॑न  बसेरों  का  सुधार  शहरी  निधेनों

 पर  पटरियों  पर  सोने  वाले  के  लिए  रात्रि  रन  बसेरों  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संचालन  किया  जाता  है  ।

 हुडकों  द्वारा  शहरी  ओर  ग्रामीण  क्षत्रों
 में

 निम्त  आय  वर्गों  को  गृह  निर्माण  हेतु  55%  ऋण  उपलब्ध

 कराया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  ओर  भारत  पेंट्रोलियन
 कारपोरेशन  पंर  बकाया  चु  गो

 3474.  थी  गया  प्रसाद  कोरी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  नगरपालिकाओं  की  1982  से  199.)  की  अवधि  के  दौरान  इंडियन  आयसल

 कारपोरेशन  तथा  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  पर  च ुगी  की  कितनी-कितनी  राशि  बकाया  पड़ी

 यदि  तो
 जालोन  ओर  कऊरई  नगरपालिकाओं  की  इष्डियन  आयल  कारपोरेशन  और

 मारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  पर
 चु  गी

 की  कितनी  राशि  बकाया

 इश  नरगपालिकाओं  को  चुगी  का  अभो  तक  भुगतान  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 ये  उपक्रम  उक्त  चु  गी
 का  भुगतान  कब  तक  कर  देंगे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  थो०  :  23.65  लाख  ।

 से  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  द्वारा  जारी  स्थगन  आदेश  के  कारण  जालौन  और  ऊरई

 नगरपालिकाओं  के  सम्बन्ध  में  बकाया  राशि  के  बारे  में  अनुमान  लगाने  में  विलम्ब  हुआ  ।  स्थगन  आदेश
 के  समाप्त  होने  के  बाद  निर्धारण  की  प्रक्रिया  अब  शुरू  हा  गई  है  ।

 समेकित  आदिबासो  विकास  कार्यक्रम

 ]

 3475.  शो  के०

 झरो  रास  मारायण  बेरवा  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 समेकित  आदिवासी  विकास  कार्मक्रम  के  अन्तगंत  कार्यान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  का  कोई  मूल्यांकन  किया
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 8  1914  )  लिखित  उत्तर

 '  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  परियोजनाओं  का  राज्य-बार  कितने  लोगों
 में  लाभ  और

 आठवीं  योजना  के  दौरान  समेकित  आदिबासी  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अपनाए  बचाने

 वाले  नएं  उपायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  अंतगंत
 के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  समाजाथिक  कार्यक्रम  ज॑से  ग्रामीण

 आवास  आदि  कार्यान्वित  किए  जाते  हैं  जिनमें  परिवारोन्मुख़  आय  सृजक  योजनाओं  पर  विशेष  बल  दिया

 जाता  इन  योजनाओं  को  एकत्रित  संसाधनों  से  वित्त-पोषित  किया  जाता  अर्थात्‌

 (i)  राज्य  योजना  में  से

 (1)  केन्द्रीय  मन्त्रालयों/विभागों  के  कायंक्रमों  से

 (iii)  राज्य  योजना  के  लिए  योगज  के  रूप  में  विशेष  केन्द्रीय  और

 (९)  संस्थागत  वित्त  ।

 हां  ।

 केन्द्रीय  स्तर  कल्याण  ग्रामीण  विकास  योजना  आयोग  का  कार्यक्रम

 मूल्यांकन  संगठन  और  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  द्वारा  समय-समय  पर

 इन  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  अध्ययन  किए  गए  इनके  कुछ  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  कृषि  स०  अ०  जि०  का०  क्षेत्रों  मे ंआदिवासियों  द्वारा  कृषि  का  उन्‍नत  तरीका  अपनाया
 गया

 (2)  अ्सिचित  क्षंत्र  में  सिचाई  सुविधाएं  सूजित  की  गई

 (3)  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  टी०  डी०  क्षत्रों  में  शैक्षिक  भौर

 स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 (4)  संचार  सुविधाएं  और  सुरक्षित  पेयजल  आपू्ति  की  आदिवासी  उपयोजना

 कार्यक्रमों  के  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  कुछेक  प्रमुख  सुनिश्चित  चिह्न  हैं  |

 (5)  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  और  कल्याण  हेतु  विभिन्‍न  समाजाथिक  कायंत्रमों  के

 अन्तर्गंस  प्रयोग  की  गई  निधियां  वांछित  प्रभाव  पैदा  नहीं  करती  ।

 (6)  आदिवासी  उपयोजना  क्षंत्रों  में  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुदृढ़  किए  जाने  की  आवश्यकता  हे  ।

 (7)  परियोजना  प्राधिकारियों  के  स्तर  पर  प्रशासनिक  तथा  विनियमित  शक्तियों  का एकीकरण

 सुनिश्चित  नहीं  किया  जाता  है  ।

 (8)  आदिवासी  उपयोजना  क्षत्रों
 में  सहकारी  ढांचे  को  पुनर्गंठित  और  सुदृड़  करने  की

 आवश्यकता  है  ।

 (9)  आदिवासी  उपयोजना  कार्यक्रमों
 के

 डचित  कार्यान्वयन  के  लिए  मानिटरिंग  और  मूल्यांकन
 पद्धति  पर  प्रर्याप्त  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  1990-61  और  1991-92  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा  पार  करने  के

 लिए  भाथिक  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है|  ;

 आठवीं  योजना  के  दौरान  समन्वित  आदियासी  बिकास  परियोजना  टी०  डी०

 क्षेत्रों  मे ंअपनाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों  का  उद्देश्य  मुखयतः  पाचवीं  योजना  के  दौरान  शुरू  की  गई
 उप  योजना  कार्यनीतियों  को  जारी  रखना  है  |  इसके  आई०  टौ०  डौ०  पी०  क्षेत्रों  मै ंअनुसूचित
 जनजातियों  के  विकास  निम्नलिखित  नई  योजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  आदिवासी  महिलाओं  में  शिक्षा  क ेविकास  के  लिए  कम  साक्षर  पाकेटों  में  शैक्षिक  परिसरों
 की  स्थापना

 (2)  लघु  वन  उत्पादों  के  प्रचालन  हेतु  राज्य  आदिवासी  विकास  सहकारी  निगममों  कौ  अंश  पृ
 और

 (3)  आदिवापी  क्षेत्रीं  में  व्यावश्ायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  कौ  स्थापना  ।
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 एफ  इपानााइ+णणमकननकमगकारइकनककनकवानकमककनककनल्‍थकम  गगन  लनलख7ए  अकाल  टट  यत“ख7फ7प7प7औऔਂ

 आश्प्र  प्रदेश  मे ंअकाल  आफल  योजना  के  अन्तर्गत  आर्थिक  सहायता

 3476.  भरी  एम०  बो०  थी०  एस०  मूतति  :

 श्री  धमंभिक्षम  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1992-93  के  लिए  अकाल  आपात  योजना  हेतु  वित्तीय  सहायता
 मांगी

 यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  कितनी  आधिक  सहाग्रता  मंजूर  की  मई  है  श्लौर  कितनी  जादी  की  गई

 gpa  क्रृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्ली  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  बिजलोधरों  को  गैस  को  सप्लाई

 3477.  श्री  छीतूभाई  गामोत  :

 थो  सोमजोभाई  डासोर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बतादे  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  बिजलीघरों  के  लिए  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  मात्रा  में  गैस  की  आवश्यकता  होती
 है  तथा  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  मात्रा  में  गँस  सप्लाई  की

 गुजरात  में  विजलीघरों  की  उनकी  आवश्यकतानुरूप  नै  क़प्लाई  मं  किये  जाने  के  क्या
 कारण

 ह
 क्या  सरकार  ने  इन  बिजलीघरों  को  आावश्यकतानुरूप  गेस  की  सप्लाई  किए  जाने  हेतु  कोई

 योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्ज्रो  बी०  :  से  गुजरात  में  गैस  पर

 आधारित  बिजली  धरों  के  लिए  गैस  का  कुल  भाबंटन  और  गत  तीन  वर्षो  में  की  गई  सप्लाई  निम्नवत्‌  है  :

 आंकड़े  एम०  एम०  एश्व०  सरी०  एम०  दी०  में

 आबंटन  पूति

 1989-90  1990-91  1991-92

 1.  जी०  ई०  बी०  धुवरान  042  0.133  0.242  0.428

 2.  जी०  ई०  बी०  उतरान  0.25  0.230  0.208  0.212

 3.  जी०ई०  बी०  उतरान  0.05  आपूर्ति  अभी  आरशभ्भ  करनी
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 अबंटन  पूद्ि
 1989-90  1990-91  1991-62

 व  पमभ्मकन>क.

 4.  ए०  ई०  सी०  बेतवा  0.40  ज+  0.065

 90)

 5.  जी०  आई०  पी०  सी०  ओ०  0.70  न  0.065  0.363

 6.  एन०  टी०  पी०  कावस  2.24  0.0$

 93)
 7.  एन०  टी०  पी०  गंधार  इन विद्युत संयंत्रों  अभी  आरम्भ  किया  जाना

 8.  जी०  ई०  गंधार  अभी  आरम्भ  किया  जाना
 जन  “  कजज++  -+-+-  निधि

 गैस  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  इन  विद्यूत  संयंत्रों
 को  सप्लाई  में  कमी  होने  का  प्रमुख  कारण

 गैस  की  वर्तमान  गैस  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  कुओं  की  खुदाई  करने
 ओर  अपेक्षित  पाइपलाइनों  को  बिछाने  की  कारंवाई  तैयारी  की  स्थिति  में  है  ।

 प्रोच्चोगिको  का  हस्तांतरण

 जिनुवाद  ]

 3478.  भी  आनन्द  अहिरयार  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्रृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इनको  गुणवत्ता  में  सुधार
 लाने  के  लिए  किसानों  को  नयी  प्रौद्योगिकी  का  हस्तांतरण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ससत्रालय  में  राज्य  सन्तजो  मुल्लापहलो  :  ओर  हां  ।  सभइह
 राज्यों  में  प्रोद्योगिकी  अन्तरण  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कृषि  विस्तार  सेवाओं  का  पुनगंठन  किया  गया
 इस  प्रणाली  में  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  लिए  अनुसंघानकर्ताओं  एवं  विस्तार  कामिकों  के  मध्य  नियमित
 विचार-विचर्श  करने  और  क्षकों  से समय-समय  पर  सेंट  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 कृषि  विस्तार  कार्मिकों  की  तकनीकी  एवं  संप्रं षण  दक्षताओं  में  सुधार  लाने  के  लिए
 उनके  व्यापक  प्रशिक्षण  हेतु  बुनियादी  ढांचा  भी  तैयार  किया  गया  है  |  इसके  कृषक
 प्रशिक्षण  एवं  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  क ेजरिए  कृषकों  की  संस्थागत  तथा  भ्रमणशील  प्रशिक्षण  प्रदान
 किया  जा  रहा  कृषि  में  संਂ  ग्न  महिलाओं  के  मध्य  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक
 राज्यों  में  बाहरी  सहायता  से  विशेष  परियोजनाए  प्रारम्भ  की  गई

 आस  के  बाग

 3479.  श्री  कमल  लोधरो  :  कया  कुक्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पि पिछले तीन वर्षो के दो रान पंजाब में कितने क्षेत्रफल में आम के बाग



 है  1914  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  में  1992-93  के  दौरान  आम  बागान  लगाने  के  लिए  नए  क्षेत्रों
 का  पता  लगा  लिया  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथथ  पंजाब  को  कितनी  धनराशि  दी  गयी  है  ?

 कथि  संज्ालय  में  राज्य  मन्त्रो  मुललापल्लो  :  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  आम
 के  बागान  के  अधीन  क्षेत्र  निम्न  प्रकार  रहा  :---

 1989-90  10536  हैक्टेयर

 1990-91  11822  हैक्टेयर

 1991-92  12134  हेक्टेयर

 राज्य  सरकार  ने  1992-93  के  दोरान  आम  के  बागों  के  लिए  कोई  क्षंत्र  अभिज्ञात  नहीं
 किया  भारत  सरकार  ने  पंजाब  में  1992-93  के  दौरान  50  हैक्टेयर  पुराने  आम  के  फलोच्ानों

 के  पुनः  मवीकरण  का  लक्ष्य  रखा  है  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  को  योजना  के  अन्तगंत  आम  के  पुराने  फलोद्ाानों  के  पुनः  नवीकरण  के  लिए

 पंजाब  को  59.5  हजार  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  ऋण  देने  के  लिए
 भारतोय  रिजवं  बेंक  के  निवेश

 3480.  श्रो  आर०  सुरेम्द्र  रेड्डो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राज्यों  के  कल्याण  सचिवों  ओर  राज्य  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 बिस्त  और  विकास  निगम  के  चेयरमन  तथा  प्रबन्ध  निदेशकों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  बैंकों  को  यह  निदेश

 देने  का  अमुरोव  किया  है  कि  वे  कमजोर  वर्गों  को  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  भूमि  की  खरीद  स  स्बन्धी
 परियोजनाओं  को  वित्तपोषित

 यदि  तो  क्या  यह  सिफारिश  भी  गई  है  कि  इन  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  की  जिन  योजनाओं

 के  लिए  35,000  रुपये  तक  की  स्वीकृति  मिली  है  उनको  स्वीकृति  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  दी

 यदि  तो  सम्मेलन  में  ओर  क्या-क्या  सिफारिश  की  गई  ओर

 सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 कश्याण  भम्त्री  सोताराम  :  हां  ।

 हां  ।

 सम्मेलन  में
 की  गई  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  5.00  लाख  रुपये  को  लागत  तक  की  परियोजनायें/योजनाए'  राज्य  अनुसूचित  जाति  वित्त

 एवं  बिकास  नियमों  द्वारा  शुरूकी  जानी  चाहिए  और  5.00  लाख  रुपये
 से  अधिक  की  लागत  वाली

 परियोजनाएं  राष्ट्रीय  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  निगम  द्वारा  चलाई

 2.  राज्य  निगमों  द्वारा  सीधे  ऋण  लेने  पर  लगाए  गये  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया

 3.  राज्य  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  त्रित्त  एवं  विकास  निगम  द्वारा  राष्ट्रीय

 *

 rap
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 बिस्मों  को  उनके  अनुरोध  पर  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  निमु क्त  निधियों  पर  ब्याज्ष  ढवे  दर  अधिक

 होनी  चाहिए  |  यदि  निधियों  का  उपयोग  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  नहीं  किया  ब्लाख़  है  ।

 4.  दुगनी  गरीबी  रेक्ला  से  नीचे  रहने  वाले  लाभप्राप्तकर्ताओं  के  लिए  ढ्झज  की  क्तंग्रान  रियायती

 हद  को  खादी  रखते  हुए  जब  सहायता  का  स्तर  अधिक  हो  तो  राष्ट्रीय  अचुसू चित  ब्ाति/अ्रशयुघूदित  जनजाति

 वित्त  एवं  विकास  निगम  उच्चतर  ब्याज  की  दर  लेने  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 $.  राज्य  निगम  द्वारा  प्रशासनिक  व्यय  के  सम्बन्ध  में  अधिकतम  मितव्यग्रता  आरम्भ  कौ  जानी

 चाहिए  जैसाकि  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  वित्त  विकास  निगम  द्वारा  किया  गया

 6.  राज्य  निगमों  का  अपने  ऋण  ब्याज  की  वसूली  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जाने

 चाहिये  ।

 सम्बन्धित  प्राधिकारी  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  हो  इन  सिफारिशों  पर  क्रियान्वयन
 लआारम्भ  किया  जाएगा  |  ता

 डो०  हो  ए०  आवंदितियों  से  लिया  गया  ब्याज

 3481.  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  क्िकास  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किराया  खरीद  आधार  पर  डी०  डी०  ए०  फ्लेटों  के  आवंटितियों  से  ली  जाने  वालो  ब्याज

 दर  तथा  डो०  डी०  ००  के  पास  पंजीकृत  लोगों  द्वारा  जमा  कराई  गई  घनराशि  पर  दी  जा  रही  ब्याज  दर

 का  व्यौरा  क्या  ओर

 दोहरी  ब्याज  दर  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्ली  विकास

 करण  द्वारा  किराया  खरीद  आधार  पर  आवंटित  फ्लेटों  के  लिए  निर्धारित  मासिक  किश्त  में  12.60%
 प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  घटक  शामिल  होता  दूसरी  पंजीकरण  के  प्रति  जमा  कराई  रांशि  पर
 7%  वाधिक  दर  से  चक्रवृद्धि  वाषिक  आबंटियों  को  देय  आबंटन  के  समय  फ्लैटों  की  कीमत  में  प्रति

 समायोजित  किया  जाता

 ब्याज  की  अन्तरीय  दरें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  क्रियाकलापों  का  वित्तपोषण  करने
 के  विचार  से  लागू  की  जाती  है  |

 पश्चिस  बंगाल  सें  नेहरू  रोजगार  धोजना  के  अन्तर्गत  रोजगार

 3482.  थी  बोर  सिह  महतो  :  क्‍या  शहरों  बिकास  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  नेहरू  रोजगार  ग्रोजना  के  अन्तगगंत
 कितने  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  और

 उक्त  जवधि  के  दौरान  कितनी  धनसशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 शहरी  जिकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एल०  :  केहरू  रोजगार

 शहरी  निर्घेनों  क ेलिए  स्व-रोजगार  और  मजदूरी  रोजगार  के  अवसरों  को  सुजित  करने  हेतु  बनायी  गयी
 जो  पश्चिम  बंगाल  राज्य  स्रहित  देशभर  में  1989  से  चलायी  जा  रहो  स्व-रोजगार  के

 छकों  को  दाइम्भ  करते  के  लिए  सह्वायता  प्राप्त  शहरी  नि्धनों  की  संख्या  और  प्रत्येक  गत  तीन  बर्षों  के
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 दौरान  सृजित  किये  गए  श्रम  दिवसों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  सहायता  प्राप्त  लाभग्राहियों  सृजित  काय॑  श्रम  दिवसों

 की  संख्या  की  संख्या

 1989-90  0  शून्य  शून्य
 1990-91  1,355  66,838
 1991-92  7,375  2,07,89 9

 किस  फॉउ8इइ$-ईा  लत
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना  के  अन्‍्तंगंत  पंश्चिम  बंगाल  के  लिए  आबंटिंत  राशि  एस

 प्रकार  है  :--
 renee नमन  ५3333  नननननन-+++  3333  vse  किक  +>  32...

 वर्ष  नियत  की  गयी  राशि

 रुपयों

 1989-90  —  839.73

 1990-91  न  692.01

 1991-92  ता  521.40

 अवध  कब्जे  बाली  भूमि  को  खाली  कराने  संबंधी  विधान

 3483.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अवैध  रूप  से  कब्जा  कौ  गई  सरकारी  भूमि  को  खाली  कराने  के
 संबंध  में  एक  विधान  बनाने  का  मौर

 इसे  कब  तक  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :  सोक

 परिसर  दखजकारों  की  अधि  1971  में  लोक  जिसमें  सरकारी  भूमि
 शामिल  से  अमधिकृत  दखलकारों  को  बेदखल  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  मंबास  थओोडों  के  लिए  निधि

 3484.  झी  सैयद  शहावृद्दोन  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करंगे  कि  :

 किन  राज्यों  ने  स्वायत्त  आबास  बोर्डो  अथवा  आवास  निगमों  की  स्थापना  की

 क्‍या  इस  तरह  के  बोडॉ/निगमों  को  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  किसी  केन्‍्द्रीय  वित्तीय  संस्थान
 से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई

 ही
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 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इन  बो्डों  ओर  निगमों  का  वास्तविक  लक्ष्य  कितना  तथा  कितनी

 उपलब्धि  हुई  ओर

 इसके  लिए  बर्ष  1992-93  2-93  में  वास्तविक  लक्ष्य  तथा  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 निर्धारित  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  अधिकांश  राज्य  सरकारों
 मे  आवास  बोर्डों/निगमों  की  स्थापना  की  उपलब्ध  सूचना  के  आंध्र

 मध्य  उत्तर  पश्चिम

 जम्मू  तथा  हिमाचल
 दादर  नगर  नागालैण्ड  ओर  त्रिपुरा  राज्यों  में  आवास  बोडड  है  ।

 केन्द्र  सरकार  राज्य  आवास  बोर्डों  को  कोई  प्रत्यक्ष  निधियां  नहीं  दे  रही
 जीवन  बीमा  निगम  आदि  जैसे  केन्द्रीय  विक्तीय  संस्थानों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही

 आवास बोर्डों  निर्धारित  विननन-न-न««--म+मन«ममभंममं-मभ»-आमम»मममन+-ननन»5५ «नम  मनमानी

 और  आवास  राज्य  विषय  होने  के  नाते  आवास  बोर्डों  के  लक्ष्य  निर्धारित  करने  और
 छनकौ  उपलब्धियों  पर  निगरानी  का  कार्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सर्गीपालल  विकास

 348  5.  शी  सी०  के०  क्ष्पुस्थामो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कछुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  पशुधन  और  मुर्गीपालन  क्षेत्र  की  स्थिति  अच्छी  नहीं

 यदि  तो  इसमें  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  कितनी  घनराशि  निश्चित  की
 गई

 कृषि  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पशुपालन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  योजनाओं  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  400  करोड़  रुपए  की  राशि

 निर्धारित की गई है । नागपुर सें गन्‍ता बिकास केसर 3486. थरो बसा सेथे : क्या कृथि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार का विचार विदर्भ क्षेत्र के लिए नागपुर में गम्ना विकास केन्द्र स्थापित करने का यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा कया और यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? कषि संजालय में राज्य संजो मुल्लापललो : महीं । प्रश्न ही नहीं होता ।
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 (a)  वित्तीय  स्थिति  के  जाने  के  फारण  गन्ने के  सम्बन्ध  '
 में  '  विकास  स्थोपित  किए

 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ोसा  में  मार्स्यिको  विकास

 3487.  शो  भोकांत  जेसा  :  ब्या  कृषि  मन्‍्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उंडीसा  का  कितता  क्षेत्र  मात्स्यिकी  कार्य  के  लिए  उपयरंक्त

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य  का  कुल  कितना  क्षेत्र  मात्स्थिकी  के  अन्तगंत  लिया  गया

 राज्य  में  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वाश  अब  तक  कया  कदम  उठाए  गए
 और

 '
 उक्त  अविधि  के  दौरान  केन्द्र  सरेंकार  द्वारा  उड़ीसा  सरकोर  की  इंस  प्रेयोंजनार्थ  किंतेती

 घनरीश  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्‍्लापल्ली  उड़ीसा  में  मत्स्यपालन  के
 विकास  के  लिए  59000  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  ताजे  पानी  के  जलाशय  एवं  तालाब  और  5.95
 लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  में तटीय  खारा  पानी  उपलब्ध  है  ।

 राष्य  में  पिछले  सीन  वर्षों  क ेदौरान  8,147  हैक्टेयर  ताजे  पानी  के  जलाशय  एवं  तालाब

 तथा  खारे  पानी  का  7076  हैक्टेयर  क्षेत्र  क्रशः  ताजा  पानी  मत्स्यपालन  और  खारा  पानी  श्िम्प  पाश्षन

 के  अन्तगंत  लाया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  मत्स्यपालन  विकास  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नानुसार

 केम्द्र  दवरा  प्रायोजित  दो  भिन्‍त-शिश्न  योजनाओं  के  अन्तमंत  क्रमणः  ताजा  पानी  मत्श्यपालन

 एवं  खारा  पानी  मत्स्यपालन  के  विकास  हेतु  13  मछलीपालक  बिकास  एजेन्सियों  तथा  4  खारा  पानी

 मत्स्यपालक  विकास  एजेन्सियां  स्वीकृत  की  गई  ।  ये  एजेन्सियां  इक्तछक  मत्स्यपालकों  की  लीज  पर  भूमि
 की  व्यवस्था  करने  तथा  प्रशिक्षित  करने  के  साथ-साथ  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  हैं  ।

 थे  इच्छुक  मछेआरों को  प्रशिक्षण  देने  के  अतिरिक्त  मैत्ध्यपोलेंक  विकास  एंजेन्सी खोरां  पॉनी
 पालक  विकास  एजेन्सी  कार्यक्रमों  क ेतहत  पहले  वर्ष  कल्चर  आपरेशन  शुरू  करने  के  लिंए  मंत्स्यंपीलिकीं

 एके  बतेमोन  जेलोशियों  तंथा  तालीबों  के  नए  तॉलाबों  के  निर्माण  लिए  रॉजसहाथता  और

 ऑओदोनों  की  आंपूर्ति  करती  हैं  ।

 (a)  गत  तीन  वर्षों  में  मत्स्यपालन  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  की  13  मत्स्यपालक

 विकास  एजेन्सियों  क ेलिए  72.09  लाख  रुपये  तथा  4  खारापानी  मत्स्यपालक  विकास  एजेन्सियों  के

 लिए  236.83  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  निर्गेमित  की  गई  है  ।

 झरगी  झोपड़ो  निवासियों  को  दिये  गए  भूखण्डों  का  स्थासित्व  अधिकार

 3488.  थी  जोवन  शर्मा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  झुग्गी  झोपड़ी  के  निवासियों  को  दिए  गए

 भूखण्डों  के  स्वामित्व  अधिकार  बदल  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  दिल्ली  में  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए  भूखण्ड  भी  दूसरों  के  अधिकार  में  चले  गए

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विवार  उनके  मामले  में  भी  स्वामित्व  अधिकार  बदलने  का
 ओर

 (8)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  हां  ।  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  झग्गी-झोपड़ी  पुनर्वास  कालोनियों  में  भूखण्ड
 अनुशप्ति  शुल्क  आधार  पर  आवंटित  किए  गए  अनथिकृत  दखलकारों  को  मालिकाना  हक  प्रदान  करने

 के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सूचित  किए

 लीजहोल्ड  भूखण्डों  को  फ्रीहोल्ड  में  परिवर्तत  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्कौम  की  घोषणा  के  पश्चात्‌
 रोहिणी  आवासीय  स्कीम  में  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  डब्ल्यू०  के  भूखण्डों  के साधारण

 मुख्तारनामाधारकों  से  आवेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  अनुमति  के  बिना  कुछ

 भूखण्डों  के  बारे  में  हस्तास्तरण  का  उल्लेख  है  ।

 और  मालिकाना  हक  के  परिवर्तन  का  निर्णय  लीजहोल्ड  भूखण्डों  को  फ्रीहोल्ड  में

 परिवतेन  के  लिए  स्कीम  के  आधार  पर  किया

 राष्ट्रपति  को  स्थोकति  के  लिए  हरियाणा  के  सम्बित  पड़  विधेयक

 3489.  थी  भूपेस्  सिंह  हुड्डा  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हरियाणा  संविधान  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  उन  विधेयकों  का  ब्यौरा  क्‍या  थो

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  और  ये  कब  से  लम्बित  पड़े
 और

 हन  विधेयकों  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  कब  तक  मिल  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गृह  संज्ञालय  में  राज्य  सम्त्रो  एम०  एम०
 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 चूंकि  विधेयकों  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  और  राज्यसरकार  के  साथ  परामर्श
 कारंवाई  की  जाती  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  यह  कारंवाई  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ।
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 सिखितਂ  उत्तर
 30  1968

 कमममअ»कम>न्>»७,...  ५  »

 तेल  कंपनियों  द्वारा  कम  लागत  वाली  परियोजनायें  आरंभ  करना

 3490.  डा०  कारतिकेश्वर  पत्र  :  क्‍्यः  पेट्रोललिबम  और  फ्राकृतिक.गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ,

 तेल  क़ंपनियों  द्वारा  1901-92  के  दौरान  की  गई  कम  लायत  वालो  परियोजनाओं  के
 कम्पनीवा र  नाम  क्या  तश्रा  उनकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 दोरान,विभिन्‍न  तेल  कम्पनियों  द्वारा  पूरी  की  गई  कम  लागत  वाली  नई

 योजनाएं  के  कम्पनीवार  लागत  तथा  प्रत्येक  कंपनी  की  क्षमता  का  ब्योरा  क्या  ओर

 1992-93.  3  के  दौरान  कम्न  लागत  वाली  नई  परियोजनाग्रें  शुरू  करने  के  लिए  रखे  गए
 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मनन्‍्त्रो  बो०  :  से  कोई  भी

 योजना  निम्न  लागत  परियोजना  रूप  में  वर्गीकृत  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 3491.  झ्लो  घ्मण्लझा  मोंडम्पा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की।कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  के  सहकारीः  क्षेत्र  द्वारा  प्रस्तुत  परियोजन्स्ओं  को  मंजूर  करते  समय

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तिगम  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के-लिए  उनके  क्षेत्र  में  कुशल  एवं

 अकुशल  रोजगार  के  सृजन.पर  जोर

 यदि  तोकक्‍्या  दिशा  कोई  कदम  उठाया  गया  है/उठाने-  का  किल्लार  किया  गया

 तोः  तत्संबंधी:थ्यौरा  क्या  मोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 कुषि  सनन्‍्च्रालय  सें-राज्य  मन्को  सुह्लापललो  :  प्रौद्योगिकीय  आथिक

 सक्षमता  की  स्थापत्ता  के  लिए  परियोजना  का  मूल्यांकन  करते  समम  राष्ट्रीव  सहुकारी  विकास  निगम  ऐसी

 परियोजनाओं  को  र-सुजन.कीःक्ष मत्ा  पडु  भी  विच्यर  करती  यह.जाब्रकारी  सहकारी

 राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार-की  गई  परियोजना  रिपोर्टों-में  भी  शरमिल  की  जाती

 प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 बिल्ली  में  अवैध  रूप  से  रह  रहे  पाकिस्तानों  नागरिक

 ] ष्

 3492.  झो  स्रेल्लपाल  पादक  :  क्या  गह  मन्त्री|यह  बताते  की  कृपः  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली  में  विशेष  रूप  से  पूर्वों  दिल्ली  में  रूप  से  पाकिस्तानी

 नागरिक  रह  रहे  ओर

 यदि  तो  इन  व्यक्तियों  को  निर्वासित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाग्रे  गये  हैं/उठाने  का

 विचार  किया  गया  है  ?
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 है  198  4

 संदड़ेस  का  में  हास्य  सभा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम  ०  एस  ०  :
 जी  श्रीमान्‌  :  तथापि  हमारे  पास  यह  सूचना  नहीं  है  कि  पाकिस्तानी  नागरिक  जो  अवेध  रुप्र  से

 दिल्ली  में  ठहरे  वे  विशेषु  रूप  से  पूर्वी  दिल्ली  में  रह  रहे  हैं  ।

 पाकिस्तानी  नागरिकों  के  भारत  में  प्रवेश  ठहरने  और  वापसी  को  नियमित  करने  के

 लिए  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  जब  ओर  जहां  किसी  पाकिस्तानी  नागरिक  के  भारत  में
 अवधि  से  अधिक  ठह  अवैध  रूप  से  रहने  का  पता  लगता  है  तो  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन
 द्वारा  विदेशी  नागरिक  19०6  के  अधीन  उस  पर  मुकदमा  चलाने  अथवा  उसे  स्वदेश  बापस

 भेजने काडुवाई  जय  इस  प्रक्रर  को  शक्तियां  राज्य  सरकारों  आदि  के  पास  मोजूद  हैं  ।
 के

 नकदी  फसलें

 3493:  भो  काशोीहाल  क्या  क॒णि  मन्की  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  !
 केन्चो  राज़  गुजरा  नकदी  फसलों  कप  कुल/कितना  उत्पादन

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  नकदी  फसलों  का  उत्प्रद्नत:बढ़ादेकेलिए.  कितनी
 सहायता  दी  ओर

 गुजरात  में  नकदी  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  |  भो  मल्लापल्ली  :  1991-92  के  दौरान  गुजरात
 मेंअमुख्  तकदी  फसलों  अर्थत्‌  का  18.1!  |  लाख  मीटरी  टन  गस्ले  का  96.20.  लाख  मीटरी  दक्त
 औएर  1.19

 गंठों  170  किल्योग्राम  की  तथा  का
 मीटरी  टन  का  उत्हादव.होने  का  अनुमान

 गुजरात  को  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  658.75  लाख  रुपये  और  गहन  कपास
 विकास  कार्यक्रम  के  लिए  18.66  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गयी  है  ।

 नकदी  फसलों-के  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  का  पूरा  करवाने  के
 लिए  राज्य  में  कई  केन्द्र  क्षेत्रीय/केन्द्र  प्रायोजित  योजनायें  चलायी  जा  रही  इन  योजनाभों  के  अन्सभंत
 दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  में  अत्य:बाब़ों/के;  साथ्र/सप्रथ-  खरपतवास्ताशी/जाकवाणियं,  पोध  रक्षण

 वनस्पति  रक्षक  उन्नत  फार्म  उपस्करों  आदि  को  राजसहायता  प्राप्त  दर  पर  उपलब्ध
 कराना  शामिल

 बिल्‍लो  जिकास  प्राधिकरण  हारा  किया  गया  आबासों  भोर  दुकानों  का  जालो  आबंदन

 3494.  शो  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बे  1991  और  1992  में  अव  तक  के  दौरान  सरकार  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 किए  गए  आयासोंਂ  दुकानों के  जाली  आवंटत  के  शिकायतें  और

 यदि  हां  तो  ऐसी  कितनी  शिकायतें  मिली  और

 डन|गड़ाकिकों  के  लिए  ज़िम्केदसड्न/ब्यकिहमोंनके,  विकुद्ध  कायेत्राह्री-की/गई:-है।?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य
 संत्रो4थो  एु८ू०

 :  1-1-94.% ,
 24-7-92  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सतकंता  विभाग  को  मकानों  के  जाली



 लिखित  उत्तर  ३60  1992
 नी

 जावंटन  के  आरोप  की  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इन  दोनों  मामलों  में  जांच  की  प्रक्रिया  आरम्व  कर  दी

 गई

 असम  को  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  बित्त  विकास  निगम  से  ऋण

 3495.  भी  प्रयोन  डेंका  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  वित्त  विकास  निगम  असम  में  अनुसूचित
 जातियों  जनजातियों  के आर्थिक  विकास  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  रही

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  उसके  पास  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  ओर

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इनका  कब  तक  निपटान  कर  दिया  जायेगा  ?

 कह्याण  मंत्री  सोतारास  :  हां  ।

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  निगम  के  पास  19  आवेदन  पत्र  लम्बित

 19  आवेदन  पत्रों  में  स ेकेवल  16  आतेदन  पत्र  7-7-92  को  प्राप्त  हुए  थे  और  इन  पर

 कार्रवाई  की  जा  रही  3  आवेदन  पत्र  अपूर्ण  थे तथा  और  विवरण  मांगा  गया  इन  आवेदन  पत्रों

 में  से  दो  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  हो  गई  है  तथा  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  शीघ्यर  कारंवाई  की

 जा  रही  शेष  एक  के  सम्बन्ध  में  असम  निगम  से  अभी  भी  विस्तृत  विवरण  प्रतीक्षित  है  ।

 गुजरात  में  तेल  को  खोज

 3496.  डा०  असृतलाल  कालिदात  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृूजरात  में  गैस  और  तेल  का  उत्पादन  कितने  स्थानों  में  होता

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  क ेदोरान  किन-किन  स्थानों  में  का  कुलਂ  कितना-कितना

 डत्पादन

 गुजरात  में  तेल  की  खोज  के  इन  कार्यों  पर  तेल  उत्पादन  लागत  और  लाभ  का  अनुपात  क्या

 और

 विगत  तोन  वर्षों  के  दौरान  खोज  में  मिले  तेल  से  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  आयोग  को  कितना

 वास्तविक  लाभ  हुआ  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०

 अ  कलेश्व  कैम्बे  और  बड़ोदा  के  क्षेत्रों  में  52  स्थान  आते
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 $  1914  लिखित  उत्तर
 ne  a  7  5"
 तेल  उत्पादन  निम्नवत्‌

 आंकड़े  मि०  मी०  टन  में

 1991-92 शहरों  के  नाम  1999-90  1990-91

 अहमदाबाद  1.600  1.450  1.346

 मेहसाना  2.640  2.720  2.515

 अ  कलेश्वर  1.992  2.155  2.137

 कौम्ने  0.029  0.032  0.036

 अबड़ोदा  0.054  —  —

 जोड़  6.315  6.357  6.034

 *मई  1990  से  बड़ौदा  उत्पादन  अकलेश्वर  परियोजना  में  दिखाया  जाता  है  क्योंकि  बड़ौवा

 अधिष्ठापनों  को  अ  कलेश्वर  परियोजना  के  तहत  रखा  गया  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  परिवहन  लागत  ओर  सांविधिक  वसूलियों  सहित  लागत  इस

 प्रकार

 ऋूढ  तेल  2200  रुपये/टन

 प्राकृतिक  गैस  1644  एम

 लाभ  अनुपात  निम्नवत्‌

 ऋड  तेल  4.44%

 प्राकृतिक  गेस

 वर्ष  निम्नवत्‌  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  गुजरात  में  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  से  अजित  शुद्ध  आय  102.25  करोड़  रुपए  पी०  जी०  गौर  वेक्‍्स  है  ।

 सहकारिता  के  आधार  पर  समुद्री  मत्स्यन

 3497.  ओऔ  के ०  प्रधानो  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  सहकारिता  के  आधार  पर  समुद्र  मत्स्यन  को  प्रोत्साहन  दे  रही

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  सहकारी  संस्थाएं  गठित  की  गयो  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  राज्यवार  इन  समुद्री  सहकारी  संस्थाओं  को  केन्द्र  सरकार

 ने  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापल्लो  :  हां  ।

 (a)  और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1$7



 लिखित  उत्तर  $0

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  रंष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सामुद्रिक  र
 गत्स्थिकी

 सहकारी  समितियों  के  लिए  निर्मु कत  सहायता  का  राज्यवार  विवरण
 म्न्ड  न

 कऋम  राज्य  1989-90  1999-91  1991-92

 संख्या
 लत फः#ः

 आम्भ्र  प्रदेश  84.77  ee

 2.  गुजसत  84.77  0.12  140.43

 3.  कर्नाटक  9.00  0.00  0.00

 4.  केरल  0.00...  526.00  0.00

 5.  महाराष्ट्र  0.00  526.00  8  1068.00

 6.  उडोसा  4१.95  8.40  29.50

 7.  तमिलनाड़  -4:96  8.40  29.50

 बंगाल  4.96  4.60  ,  306.98

 9.  दमन  एवं  दिय  0.00  2.59  7.95

 योग  0.00  2.59  7.95  5

 बलात  धर  परिथतंत

 34498.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 रु  क्‍या  हाल  ही  में  कश्मीर  की  जेलों  में  हिन्दुओं  के  बलात्‌  धर्म  परिवर्तन  के  मामले  प्रकाश  में

 श्ये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रॉतिक्रिया  है  ?

 संसदौय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तेया  गह  सँश्रील॑य  में  रणिय  '  सैर  एम०
 :  कण्मौर  में  जैलों  में  हिन्दुओं  का  जंबरंन  घ्॑म  धरिवर्तन  किए  जाने'का कोई  ध्यान  में

 नहीं  आया

 :  से  प्रश्न  नेहीं  उठते  ।

 सरकारो  आबास  के  लाइसेंस  में  शुल्क  वृद्धि

 ]
 3499.  भ्रो  मबन  लाल  खुराना  :  क्‍या  शहरो  जचिकास मंजी  यह  बेताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 "३0



 8  1914

 ee  बनना
 रे

 की  वृद्धि  कर  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 लिखित  उक्तर

 क्‍या  सरकारी  मकानों  के  लाइसेंस  शुल्क  में  हर  तीन  का  के  पश्चात्‌  लगभग  50  प्रतिशत

 वर्ष  1987  से  अब  तक  श्रेणी-बार/कालोनीवार/वर्षवार  कितने  सरकारी  मकानों  का

 निर्माण  किया  गया  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  नहीं  ।

 सरकारी  वास  के  लाइसेंस  शुल्क  में  परिवर्धन/परिवर्तन  तथा  नये  मकानों  के  निर्माण  के  कारण
 वर्तमान  सरकारी  सम्पत्ति  के  पूजी  लागत  में  वृद्धि  क ेआधार  पर  किया  गया  है  ।

 1987  से  टाइप/इलाके/वर्ष वार  निर्मित  क्वार्टरों  की  स्लंछ्या  संलग्न  विवरण  में  दो  गयी

 विवरण

 1987  से  टाइपवा  र/इलाकेकर  निर्मित  क्वार्टरों  की  संख्या  दर्शामे  बाजा!फिकरण

 वर्ष  इलाका  टाइप-वार  विवरण  योग

 I  1  I  ए

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 87-88  कलकत्ता  “5  336  जे
 —  ++  न+  —  336

 अगरतला  28.  12  -16  जा
 शा  न  56

 4  8.4  4  जा  “:
 जा  ध्शाय  16

 कोहिमा  8  16  --  -  +-  -  24.

 इस्फाल  4  16  16  गा
 ा  न

 गा  36

 मद्रास
 जै  —  54  व  32.  80  184

 हैदराबाद  —  64  32  +-  36  132

 दिल्ली  98  454  205  ता  त+  18  18  775

 142  506  695  80  ता  86  68  1577

 88-89

 दिल्ली  28  62  230  —  128  24  184  666

 चअण्डीगढ़  45  68  52  +-  +  165

 शिमला  16  16  --  जा  =  -+-.  32



 30  1992

 1  2  3  4  5  6 7  8...  9  10

 मद्रास  48  120  112  +>++  30  310

 हैदशबाद  --  32  -  जा
 ने

 —  32

 लखनऊ  56  56  80  32  -+-  न  --  224
 ॥

 193  354  474  32.  158  23  214  1417

 89-90

 दिल्ली  --  274  300  --.  +-  —  —  574

 कानपुर  121  145  54  30  --  4  --.  354

 इलाहाबाद  ““  —  ध््श्ःण्  3  ा  3

 हैदराबाद  “5  —  रा  प
 चा  32.  32

 बंगलौर
 जा  हा  =  ता  30  ३0

 शिक्षांग
 जे  —  4.  +-+

 —  —  4
 --  —  40  -  -  -  40

 मद्रास  90  210  60  _-  पा
 न+  40  400

 इन्दौर  42  84  --  6.  —  --  132

 कानपूर  36  न -  “:  32.  +-  24  जा  112

 389  716  454  72  --  31  102  1681

 90-91

 बंगलौर  —  64  70  42  न  $  --  184

 मद्रास  —  54  102  न  न  न  --  156

 कोचोन  32  48  --  24  न  4  --  108

 कलकसा  288  112  88  ज-+  —  न  --  488

 नागपुर
 --  72  80  —  न  --  152

 शिक्लांग  न  4  —  —  4

 इम्फाल  —  16  --  न  न  _  --  16

 320  266  340  70  --  12  --  1108



 8  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 91-92

 दिल्ली
 -  —  256  21  —  277

 कलकत्ता
 |ँपूअ+ा  160  —  48  न

 च+
 —  208

 अगरतला  _  _  6  +-  न  —  6

 चण्डीगढ़  90  152  —  +-  —  --  242

 कोचीन
 —  16  ॥6  —

 न  “5  332

 इन्दौर
 ेाेपै  +्  —  6  गाय  न+  6

 कानपुर
 ा  —  6  न  —  10

 शिमला
 जेा  “5  “5  24  4  --  38

 90  328  22  84.  256  29  --  3809

 पुलिस  बल  का  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 3500.  झी  एन०  जे०  राठया  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  राज्यों  में  पुलिस  बल  का  आाधुनिकीकरण  करने  के  लिए

 बार  आवंटित  की  गयी  धनराशि  का  अ्योरा  कया

 पुलिस  बल  का  आधुतिकोकरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कितनी  धनराशि  मजाबंटित  की

 जायेगी  और  गत  वर्ष  की  तुलना  में  उसमें  कितनी  वृद्धि  की  गयी  है  और  यह  घनराशि  राज्य  सरकारों  को

 कब  तक  आवंटित  कर  दी

 पुलिस  बल  का  आधुनिकीकरण  करने  का  अभियान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कब  चलाया  गया

 था  और  इस  संबंध  में  कितनी  सफलता  मिली

 इस  योजना  के  अन्तगंत  आथिक  सहायता  देने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किये  यये

 और

 (8)  यह  सहायता  अनुदान  और  ऋण  के  किस  अनुपात  में  विभाजित  की  जाती

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंज्ञालय  में  राज्य  संत्री  एम०एस०

 से  (s)  राज्य  पुलिस  बल  आधुनिकीक रण
 योजना  के  भारत  सरकार  राज्य  पुलिस  की  कार्य

 दक्षता  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करती
 आ  रही  है  तथा  उनके  प्रयासों  को

 और  बड़ा  रही  इस  योजना  के  राज्य  सरकारों  को  राहृत  स्वरूप  अनुदान  और  ऋण  (50:50

 के  अनुपात  दिए  जाते  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  राज्य  पुलिस  बल  अधुनिकीकरण  योजना

 के  तहत  विभिन्‍न  राज्यों  को  20  करोड़  रुपए  कौ  राशि  आवंटित  की  गई  ।  बालू  विस्तोय  वर्ष  के  दौरान



 —ees  नमक
 लिंखित  इंरं  30  1992

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  आवंटन  के  लिए  30  करोड़  रुपये  सुनिश्चित  किए  गए  राज्य  की

 पुलिस  की  थानों  की  संख्या  और  राज्य  में  अपराध  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  राज्यों  के

 विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  निधि  जारी  की  जाती  है  ।  राज्यों  से  मिली  सूचना  से  पता  चलता  है

 बातों  के  पुलिस  की  थाना  स्तर  तक  संचार  ओर  प्रशिक्षण  ढांचे  को

 बढ़ाते  में  योजना  लाभदायक  सिद्ध  हुई  है  ।

 अठ  संगिक  बसें  सें  मर्तो

 ]

 3501.  शो  संयद  शाहाब॒बूदोन
 :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दौरान  प्रस्ताक्ति  एक्शन  फोर्सਂ  सहित  विभिन्‍न  केन्द्रीम  अध  सैनिक

 बलों  के  लिए  बल  वार  कुल  कितने  जवानों  की  भर्ती  की  ओर

 1992-93  के  दौरान  बलवार  अनुमानतः  किसनी  भर्ती  की  जाएगी  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस  ०एस०  :

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :---

 सी०्सुण्ब०  के०रि०पु०ब०  के०्मौ  ०सु०व  ०  आाग्ति०स्री०पु०  असम  राइफल  जोड़

 का  रंबाई  बल

 2385:  22369  4733  1063  1796  32326

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--
 rd  चिन्ता  te

 सी०्सु०्ब०  कै०रि०पु०ब०  के०मौ०यु०ब०  भाग्ति०्सी०पु०  असम  राइफल  जोड़

 कारंवाई  बल

 1611  4000  4700  602  1827  12740

 कृषि  उत्पाद

 3502.  श्री  भूपेमा  सिंह  हृडडा
 :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वि

 उन  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  उत्पादਂ
 कीं  जैणो में  रखा  ओर

 यह  वर्गीकरण  किन  मा्गे-निरदेशों  क ेआधार  पर  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुश्लापल्लो  ओर  1962
 के  अन्तगत“क्रृषि  उत्पादਂ  की  श्रेणी  में  रखे  गये  जिन्सों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :---

 (4)  खरा  विलकहन

 164



 (2)  जिनमें  खली  ओर  अन्य  सादर  भी  शाभिल  हैं

 (3)  कच्ची  कपास  चाहे  वह  ओटाई  हुई  हो  या  बिना  ओटाई  तथा  बिनौला

 (4)  कच्चा  और

 (5)  वनस्पति  तेल  ।

 इसके  लिए  पृथक  से  कोई  मार्ग  निर्देशन  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 खाद्य  प्रसंकरण  उद्योग

 3503.  डा०  कालिकेश्वर  पात्र  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  उपक्रमों  और  इस  समय  कार्य  कर  रही  कम्पनियों  द्वारा  शुरू  किए  गए  खाद्य
 प्रसंस्क रण  उद्योगों  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 ाटे  में  चलने  वाले  सरकारी
 क्ष  श्र

 के  उपक्रमों  द्वारा  कितने  खां  प्रसंस्करण  उद्योग  शुरू
 किए  और

 1992-93  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  के  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 रामच्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालत  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सरकारी  सेक्टर  के  दो  उपक्रम  हैं  अर्थात्‌  माडन  फूड  इंडस्ट्रीज

 लि०  एफ०  आई०  और  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लि०
 माडने  फूड  इन्डस्ट्रीज  लिमि०  के  19  यूनिंट  हैं  जिनकी  कुल  लागत  2613.00  लाख  रुपये  के
 लगभग  है  ओर  इनमें  से  17  यूनिट  कार्यरत  हैं  ।  नेरामक  के  अधीन  यूनिट  की  लागत  357.55  लाख
 रुपये  है और  यह  कार्यरत  है  ।

 यश्षपि ये  दोनों  उपक्रम  ऋटे  में  चल  रहे  हैं  परन्तु  माढने  फूड  इ  डस्ट्रीज  लिमि०

 सुधार  दिखा  रही है  ओर  शीघ्र  लाभ-लेने  काली  है  ।

 1993  के  दोरान  मांडेम॑  फूड  इ  डस्ट्रीज  (६०)  लि०  की  कार्यान्वयनाधीन  परियोजनायें
 निम्नलिखित  हैं  :

 1.  संघ  शासित  क्षंत्र  दिल्ली  में  अन्य  उत्पादन  सुविधाओं  का  कार्यान्वयन  और  संस्थापन  ।

 2.  रोलर  आटा  फरीदाबाद  की  काय॑विधि  में  विस्तार/विविधीक रण  ।

 3.  और  भागलपुर-बिद्दार  में  पोषाह्मर  उत्पादन
 घाओं  की  स्थापना  ।

 नेरामक  का  असम  में  एक  लघु  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिट  की  स्थापना  हेतु  कायंवाही  शुरू
 करने  और  नेरामक  के  सामान्य  ब्रांड  नाम  के  अन्तगंत  पैकेजिंग  सामग्री  हेतु  बफर  स्टाक  का  सृजन
 गुणवत्ता  नियंत्रण  और  अनुसंधान  एवं  विकास  प्रयोगशाला  और  प्रसंस्कृत  फल  एवं  सब्जियों  के  विपणन
 को  स्थापना  जैसें'अपने  विद्यमान  कार्य  कसापों  में  विविधीकरणਂ  क  रने  का  भी  अ्रस्ताव  है  ।
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 rn  विज  एप  णयणए  हा  जन  ee

 3504.  थी  के०  प्रधानों  :

 झो  के०  पो०  सह  देव  :

 शो  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कितसे  मत्स्य  बन्दरगाह

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  विद्यमान  मत्स्य  का  दर्जा  बढ़ाने

 तथा  नए  मत्स्य  बन्द  रगाह  स्थापित  करने  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  बन्दरगाह  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाए
 और

 ह

 इनका  निर्माण  काय्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापल्लो  :  उड़ीसा  में  चूड़ामणि

 चूड़ामणि
 नैरी  ओर  बहाबलपुर  में  नो  मात्स्थिको

 बम्दरगाहों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 हां  ।  छोटे  बन्दरगाहों  और  मत्स्पावतरण  केन्द्रों  पर  माह्स्यिकी  बन्दरगाह  सुविधाओं

 के  विकास  =  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  एक  वर्तमान  एवं  नए

 बन्दरगाहों  के  निर्माण  की  लागत  का  50£  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  जैसाकि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 परियोजना  स्वीकृत  निमु  क्त  पूरा  होने  की

 तिथि  राशि  तिथि  राशि  संभावित  तिथि

 रुपये  रुपये

 1.  बलेसात  बन्चरगाहों  का  उन्नयन

 नरी  मा  92  6.00  मा  92  2.00  माच  1994

 निर्माणाधीन  नए  बन्दरगाह

 चन्व्रबाधा  अप्रैल  “88  8.32  जून  “88  1.00  मार्च  1994

 पंचूबिसा  मार्च  92  32.63  अक्दू  9  5.00  मार्च  1993

 फर०  “92  5.00

 कांसाबांस  मार्च  92  46.40  मार्च  "92  20.00  साचे  1994
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 एणएछए  कभे  LAT

 2  3,  4  5  6

 सोरान  मार्च  2  9.97  रच  “92  3.98  मा  6

 डूसीकल्या  मार्च  "92  9.40  मार्च  “92  4.70  मा  1994

 पालूर  मार्च  "92  9.40  मार्च  792  8.50  मा  1994

 इसके  तालूचा  (84.94  तांतियापाल  (99.88  खारनासी  (99.33
 ओर  जम्ब  (98.40  में  चार  मात्स्यिकी  बन्दरगाहों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारा

 घीन  है  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  पेट्रोल/डोजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  ओर

 एल  ०  पो०  जी०  एजेंसियो  का  आवंटन

 3505.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पढेल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भूतपूर्व  सैनिक  द्वारा  चलाए  जा  रहे  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  और

 एल०  पी०  जौ०  एजेंसियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्रो  केन्द्र  और  एल०  पी०  जी०

 एजेंसियां  भूतपूर्व  सैनिकों  को  स्वीक्त  की

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भूतपूर्व  सैनिकों  को  इन  बिक्री  केन्द्रों/एजेंसियों  के  आबंटन  सम्बन्धी

 किसने  आवेदन  लम्बित  ओर

 वर्ष  सैनिकों  2-93  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  बिक्री  केन्द्रों  का  आबंटन

 पूरब  सैनिकों  को  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मस्ती  जी०  :  की  स्थिति  के

 अनुसार  रक्षा  श्रेणी  के  अस्तगंत  विचार  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  की  डीलरशिपें  तथा  229  एल०  पी०  जी०  की

 डिस्ट्रीआ्डूटरशिपें  प्रचालन  में  थीं  ।

 शूस्य  ।

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  रेकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 अनुमोदित  विपणन  योजनाओं  में  कुल  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रोब्यूटरशिपों  तथा  खुदरा  बिक्री
 केन्द्रों  की  डीलरशिपों  का  73%  रक्षा  श्रंणी  के  लिए  आरक्षित  है  ।

 दिल्‍ली  सें  जालो  प्रमाण  पत्रों  को  बिको

 3506.  श्री  एन०  जे०  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  ने  के  दोरान  और  जाता  में  अब  तक  जाली  प्रमाणपत्र

 और  डिप्लोमा  बेचे  जाने  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया
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 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  को  गई  भर

 ऐसी  भटनाओं  की  पुनराधृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  सम्त्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०  :

 एक  मामले  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 एक  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  है  ।

 थाना  पहाड़गंज  में  अभियुक्त  के  खिलाफ  भा०  द०  सं०  की  कारा  420/468/471
 अधीन  एक  मामला  दर्ज  किया  गया

 सहायक  पुलिस  आपुक्‍तों/थाना  प्रभारियों/क्षे ँत्रीय  अधिकारियों  और  गश्त  लगाने  वाला

 कांस्टेबलों  को  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  तथा  ऐसे  व्यक्तियों/एजेंसियों  क ेखिलाफ  तुरन्त  कारंवाई
 करने  के  बारे  में  समझाया  गया  है  ।

 खाचान्म  उत्पादन

 3507.  थी  सेयद  शाहाब॒हीन  :

 श्रो  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ब्ष  1991-92  के  दौरान  नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  खाशघ्बान्नों  का  कितना
 उत्पादन  कितना

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  अन्य  प्रमुख  कृषि  उत्पादों  का  नवीनतम  अशुमानित  उत्पादन
 कितना

 (#)  वर्ध  1991-92  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  की  वं॑द्धि  दर  में  राज्यथार  तथा  उत्फादवार  क्‍या

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  और  क्‍या  उपलब्धियां

 किन-किन  राज्यों  में  वृद्धि  दर  कम  अथवा  राष्ट्रीय  औसत  से  कम

 किन-किन  उत्पादों  की  वद्धि  दर  कम  अथवा  राष्ट्रीय  स्तर  से  कम  और

 (a)  वर्ष  199  2-93  के  दोरान  ऐसे  राज्यों  में  कथा  ऐसे  उत्पादों  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के
 लिए  कया  विशेष  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  खहलापल्ली  :  और  1991-92  के  लिए
 तिलहन  और  अन्य  प्रमुख  तकदी  फसलों  के  उत्पादन  के  अद्यतन  प्राक्कलम-भोच  दिएःगए  हैं  :

 टन

 खाद्यास्न  169.0  से  170.5

 कुल  नो  तिलहन  184
 कपास  9.8

 170  कि०  ग्रा०  की  मिलियन

 जूट  तथा  मेस्ता  10.1
 180  कि०  ग्रा०  की  मिलिशन

 गस्‍्या  244.8
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 (7.  1991-92  के  लिए  उत्पादन  में  वृद्धि  की  दर  का  लक्ष्य  खाद्यान्न  फसलों  के  लिए  3.4%
 और  गे  र-खाद्यान्‍्न  फसलों  के  लिए  3.5  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  था  ।  वृद्धि-दर  का  लक्ष्य  चावल  के
 3.5  गेहूं  क ेलिए  3.0  मोटे  अनाजों  के  लिए  2.5  प्रतिशत  ओर  दलहनों  के  3.5
 शत  निर्धारित  किया  गया  था  ।  समग्र  रूप  से  वृद्धि  को  हासिल.करने  के  लिए  राज्यों  के  कार्यनिष्पादन  और

 उनकी  कार्य  क्षमता  पर  विचार  करते  हुए  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  उत्पादन  का  राज्यवार  लक्ष्य  तदनुसार
 निर्धारित  किया  जाता  है|

 1991-92  के  दौरान  जिन  राज्यों  में  नकारात्मक  वृद्धि  हुई  वे  हैं--आंध्र
 हिमाचल  मध्य  राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  ।

 खरीफ  खरीफ  मू  अरण्डी  के  कुसुम  और
 बीन  के  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1991-'  2  के  दौरान  कमी  आई  1991-२2  के  दौरान

 रबी/ग्रीष्म  मू  तोरिया  और  जूट  एवं  मेस्ता  तथा  गन्ने  का
 दन  लक्ष्य  से अधिक  रहा  है  ।

 सरकार  फसल  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 न्वित  किए  जा  रहे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  चावल  विकास  का  एकीकृत  मक्का  एवं
 कदस्न  के  लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  एकीकृत  कपास  विकास  जूट  विकास  राष्ट्रीय
 बलहन  विकास  कायेक्रम  एवं  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  ।

 पाकिस्तान  से  अवेध  रूप  से  भारत  आने  वाले  लोग

 १508.  श्री  विजय  एन०  पाडील  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  और  राजस्थान  सीमा  पर  पाकिस्तान  से  अवैध  रूप  से  भारत  आने  वाले  लोगों

 की  संख्या  में  वद्धि  हुई

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  लोग  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  और  कितने  मारे  गए

 और

 इस  सम्बन्ध  से  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एस०  :

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  चालू  वर्ष  के
 दौरान  92  तक  कच्छ  और  राजस्थान  शरीमा

 पर  421  व्यक्ति  मिरफ्तार  किए  गए  और  ?  व्यक्ति  मारे  गए  ।

 राजस्थान  में  भारत-पाक  सीमा  पर  कुछ  संवेदनशील  और  सामरिक  महत्व  के  स्थामों  पर

 बाड़  लगाने  और  तेज  रोशनी  की  व्यवस्था  करने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  सीमा  पारसे  अवैध

 प्रवेश  को  प्रभावकारी  ढंग  से  रोकने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  और  अन्य  सुरक्षा  संगठनों  को  आवश्यक

 उपकरण  और  साधन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 विजयपुर  से  बिहली  तक  गेस  पाइपलाइन

 ३509.  जी  अन्युलाल  चम्त्राकर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 169



 लिखित  उत्तर  30  1992

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विजयपुर  से  नई  दिल्‍ली  तक

 गैस  पाइपलाइन  बिछाने  का  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  भिलाई  अथवा  कोरबाया  मध्य  प्रदेश  से  पाइपलाइव

 बिछाने  की  व्यवहायेता  को  अनुमति  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  और  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  अग्नि  शमन  सेवा  सहाबिश्ञालय  में  राजभाषा

 ]
 3510.  आओ  ताराचन्द  खण्डेलवाल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अग्निशमन  सेवा  महाविद्यालय  में  प्रशिक्षण  के  माध्यम  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 के  राजभाषा  नियमों  और  आदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संसदीय  काय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एन०  एस०  :
 से  राष्ट्रीय  अग्निशमन  सेवा  महाविद्यालय  एफ०  एस०  नागपुर  में  प्रशिक्षण  मध्यम

 के  सम्बन्ध  में  राजभाषा  नियम  और  सरकारी  आदेज  का  या  संभव  अनुपालन  किया  जा  रहा  इस
 हिन्दी  भोर  दोनों  में  अबुदेश  दिए  जा  रहे  सधी  बाह्य  प्रदर्शन  और  उपकरण

 व्याययम  हिन्दी  में  कराए  जाते  हैं  ।

 सरकारी  आवास  का  कब्जा  बनाए  रखते  हेत  अनुसति  देने  सम्थन्सी  जौति

 ]

 2511.  ओ  सोहन  राजले  :  कया  झहरो  बिकाल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 दिल्ली  में  उन  भूतपूर्व  मंत्रियों  और  भूतफूवं  सांसदों  को  सरकारी  आवास.-पर  कब्जा  बनाए  रखने
 की  अनुमति  देने  के  लिए  क्‍या  नीति  है  जो  उन्हें  उस  समय  आबंटित  किए  गए  थे  जब  वे  केन्द्रीय

 संसद  सदस्य  थे  ।

 शहरी  चिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  केन्द्रीय  पदत्याग  करने

 पर  अपने  कब्जे  वाले  निशुल्क  सुसज्जित  साधारण  पूल  वास  को  एक  माह  के  लिए  रख  सकते  इंच
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 अवधि  से  अधिक  मय  तक  रहने  हेतु  उनसे  विभागीय  प्रभारों  सहित  मूल  नियम  के  तहत  किराया
 अथवा  यदि  किराया  पूलड  किया  गया  है  तो  मूल  नियम  के  तहत  पूलड्‌  मानक  जो  भी
 गधिक  वसूल  किया  जाता  संसद  सदस्य  संसद  न  बने  रहने  पर  सामान्य  अनुज्ञप्ति  शुल्क  के  भुगतान
 पर  एक  माह  के  लिए  वास  रख  सकते  इसके  इनको  वास  खाली  करने  तक  की  अवधि  के  लिए

 अमुझ्प्ति  शुल्क  की  क्षति  दर  जमा  करनी  होगी  ।  भूतपूर्व  मंत्री/सांंसद  द्वारा  अनधिक्ृत  कब्जे  के  मामले

 लोक  परिसर  दखलकारों  की  .971  के  तहत  वास  कब्जे  को  खाणी

 कराने  लिए  कारंवाई  की  जाती

 कर्मचारियों  को  सरकारी  आबासों  का  आवंटन

 3512.  श्री  मदम  लाल  ख्राना  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  25  वर्ष  से  अधिक  समय  से  नौकरी  कर  रहे  बहुत  से  सरकारी  कर्मचारियों  को  अभी
 तक  आवास  आयंटिंत  महीं  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 साधारण  पूल  में  उपलब्ध  मकानों  की  सरकारी  आवास  मांगने  वाले  सरकार  के
 बारियों  की  से  बहुत  कम

 बजट  प्रावथानों  की  उपलब्धता  ओर  अधिक  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  समय-समय
 पर  किया  जाता  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  देश  के  विभिन्‍न  शहरों  में  लगभग  9850

 रिहायशी  एककों  के  निर्माण  हेतु  350  करोड़  दगपे  परिश्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 गुजरात  में  आतंकवाद  ओर  तस्करों  को  गतिविधियां

 3513.  श्री  प्रकाश  वो०  पादील्ष  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  गुजरात  विशेषतोर  पर  कच्छ  और  डांग  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  मातंकवाद  और

 वल्कर्ी  की  गतिविधियों  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :

 से  गुजरात  में  आतंकवादी  गतिविधियों  की  कुछ  घटनाएं  ध्यान  में  आई  हैं  ।  तस्करी

 श्ांदि  को  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल॑  तथा  अन्य  सम्बन्धित  सुरक्षा  संगठनों  को
 इयक  उपकरण  तथा  साज-सामान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 तेल  क्षेत्रों  की खोज

 4514.  शओओ  रास  नाईक  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 तेल  की  खोज  के  लिए  कितने  नए  क्षत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  ये  किन-किन  स्थानों

 पर  स्थित

 इन  क्षंत्रों  में  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  की  भांति

 भारतीय  कम्पनियों  को  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  देने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  सनन्‍्त्रो  बी०  :  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग/आयल  इण्डिया  लि०  के  साथ  संयुक्त  अभियान  विकास  के  लिए  लगभग  पांच  तेल/गैस  क्षेत्र  निजी
 कम्पनियों  को  दिए  जाने  की  आशा  है  ।  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  इज  क्षत्रों  से  8  मिलियन  टन

 तेल  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  इसके  अतिरिक्त  उत्पादन  भागीदारी  करार  के  अधीन  28  छोटे
 आकार  वाले  तेल/गंस  क्षेत्रों  को  भी  निजी  कंपनियों  को  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  इन  क्षत्रों  में लगभभम
 11.5  मिलियन  टन  तेल  और  5  बिलियन  घन  मोटर  गैस  के  बसुली  योग्य  भंडार  होने  का  अनुमान
 मोटे  तौर  पर  विदेशी  कंपनियों  की  समान  शर्तों  पर  ही  भारतीय  कंपनियां  इस  प्रस्ताव  में  भाग  लेने  के
 योग्य  होंगी  ।

 दक्षिण  बिल्‍लो  में  भूमि

 3515.  ओओ  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  दक्षिण  दिल्ली  में
 धीन  भूमि  के  सन्दर्भ  में  ।9  अगस्त  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  3225  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बीच  जानकारी  एकन्न  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  :  से  सम्पदा
 लय  ने  उन  जिनके  बारे  में  के०  लो०  नि०  वि०  ने  सूचना  दी  जिन्होंने  अनधिकृत
 अतिक्रमण  किए  को  नोटिस  जारी  किए  अधिकांश  दुकानदारों  ने  किसी  प्रकार  के
 कृत  निर्माण/अतिक्रमण  करने  से  इन्कार  किया  है  ।  इसलिए  के०  लो०  नि०  वि०  से  दुबाशा  निरीक्षण  करने
 और  उनकी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  अनु  रोध  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  तह॒बाजारी  धारकों  द्वारा  अतिक्रमण  का  सम्बन्ध  है  सरोजनी  नगर  माकिट  में  अतिक्रमण

 होने  की  कोई  सूचना  नहीं  आई०  एन०  ए०  माकिट  में  अतिक्रमण  की  कोई  सुचना  नहीं  ओर
 _

 इम्दिरा  आर०  के०  पुरम  में  तहबाजारी  धारकों  द्वारा  उनको  आवंटित  की  गई  भूमि  से  अधिक

 झरूमि  पर  अतिक्रमण  की  सूचना  है|  इन  मामलों  में  दिललो  नगर  निगम  द्वारा  की  गई  विशेष  कायंवाही
 की  सूचना  प्रतीक्षित  है  ।

 वक्षिण  दिल्‍लो  में  अतिकमण

 .  3516.  झो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरो  बिकास  मन्त्री  दक्षिण  दिल्‍ली  अतिक्रमण  के

 बारे  में  ।5  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  123  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सम्बद्ध  उत्तर  में  उल्लिखित  अतिक्रमण  को  इस  बीच  हटा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  उन  शुकानदारों
 को  नोटिस  जारी  किए  गए  थे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसांर
 अनधिकृत  निर्माण/अतिक्रमण  किए  अधिकांश  दुकानदारों  ने  किसी  अनधिकृत  निर्माण/गति-
 क्रमण  न  होने  की  सूचना  दी  है  ।  अतः  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  एक  और  निरीक्षण  करने  तथों

 अपनी  रिपोर्ट  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 .  एशियाई  बिकास  बैंक  ले  प्राप्त  ऋण  का  उपयोग

 ee ee  +++++++_न

 3518.  भौ  अमल  इस  :

 झी  मिल  कांति  चटर्जो  :

 थी  सुशांत  चक्षवर्तो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  देश  में  उपलब्ध  हाइड्रोका्बंन  संसाधनों  की  त्वरित  खोज  और

 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  से  ऋण  के  सम्बन्ध  में  26  1992  के

 नियरਂ  में  फार  फोरेन  फर्मंसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकबित  किया  गया

 यदि  तो  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  की  खोज  और  विकास  काये  को  तेज  करने  की  योजना

 का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  ठेकेदारों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  इस  कार्य  का  ठेका  दिया  गया  गौर

 उक्त  ऋण  का  किस  ढंग  से  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  थो०  :

 से  इन  ऋणों  से  भारत  सरकार  को  भुगतान  संतुलन  सम्बन्धी  समर्थन  प्राप्त

 इस  ऋण  के  अधीन  कोई  विशिष्ट  ठेका  नहीं  दिया  जाता  है  क्योंकि  यह  ऋण  हाइड्रोकार्न  क्षेत्र  में

 प्रोत्साहन  के  कार्यक्रमों  क ेलिए  ह ैजिसकी  डिजाइन  देश  में  हाइड्रोकाबंनों  के  अन्वेषण  और  उत्पादन  को

 गति  देने  के  लिए  त॑यार  की  जाती  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  सेवानिवृत  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाम

 3519.  डा०  आर०  भलल्‍लू  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  के  लाभ  नहीं  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और



 लिखित  उत्तर  30  1992

 इत  कमंकारियों  को  मकाशीक्र  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सी०  :  से  नई  दिल्ली  में  रहने
 वाले  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  योजना
 का  लाभ  दिया  जाता  लेकिन  उन्हें  नस्तिग  होम  की  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  नई  दिल्ली  के

 काहर  के  क्षत्रों  में
 भा०  कू०  अनु०  परिषद  ने  अपने  कुछ  संस्थानों  में  ओषधालय  खोली  है

 सोश  भा०  कु०  अनु०  परिषद  के  कर्मचारी  सेवानिवृत्त  होने  के  बाद  ऐसे  औषधालयों  में  चिकित्सा

 ख़मारद्ी  सुविधाएं  प्राप्त  करते  हैं  ।

 दुश्ध  ओर  बग्ध  उत्पाद  1992

 3520.  श्री  रवि  क्‍या  कथषि  मंछी  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  डेरी  किसानों  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  सुरक्ष्त  के  लिए  दुरघ  और
 दुष्घ  उत्पाद  1992  जारी  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 किसानों  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यब्म्ही
 कौ

 कवि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो०

 वुरध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  1992  को  मुख्य  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  दी  गई  हैं  ।

 सरकार  ने  इस  आदेश  के  सामान्य  कार्यान्‍वयन  के  लिए  नियंत्रक  की  नियुक्ति  कर  ली
 नियंत्रक  ने  विशिष्ट  क्षत्राधिकार  के  लिए  पंजीकरण  प्राधिकारी  को  भी  नियुक्त  कर  ली  ये  दोनों

 इस  आदेश  के  प्रावधानों  के  अनुसार  दुग्ध  उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  देखभाल

 जिवरण

 इस  आदेश  पशुपालन  तथा  डेयरी  विभ्ञाग  की  अध्यक्षता  में  एक  दुग्ध  तथा  दुश्घ  उत्पाद

 सल्काह्ुकार  बोर्ड  के  गठन  की  व्यवस्था  है  जिसमें  खाद्य  प्रसस्करण  उद्योग  स्वास्थ्य  तथा

 प्ररिधार  कल्याण  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसन्धान  राष्ट्रीय  डेरी-विकास  बोड  तथा  राष्ट्रीय
 सहकारी  ढेरी  संघ  का  प्रतिनिश्चित्व  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  सहकारी  डेरी  क्षेत्र  के  दो  प्रतिनिधि  तथा

 दुग्ध  और  दुग्ध  उत्पाद  के  काये  से  जुड़े  निजी  क्षेत्र  के
 दो  प्रतिनिधि  भी  इस  बोर्ड  के  सदस्य  होंगे  ।  यह

 बोर्ड  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  के  खरीद  तथा  वितरण के  बारे  में  केन्द्र  सरकार

 को  सलाह

 2.  इस  आदेश  के  अन्तगंत  कोई  भी  व्यकित  दुग्ध  तथा  दुरध  उत्पाद  का  विनिर्माण  या  व्यापार  तब
 तक  नहीं  कर  सकेगा  जब  तक  कि  वह  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  क्राप्त  करने  के  लिए  90  दिनों  के  भीतर

 लि्धारित  प्रपत्र  में  प्रायंना  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  कर  देता  ।  केवल  वही  व्यक्ति  पंजीकरण  प्राप्त  कर  सकेंगे  जिनके
 पास  10,000  लीटर  प्रतिदिन  से  अधिक  दुग्ध  के  सम्भाल  या  प्रतिवर्ष  500  मीटरी  टन  से  अधिक  दुग्घ
 ठोस  पदार्थ  वाले  दुग्ध  उत्पाद  की  स्थापित  क्षप्रता  हो  ।  प्रत्येक  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  पंजीकरण
 प्रमाण  पत्र  में  विनिदिष्ट  मिल्क  शेड  से  दुरघ  एकत्र  या  अधिप्राप्त

 पृ



 है  1914  खिलित  उतर

 3.  यह  आदेज्ष  डेरी  मशीनरी  तथा  परिसर  की  सफाई  आवश्यकलाओं  तथा  दुग्ध  और  दुग्ध
 उत्पाद  के  लिए  गुणवत्ता  नियंत्रण  मानकों  का  अपनाया  जाना  भी  सुनिश्चित  करता  अनिवाय  जिन्स

 1953  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  जारी  यह  आदेश  9  1992  के  प्रभावी  हुआ  ।

 राजस्थान  सोला  पर  कंटोले  तार  लगाना

 3521.  झो  प्रकाश  बो०  पाटील  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  सीमा  पर  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  कंटीले  तार  लगाने  का  काये

 शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  वह  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंज्ालय  में  राज्य  अंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान  |  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  राजस्थान  सीमा

 के  संवेदनशील  हिस्सों  में  कांटेदार  तारों  वाली  बाड़  लगाने  का  काम  प्रारम्भ  किया  सुरक्षा  के  नियमों
 तथा  साधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  काम  को  कई  चरणों  में  किए  जाने  की  योजना
 है  ।  निश्चित  किए  गए  सभी  हिस्सों  में  यह  कार्य  शीघ्र  ही  पूरा  कर  लिए  जाने  की  आशा  है  ।

 न्यू  पेटर्न  1979  के  पंजीकृत  लोगों  को  भूखण्ड  देने  का  प्रस्ताव

 3522.  डा०  वसन्‍्त  पदार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  स्थू  पेटन  1979  के  पंजीकृत
 लोगों  को  भख॒ण्ड  देने  का  क्योंकि  प्राधिकरण  निर्मित  फ्लैट  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भूखण्ड  आवंटन  के  लिए  कोन-कोन से  क्षेत्र  चुने
 गये  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पंजीकृत  लोगों  के  फ्लैट  पाने  हेतु  13  वर्ष  के  घैयंपूवंक  इन्तजार  को
 देखते  हुए  ये  भूखंड  रियायती  दरों  पर  आवंटित  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्‍लो  में  पुलिस  हिरासत  में  हुई  मोतों  के  सम्बन्ध  में  जांच

 3523.  भो  सदन  लाल  खराना  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  कताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत  में  हुई  थौतों  की  घटनाओं  के  बारे
 में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  मिकले  ओर

 दोषी  पाये  गए  पुखिस  कर्मियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 झंसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  पुलिस  हिरासत  में  होने  वाली  मौतों  के  ऋमलों  में  सम्बन्धित  एस०
 हरी०  एक०  द्वारा  जांच  कराई  गई  17-3-91  को  पृलिस  स्टेशन  गोकुलपुरी  में  श्रीमती

 रायसिना  की  मौत  से  सम्बन्धित  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  ।

 और  (&)  मामलों  के  ब्यौरे  उनका  निष्कर्ष  तथा  दोषी  पाए  गए  पुलिस  अधिकारियों  के
 खिलाफ  की  गई  का रंकाई  के  अ्योरों  का  एक  विवरण  संलग्न
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 जिक्रो  कर  को  चोरो

 3524.  भी  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  गह  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  काउ  सिल  फार  एप्लाइड  हनोनामिक  रिसर्च  ने  हाल  ही  में  कराये  गए  सर्वक्षण

 के  परिणाम  दिल्‍ली  प्रशासन  के  बिक्री  कर  विभाग  को  सौंप  दिए  हैं  जिसके  अनुसार  राजधानी  में  ब्यापारियों

 द्वारा  केवल  पांच  मदों  पर  1,000  करोड़  रुपये  के  बिक्री  कर  की  चोरी

 यदि  तो  वे  पांच  मर्दे  कौन-कौन  सी

 सरकारी  राजकोष  के  साथ  इतने  बड़े  पेमामे  पर  चोरी  और  हेरा-फेरी  किस  प्रकार  की  गई

 विद्ञयमान  बिक्री  कर  ढांचे  में  कौन-कौन  सी  मुख्य  कमियां  तथा  उन्हें  ठीक  करने  तथा

 कानून  को  दोष  रहित  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  जोर

 दोषी  व्यापारियों  से  इतनी  बड़ी  राशि  को  किस  प्रकार  से  वसूल  कर  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  तथा  गृह  संजालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  एम०एस०  :

 दिल्ली  प्रशासन  के  बिक्रोकर  विभाग  द्वारा  दिल्‍ली  में  बिक्रकर  राजस्व  में  कमी  का आकलनਂ  विषय

 पर  एक  अध्ययन  के  लिए  नेशनल  काउ  सिल  फार  एप्लाइड  इकोनोमिक  रिसर्च  सी०  ए०  ई०
 को  प्राधिकृत  किया  था  ।  एन०  सी०  ए०  ई०  आर»  ने  अपनी  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  बिक्रीकर  विभाग  को  सॉप

 दी  है  जिसमें  वर्ष  !989-90  के  लिए  पांच  उपयोगी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  अवधारणा  के

 अनुसार  बिक्रोकर  में  चोरी  का  अनुमान  139  करोड़  रुपए  से  लेकर  दूसरी  अवधारणाओं  के  अनुसार
 1711  करोड़  रुपए  तक  वर्ष  1990-91  के  लिए  उन्हीं  पांच  वस्तुओं  के  बारे  में  यह  अभुमान  144

 करोड़  रुपए  से  लेकर  1775  करोड़  तक  है  ।

 दीवाल  बड़ियां  और  कलाई  बिजली  का  और

 शौषधियां  ओर  लोहा  इस्पात  |

 बिक्रो  और  खरीद  के  आंकड  किसी  हकाई  का  बिक्रीकर  विभाग  में  पंजीकश्ण  न
 प्राथमिक  क्षेत्र  की  वस्तुओं  का  व्यापार  करने  वाले  खरीद  व्यापारियों  को  स्वीकृत

 की  गई  छूट  का  गलत  प्रयोग  करना  तथा  जाली  व्यापारियों  के  नाम  दिखाता  ।

 कर  मुक्त  खरीद  की  सुविधा  का  गलत  पड़ौसी  राज्यों  की  तुलना  में  दिल्ली  में  कर
 भिन्‍म  दरें  और  कर  छट  प्राप्त  वस्तुओं  की  संख्या  ओर  प्रकृति  में  वर्तमान  बिक्रीकर  संश्चना  की

 प्रमुख  कमियां  हैं  ।  दिल्‍ली  में  बिक्रीकर  की  दरों  को  युक्तिपूर्ण  बनाए  जाने  के  मामले  को  दिल्ली  प्रशासन

 समझ  रहा

 इन  कदमों  में  अब  तक  पंजीकृत  न  किए  गए  व्यापारियों  को  पंजीकृत  वैधानिक  फार्मों

 के  गलत  प्रयोग  को  ऐसे  फार्मों  को  गलत  ढंग  से  प्रयोग  किया  हुआ  पाए  जाने  पर  तिरस्त

 व्यापारियों  का  सर्वेक्षण  पर  छापा  बिकीकर  अधिशेष  की  वसूली  करते  के  लिए  व्यापारियों

 का  अज्यतन  कर  बिक्रो  कर  के  बकाए  दारों  की  पहचान  करना  ओर  जाली  व्यापारियों  के

 करण  प्रमाण  पत्रों  को  निरस्त  करना  शामिल
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 भारत  पाक  सोसा  पर  कंठोले  खाझमें  छो  बाड़  लगाता

 3523.  झो  क्े०  थी  ०  तंस्काबालू  :  कया  मृह  सनकी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |,

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारत-पाक  सीमा  पर  और  9।  कि०  मी ०  भाग  पर  कंटीले  तारों

 बाड़  खगामे  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम ०  एन०  :
 और  सरकार  ने  हाल  दी  पंजाब  में  77.3  किल्तेमीदर  अत््रिकतर  क्ष त्र  में  ओर  राजस्थान

 में  119.2  किनोमीटर  अतिरिक्त  क्षेत्र  में  बाड़  लगाने  के  कार्य  को  स्वीक्वांत  की  है  ।

 हणोशा-विधयपुर-जगदोशपुर  पाइनसरइम

 3526.  भरो  हरिन  पाठक  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 हबोस-विजयपुर-जयदीक्षपुर  पाइप्ाइन  की  स्टीकृति  के  सम्नय  तथा  अवुभ्रदाहुगामी
 सुदिधाओं  सहित  इसे  अन्ततः  शुरू  करते  समय  इसकी  लागत  कितनी-कितनी

 इस  पाइपलाइन  की  चरणबद्ध  स्वीकृति  त्रता  कितनी  थी  तथा  वास्तविक  क्षमता  की

 तुलना  में  इस  क्षमता  इस  लाइन  की  शुरू  आत  से  वर्षवार  कितना  डपयोग  और

 (a)  क्या  अनुप्रवाहगासी  सुविध्वाओं  को  इस  लाइन  की  उपयोगिता  हेतु  इसके  साथ  चलते  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रो  थो०  1700.17  करो्ट  रुपए  की

 स्वौकृत  लागत  के  मुकाइले  एच०  बी०  जे०  प्राइपल्नाइन  परियोजना  174६.06  क्‌  रोड़  रुपए  की
 लागत  पर  पूरी  हुई  ।

 एच०  बी०  जे०  प्रइपलाइन  की  डिजाइन  की  गयी  क्षमता  18.2  एमस्र०  एम०  एस०  सी०
 एम०  ड़ी०  है  ५  बर्षवार  ओसत  उपयोग  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  एम०एम०एस०्सी  ०एम०्डी०
 ्राप्र

 1987-88  87-88
 ह॒

 0.67

 ्ः

 1988-89 9  3.62

 1989-90  7.30

 1990-91  8.84.

 1991-92  10.74

 एच ०  बी०  जे०  पाइपलाइन  से  उपलब्ध  सकल  गेस  की  बचनबद्धता  पहले  विक्कम्त

 डाउनस्ट्रीम  परियोजनाओं  को  कर  दी  गई
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 पटिश्मसा  के  निदेशक  के  जीवन  को  बचाने  के  लिए  किए  गए  श्रयास

 3527.  शी  राजेरद्र  अग्निहोत्रो  :

 ओर  लाल  कृष्ण  आशयवाणो  :

 ओो  दिलोप  भाई  संघानी  :  क्‍या  गह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिवंगत  श्री०  एम०  एल०  आकाशवाणी  पाटियाला  के  स्थानापन्‍न  जिनकी
 27  1992  को  आतंकवादियों  ने  हत्या  कर  दी  के  जीवन  को  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 प्रयाल

 क्‍या  आतंकवादियों  ने  उनकी  रिहाई  की  कोई  शर्त  रखी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  आतंकवादियों  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  बातचीत  की  तो  उसका  ब्यौरा
 क्‍या

 संसदीय  कार्य  संजालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :
 पंजाब  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  दिवंगत  श्री  एम०  एल०  आकाशवाणी  पटियाला  के

 स्थानापन्‍न  निदेशक  का  पता  लगाने  के  लिए  किए  गये  अनेक  प्रयासों  में  गहन  तलाशियां  लेना  तथा  छापे
 मारना  शामिल  हैं  ।

 और  ब्यौरेसंलग्न  विवरण  में  दिए  गए  21

 (w)  श्री  मनचन्दा  की  सुरक्षित  रिहाई  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  गए  ।

 विधरण

 अन्खर्सष्ट्रीक  बब्बर  खालसा  द्वारा  जारी  किये  गये  12  सुत्री  मांयें

 (7)  सुखदेव  सिंह  सुखा  तथा  हरजिन्दर  सिंह  जिन्दा  द्वारा  भारत  के  राष्ट्रपति  को  लिखे  गये  पक्षों
 को  रेडियो  पर  तथा  टेलीविजन  पर  9  बजे  अपराह्द  पंजाबी  भाषा  सहित  अनेक  भाषाओं  में
 प्रसारित  किया  जाए  ।

 (४)  आकाशवाणी-चंडी  भदिन्ड  तथा  पटियाला  से  प्रसारित  किए  जाने  वाले  सभी  कार्यक्रमों
 को  केवल  पंजाबी  भाषा  में  ही  प्रसारित  किया  जाए  ।

 (iii)  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  जालंधर  दूरदशशंन  उच्च  गुणवत्ता  के  पंजाबी  कार्यक्रम
 खालसाई  संस्कृति  के  कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  ठेलीघिजन  पर

 कुल  कार्यक्रमों  के केवल  52८  कार्यक्रम  हिन्दी  में  दिखाएं  जाए  जिनकी  पंजाबी  स्कालरों  की
 समिति  द्वारा  जांच  की

 (९)  रेडियो  स्टेशनों  तथा  टेलीविजन  केन्द्रों  पर  कार्यरत  सभी  गर-पंजाबी  का्िकों  को  हटाया
 कलाकासें  के  बारे  में  भी  यही  शर्त  लागू  होगी  ।

 (२)  पंजाबी  के  समाचारों  को  प्राइम  टाइम  पर  प्रसारित  किया  जाये  और  हिन्दी  के  बुलेटिनों  को
 समाप्त  कर  दिया  जाए  ।
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 समाचार  वाचकों  तथा  दूरदर्शन  उद्धोषकों  में  अधिक  संख्या  में  सिश्र  होने  चाहिए  !

 ( vit)  पंजाबी  के  टेलीप्रिटरों  का  प्रयोग  शुरू  किया

 रेडियो  तथा  दूरदशंन  को  संतुलित  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और  उग्र  वादियों  कौ  प्रोपर
 कवरेज  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (५)  ए  यात्राਂ  कार्यक्रम  जिसका  उद्देश्य  उग्रवादियों  को  बदताम  करना  को  दूरदर्शन
 पर  दिखाने  के  लिए  माफी  मांगी  जाए  ।

 (x)  पंजाबी  बुलेटिनों  में  उग्र  वादी  शब्द  का  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिये  ओर  इसके  स्थान
 पर  पंजाबी  शब्द  खाडकू  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  विद्रोही  जैसे
 शब्द  का  प्रयोग  बन्द  किया  जाये  ।

 (3)  उप्च  वादियों  के  प्रतिनिधियों  को  दुरदर्शन  तथा  रेडियो  पर  उनके  विचार  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  आमंत्रित  किया  जाना

 प्रत्येक  कार्यक्रम  अथवा  समाचार  बुलेटिन  को  प्रारम्भ  करने  से  पहले  इस  समय  प्रत्येक

 किए  जा  रहे  के  स्थान  पर  श्री  अकालਂ  का  प्रयोग  किया

 जम्मू  और  कश्मोर  में  आतंकवादियों  द्वारा  आत्मसमपंज

 3528.  भरी  के०  वी०  तंग्काबालू  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  अनेक  जातंकवादियों  ने  ज्ञात्मसमर्पण  किया

 और

 यदि  तो  गत  दो  माह  के  दौरान  कितने  आतंकवादियों  ने  आत्मसमपेण  किया  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  एस०  एस०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 मई  और  1992  के  महीनों  में  67  उग्रवादियों  ने  प्राधिकारियों  क ेसमक्ष  आत्मसमपंज

 किया  है  ।

 दृग्ध  तथा  दुरघ  उत्पाद  1992

 3529.  शो  छीतू  भाई  गासोत  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिदिन  10,000  लोटर  दूध  को  खपत  तथा  प्रतिवर्ष  500  टन  दुग्ध  उत्पादन  बनाने

 बाले  ढेधरी  एककों  को  हाल  ही  में  लागू  किए  गए  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्साद  1992  के  अन्तर्गत

 शरकार  से  पंजीकरण  कराना  आवश्यक

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  आदेश  के  विरुद्ध  डेयरी  एककों  से  कई  नभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  है  क्योंकि

 इन  एककों  को  1991  में  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  ओर

 थदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सो०  :

 दुग्घ  तथा  दुग्ध  उत्पाद  1992,  प्राथमिक  रूप  से  पूरे  देश  में  दुग्ध  का

 आपूर्ति  और  वितरण  तथा  दुग्ध  उत्पाद  का  विनियमन  करता  है  जिसका  उद्देश्य  जन  साधारण  के  हित  में
 वांछित  गुण  वत्ता  के  तरल  दुग्ध  की  व्धित  आपूर्ति  बनाये  रखना  है  ।

 और  ।7  1992  को  खाद्य  संसाधन  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  बुलाई  गई  बैठक

 में  दुग्ध  उत्पाद  विनिर्माण  इकाइयों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  ये  इस  आदेश  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली
 विशिष्ट  कठिनाईयों  और  समस्याओं  को  प्रस्तुत

 लेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  को  खोज

 3530.  श्री  सी०  के०  कप्पुस्वामों  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  तमिलनाडु  में  तेल  और
 प्राकृतिक  गैस  की  खोज  कहां-कहां  शुरू  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  थो०  :

 उत्तरी  रामनाड  तथा  भरियाहु  श्‌
 क्षेत्रों  मे ंभूकपीय  सर्वेक्षण  |  तागात्त

 तथा  उचिपुलि  में  अस्वेषणात्मक  डीलिंग  की

 32  संरचनाओं  में  56  अस्मेषण  कुओं  की  खुदाई  की  गई  और/या  जांच  की  गई  जिनमें  से  9

 को  तेल  धारक  और  4  को  ग़ैस  धारक  होना  प्रमाणित  किया

 पशुक्षन  बिकास

 3531.  जोसती  बसरधरा  राजे  :  कया  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राजस्थान  में  पश्‌  संख्या  की  समस्याओं  की  णजानका री

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 कगा  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  चारा  बैंक  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  राजस्थान  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मस्जालय  में  राज्य  मत्त्री  के०  सो०  :  से  अपेक्षित  जानकारी  एकजच
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी
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 राष्ट्रीय  प्योज  मंनुसलान  केन्द्र  ड़
 2532.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  प्याज  अनुसंघान  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर

 क्या  सरकार  का  बिचार  बिहार  में  राष्ट्रीय  प्याज  अनुसंधान  केन्द्र  का

 बिस्तार  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सो०  :  इस  समय  देश  में  प्याल  के

 लिए  कोई  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोटनाशकों  से  जहर  फेलना

 3533.  थ्री  नथल  किशोर  राय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  कीटनाशकों  से  जहर  फैलने  की  राज्य-वार  कितनी  घेटनायें  हुई
 और

 सश्कार  ने  इन  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मस्ञालय  में  रात्य  मत  महलापंललो  :  विभिन्न  राज्यों/केसा  शासित

 प्रदेशों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनसार  विगत  तीन  वर्षों  (1989-90  9-00  से  1991-92)  के  दोशन  कीटसाशियों

 के  कारण  फैले  जहर  के  मामलों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  मैंनुबेंध  में  दियां  गेयां  है  ।

 कीटनाशियों  के  कारण  यह  जहर  फिर  फैलने  सें  रोकनें  के  लिए  कौटमीशियों  के  उपयोग  में

 सावधानी  बरतना  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से सरकार  ने  अनेक  कदम  उंठोएं  इनेमें  से  भी  कुछ  प्रमुख

 कदम  उठाए  गए  हैं  वे  हस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  कौटनाशी  1968  के  तहंत॑  गठित  पंजीकरण  समिति  पशुओं  ओर

 वरण  पर  विषाक्तता  प्रेभाव  के  समुंचित  अध्ययंन  के  बाद  हो  कीटनाशियों  का  पंजीकरण  करतो  है  ।

 (2)  कौटनाशियों  के  प्रस्येक  डिब्बे  पर
 लगे  लेबल  ओर  उसके  साथ  दिए  जाने  वाले  विवरण  प्र

 में  अम्य  बातों  के  साथ-साथ  उनके  सुरक्षित  उपयोग  के  निदेश  जैसे  बरती  जाने  योग्य

 बियाक्तता  के  प्राथमिक  उपचार  के  उपाय  और  एन्‍्टोडोट  आदि  जानकारी  भी  शामिल  की  जाती

 (3)  सरकार  के  विस्तार  कार्यकर्ता  एवं  कीटनाशौ  उद्योग  संगठन  कृषकों  एवं  जेस्थे  उपेयोगकर्तानों

 को  कौटनाशियों  के  सुरक्षित  उपयोग/रखरंखांव,  सुरक्षात्मक  वस्त्रों  क ेउपयोग  ओर  कीटनाशियों  के

 योग  के  दौरान  बरती  जानी  वाली  सावधानियों  के  बारे  में  प्रशिक्षण  देते  हैं  ।
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 (4)  पंजीकरण  समिति  ने  कीटनाशियों  के  उपयोग  पर  निम्नलिखित  प्रतिवंध  लगाए  हैं  :

 अठा रह  कीटनाशियों  का  पंजीकरण  अस्‍ह्वीकार  कर  दिया  गया  ।  नौ  कीटनाशियों  के  देश  में
 उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  नौ  अन्य  कीटनाशियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगाए

 विवरण

 विगत  तीन  वर्षों  के दौरान  कीटनाशियों  के  कारण  फैले  जहर  के

 मामलों  की  संख्या

 ऋम  राज्य/संध  राज्य  1989-90  1990-91  1991-92

 संख्या  क्षेत्र  का  नाम

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  238  311  372  (9/91

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  श्य्य  शून्य  झन्‍्य  (1/92

 3.  असम  शून्य  शून्य  शून्य  (9/91

 4...  बिहार  श्न्य  श्स्य  शून्य  (2/92

 5.  गोवा  श्न्य  श्म्य  सुचित  नहीं  किया

 6. |  गुजरात  शन्य  54  24  (9/91

 7...  हरियाणा  ।0  189  17  (12/91

 8.  हिमाचल  प्रदेश  श्म्य  श्न्य  सुचित  नहीं  किया

 9.  जम्मू  ओर  कश्मौर  शूस्य  श्न्य  शून्य  (3/92

 10.  कर्नाटक  श्न्य  23  शून्य  (12/91

 11.  केरल  1526  748  117  (9/9

 12.  मध्य  प्रदेश  105  सूचित  नहीं  शून्य  (2/92

 13.  सजिपुर  शुन्य  श्न्य  शस्य  (3/92

 14.  महाराष्ट्र  655  734  961  (9/9

 15...  भेचालय  शून्य  शून्य  शून्य  (12/92

 16.  मिजोरम  श्म्य  श्न्य  सूचित  नहीं  किया

 17.  नागासैण्ड  श्न्य  श््‌म्य  शून्य  (3/92

 18.  उड़ीसा  17  श्म्य  शुन्‍न्य  (12/91

 19.  पंजाब  149  सूचित  नहीं  किया  70  (12/91

 20...  राजस्थान  शून्य  284  287  (3/92
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 1  2  3  4  5

 21.  सिक्किम  श्न्य  सूचित्त  नहीं  शून्य  (3/92

 22  तमिलनाड  7  739  303  (9/91

 24.  जिपुरा  शन्य  सचित  नहीं  किया  शून्य  (12/91

 24.  उत्तर  प्रदेश  3०1  33  5  (१3/92

 25.  पश्चिमी  बंगाल  सूचित  नहीं  किया  सूचित  नहीं  किया  सूचित  नहीं  किया

 26.  अंदमान  ओर  निकोबार  शून्य  शुन्य  शूम्य  (9/9!

 27...  चण्डीगढ़  सूचित  नहीं  किया  सूचित  नहीं  किया  सूचित  महीं  किया

 28.  दादश  और  नगर  हवेली  शून्य  श्न्य  श्म्य  {12/91

 29.  इमण  और  दीव  श्न्य  शून्य  सूचित  नहीं  किया

 30.  दिल्‍ली  श्‌न्य  श्न्य  सूचित  नहीं  किया

 31.  लक्षद्वीप  श्ल्य  श्न्य  शून्य  (3/92

 32.  पांडिचेरी  1095  61  सूचित  नहीं  किया

 मुख्य  सड़कों  स ेअतिक्रमण  हटाओ  अभियान

 3534.  भी  शूज  भूषण  शरण  सिह  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्लो  की  प्रमुख  पैदल  पथों  और  मुख्य  बस  स्टापों  से  अतिक्रमण  हटाने  हेतु
 अभिवान  चलाने  का  दिल्‍ली  पुलिस  का  प्रस्ताव

 यदि  सो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यह  अभियान  किस  तारीख  से  शुरू  किए  आले  की  सम्भावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  सम्जालय  में  राज्य  ससत्री  सा  गह  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्जो  एंस  ० एस०
 से  दिल्‍लौ  पुलिस  ने  फुटफथों  ओर  बस  स्टापों  से  अतिक्रमण  हटाने  का  अभियान  चरण

 बड्ध  तशौके  से  कलाता  प्रारम्भ  किया  प्रथम  चरण  अतिक्रमण  हटाने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  द्वारा
 20  प्रम़मुक्ष  सड़कों  ओर  66  महत्त्वपूर्ण  बस-स्टापों  को  चुना  दूसरे  चरण  दिल्लो  के  केस्द्रीय

 व्यापारिक  क्षेत्रों  की ओर  आने  वाले  यातायात  के  लिए  खुले  रास्ते  उपलब्ध  कराने  का  विचार  इसके

 अलावा  रिंग  रोड  और  बाहरी  रिंग  रोड  को  भी  अतिक्रमण  हटाओ  अभियान  में  शालिल  कर  लिया  गया
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 भारतोय  ओर  बिदेशो  मछुआरों  के  बोच  झड़पें

 |
 3535.  शो  विजय  एन०  पाटील  :  कया  खाह्न  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 क्या  सरकार  को  भारतीय  मछुआरों  और  भारत  के  समुद्री  जल  क्षत्र  में  अवेध  रूप  से  चलने

 वाले  विदेशी  जलपोतों  के  बीच  बार-बार  होने  वाली  झड़पों  कौ  जानकारी

 यदि  तो  भारत  के  समुद्री  जल-क्ष
 त्र  के

 अन्दर  चलने  वाले  विदेशी  मत्स्य  जलपोतों  ने

 इस  वर्ष  के  कितने  भारतोय  मछुबारों  तथा  मत्स्य  जलपोतों  का  अपहरण  किया  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कौ  है  और  हमारे  मछुआरों  को  क्‍या  सुरक्षा  प्रदान

 कौ

 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  भारतीय  विशिष्ट

 आधिक  जोन  की  निगरानी  हेतु  तट  रक्षक  प्राधिकारी  उनके  अनुसार  भारतीय  मछुआरों  के
 साथ

 भारत  के  समुद्री  जल  क्षेत्र  में  चल  रहे  विदेशी  जलपोत  से  झड़पें  ऐसी  किम्हीं  घटनाओं  की  सूचना

 नहीं  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 बंगलादेश  और  श्रीलंका  से  जुड़ी  अप्रयोगमूलक  अस्तर्राष्ट्रीय  सी  मा  रेखा  के

 साथ  संवेदनशील  क्षेत्रों  मे ंतटरक्षक  जलपोत  एवं  वायुयान  नियमित  रूप  से  निगरानी  करते
 '

 अन्य  देशों  के  साथ  लगी  सोभाएं

 3536.  झी  केशरो  लाल  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 द

 किन-किन  राज्यों  की  सीमाए  अन्य  देशों  के  साथ  लगी

 सेक्टर-वार  देश  की  सीमा  कितने  किलोमीटर  लम्बी  और

 देश  की  सीमा  के  जिस  भाग  में  घुसपैठ  सरलता  से  हो  जाती  है  उसकी  सेक्टर-वार  लम्बाई

 कितनी  है  ?

 खंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 अरुणाचल  हिमाचल  जम्मू  ब

 उश्तर  प्रदेश  और  फरिक्मर-बंगाल  की

 सीमाए  दूसरे  देशों  के  साथ  लगती
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 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  क्षेत्र

 188

 लम्बाई

 भारत-अफगानिस्तान  जम्मू  व  कश्मीर  रा  106  कि०्मी०

 भारत-बंगलादेश  पश्चिम  बंगाल  भागों  का  2216.70  किन्मी०

 सीमांकन  नहीं  किया

 तदेव  असम  262  कि०  मी०

 तदेव  मेघालय  443  कि०्मी०

 तदेव  जिपुरा  856  कि०्मी०

 तदेव  मिजोरम  318  किण्म०

 भारत-भूटान  सिक्किम  132  किन्मी०

 तदेव  पश्चिम  बंगाल  183  कि०्मी०

 तदेष  असम  267  कि०मी०

 तदेच  अरुणाचल  प्रदेश  217  कि०्मी०

 भारत-चीन  जम्मू  व  कश्मीर  1597  कि०मी  ०

 तदेव  हिमाचल  प्रदेश  201  कि०मी ०

 तदेव  उत्तर  प्रदेश  344  कि०्मी०

 तदेध  सिक्किम  220  कि०्मी ०

 तदेव  अरुणाचल  प्रदेश  1126  कि०्मी०

 भारत-म्पानमार  मिजोरम  510  किन०्मी०

 तदेव  मणिपुर  398  किन्‍मी ०

 तदैब  नागालैंड  215  कि०्मी०

 तदेव  अरुणाचल  प्रदेश  520  कि०मी ०

 भारत-नेपाल  उत्तर  प्रदेश  823  किन्मी ०

 तदेव  बिहार  729  कि०मी ०

 तदेव  पश्चिम  बंगाल  100  किनमी०

 तदेब  सिक्किम  99  किन्मी ०

 चाश्त-पाक  जम्मू  व  कश्मीर  1225  कि०मी०

 तदेव  पंजाब  553  किन्मी ०

 तदैव  राजस्थान  1037  कि०मी ०

 तदैव  गुजरात  508  कि०्मी०
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 नेपाल  और  वाकिस्तान  के  साथ  लगने  वाली  सीमाओं  से
 जामतोर  पर  सरलता  से  घुसपैठ  की  जा  सकती  है  ।

 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तगंत

 पंजीकृत  किए  गए  संगठन

 ]

 3537.  डा०  असृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराम

 प्रतिवर्ष  कितने  स्वयंसेबी  संगठनों  को  पंजीकृत  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  संगठनों  का  पंजीकरण  से  इन्कार  क्या  गया

 भोर

 ऐसे  कितने  संगठनों  का  पंजीकरण  विशेष  मामले  के  रूप  में  किया  गया  है  जिनके  बारे

 में  सम्बन्धित  एजेंसियों  ने  समुचित  जांच  नहीं  की  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०एम०  :

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  अभिदाय  1976  के  अधीन

 पंजीकृत  किए  गए  तथा  पंजीकरण  करने  से  इन्कार  किए  गए  संगठनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  विदेशी  अभिदाय  विडेशी  अभिदाय  के  अधीन  ह

 अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  पंजीकरण  करने  से  इन्कार  किए  गए
 संगठनों  की  संख्या  संगठनों  की  संख्या

 1989  320  750

 1990  615  676

 1991  756  433
 नी  नस  स सेना  भी  ee  0...

 नियमों  के  अधीन  कोई  औपचारिक  जांच  नहीं  की  सरकार  ने  पंजीकरण  की

 मंजूरी  देने/इन्कार  करने  के  सम्बन्ध  में  आवेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  मार्ग-निर्देशक  सिद्धान्त  निर्धारित

 किए  हैं  ।

 केरल  में  ट्रेश  मछलो  परियोजनाएं

 3539.  प्रो०  साथित्रों  लक््मणन  :  क्या  साय  प्रसंस्करण  उल्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 केन्द्र  सरकार  ने  केरल  में  कहां-कहां  ट्रेश  मछली  परियोजनाओं  की  स्थापना  हेतु  सहायता
 दी  ओर

 189
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 इन  स्थानों  पर  कम  मूल्य  की  मछली  को  ऊचे  मूल्य  के  उत्पादों  में  बदलने  के  लिए  क्‍या

 प्रभावी  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और

 लिखित  स्थानों  पर  द्रैश  मछली  परियोजनाओं  की  हेतु  पूजी  खर्च  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1991-

 92  के  दोरान  मछली  के  उपयोग  एवं  उसे  मूल्यव्धित  उत्पादों  में  बदलने  हेतु  स्कीमਂ  के  अन्तगंत

 इस  मंत्रालय  ने  केरल  सरकार  को  45  लाख  रुपये  की  धनराशि  दी  है  :--

 1  शक््तिकुलंगारा  न+  क्विलान  जिला

 2.  अस्बालापुजा
 न  अल्लेप्पी  जिला

 3.  चवक्‍्कड़  —  त्रिचुर  जिला

 4.  कम्नूर  न+  कन्नानौन  जिला

 5.  कोट्टीकुलम  गा  कसेरगोड़  जिला

 परियोजनाएं  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 समुर्गोपालन

 4440.  मेजर  डो०  डो०  खनोरिया  :  क्या  कृषि  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  डेयरी  और  मुर्गीपालन  को  बढ़ावा  देने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यद्रि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मम्ज्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  लो०  :  भोर  हां  ।  सरकार  हिमाचल
 प्रदेश  राज्य  सहित  देश  में  प्रजनन  में  सुधार  आहार  ओर  चारे  का  उत्पादन  स्वास्थ्य  सेवा
 में  सुधार  करने  और  परश्सिस्करण  तथा  विपणन  को  बेहतर  सुविधाएं  मुहैया  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 क्रम  चला  रहो  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 डो०  डो०  ए०  के  फ्लेटों/भूखंडों  के  स्वामित्व  अधिकार

 3541.  भेजर  जनरल  भुजन  चन्र  कया  शहरो  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 डी  ०  डी०  ए०  फ्लेटों/भूखंडों  के  स्वाभित्व  अधिकार  सम्बन्धी  नीति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌
 इन  फ्लैटों  का  स्वामित्व  अधिकार  पाने  हेतु  कितने  व्यक्तियों  ने  आवेदन  पत्र  भेजे

 क्‍या  निर्धारित  प्रक्रिया  अत्यन्त  जटित  ओर  खर्चीली

 1909



 है  1914  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  दिल्ली  विकास

 करण  ते  सूचित  किया  है  कि  लीजहोल्ड  से  फ्रीहोल्ड  में  भूखंडों/फ्लै  टों  के परिवर्तेन  क ेलिए  27-?-92  की

 स्थिति  के  अनुसार  1250  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  परिवर्तन  स्कीम  के  तहत  रिलोज  की  गई  विवरथिका
 विस्तृत  ओर  स्पष्ट  है  ।  विवरणिका  में  उल्लिब्वित  परिवतंन  प्रभार  भारत  सरकार  के  तारीख

 14-2-92  के  आदेशों  के  अनुसार

 और  परिवतंन  स्कीम  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  की  गई  प्रक्रिया
 के  बारे  में  कोई  सार्थक  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ह ैऔर  प्रक्रिया  के  संरंलीकरण  का  प्रश्न  नहीं

 कल नलबलचचकूनू

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  में  कमंणारियों  के  वेतनमान

 3542.  प्रो०  प्रेस  घुमल  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  नई  दिल्‍ली  नंगर  पालिका  के  कमंचारियों  की  वेतनमान  तथा  अन्य  सुविधाएं  शिवशंकर
 संम्रिति  की  सिंफारिशों  के  अनुरूप  दी  जा  रही

 यदि  तो  कब  से  तथा  कर्मचारियों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  सस्त्रो  एस०  :  से  नई  विश्ली
 नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  शिवशंकर  समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित  वेतनमान  का  लाभ

 विद्युत  विभाग  के  तकनीकी  कमंचारियों  को  1-4-72  से  दिया  गया  है  ।  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के

 निर्देशान्सार  लिपिकीय  सेनिटरी  स्टाफ  और  अन्य  अनृषंगी  श्रेणियों  को  भी  यह  लाभ  1+6०82  हे

 दिया  गया  है  वेतन  निर्धार  ।  1-4-72  से  किया  |  शिवशंकर  समिति  की  सिफारिशों  पर
 बेतन  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  स्टाफ  की  अन्य  श्रेणियों  को  स्वीकृत  करने  का  प्रश्न  स्थाय

 निर्णयाधीन  है  ।

 श्थों  का  निर्माण

 ]

 3544.  भी  पवन  कुमार  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चण्डीगढ़  प्रशासन  ने  चण्होगढ़  के  विभिन्‍न  रेहड़ी  बाजारों  में  बूर्थोंका  निर्माण  कॉ्य
 जार्म्भ  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्थौरां  क्‍या

 अब  तक  प्रत्येक  रेहड़ी  बाजार में  ऐसे  कितने  शरूणों  का  निर्माण  किया  गया  ओर

 -L@1



 लिखित  उत्तर  30  1992

 आगामी  दो  वर्षों  क ेदोरान  वहां  और  कितने  बूथों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से  चण्डीगढ़  प्रशासन
 ने  चण्डीगढ़  की  विभिन्‍न  रेहड़ी  माकिटों  के  लाइसेंसधारी  रेहड़ी  बालों  के  लिए  लीज/किराया  खरीद  पर
 दो  वर्षों  में  चरणों  में  दिवस  माकिट  बूथों  के  निर्माण  का  निर्णय  लिया  है  ।  पहले  चरण  में  सेक्टर  |

 तथा  सेक्टर  में  बूथों  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  किया  सेक्टर  में  140  बूथ  पूर्ण  हो
 गये  हैं  औद  124  का  कार्य  चल  रहा  है  तथा  सेक्टर  में  322  बूथों  का  निर्माण  हो  चुका  है  ।
 भविष्य  में  भिर्माण  किए  जाने  वाले  बूथों  की  इस  योजना  के  अन्तगेत  लाभ  ग्राहियों  की  प्रतिक्रिया
 पर  निर्भर  होगी  ।

 आतंकवादियों  के  बोच  गठबन्धन

 3545.  श्री  रामेश्बर  पाटोदार  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्फा  और  पंजाब  शथा  जम्म्‌  एवं  कश्मीर  में  सक्रिय  आतंकबादियों  के  बीच

 कोई  गठबस्धन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  एस  ०  :

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जम्मू  व  कश्मीर  के  आतंकवादी  ग्रुपों  जेसे  अनेक

 उपग्रवादी  गुटों  द्वारा  उल्फा  और  लिट्टे  जैसे  विभिन्‍न  गुटों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  5  रने  के  प्रयास  किए

 केन्द्र  सरकार  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  दोनों  ही  मामले  पर  कड़ाई  से  नजर  रख  रहे

 हैं  शथा  आवश्यकता  पड़ने  पर  उचित  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 जम्म्‌  तथा  कश्मोर  में  बर्शास्त  किए  गए  पुलिस  कर्मचारियों  को  बहालो

 9१46.  ली  रास  शदन  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जम्मू  तथा  कश्मीर  पुलिस  के  बर्खास्त  किए  गए  कर्मचारियों  को

 बहाल  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एस ०  :

 जी  श्रीमान्‌  ।  जम्मू  ओर  कश्मीर  पुलिस  के  बर्खास्त  किए  गए  सभी  कमंचारियों  की  बहाली  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेस  समिति  कौ  रिपोर्ट

 १587.  प्रो०  प्रेम  धूसल  :  क्या  शहरी  विकास  मसल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 192
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 क्‍या  सरकार  को  वैश  समिति  को  रिपोर्ट  मिल  गई

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के कब  तक  मिल  जाने  को  सम्भावना  ओर

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  समिति  के  कर्मचारियों  की  तरह  अपने,कर्मंचारियों  को

 आनुपातिक  आधार  पर  अनुग्रह  राशि  दे  रही  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 रिपोर्ट  अभी  दिल्ली  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ओर  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  निर्णय  लेने  के

 पश्चात्‌  ही  उसे  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  का  प्रश्न  उठेगा  ।

 अभी  नहीं  ।

 मकसलवाद  से  तिपटने  के  लिए  कार्य  धोलनाएं

 3548.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पास्हेय  :  क्‍या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नक्‍्सलवाद  से  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  पेश

 की  गई  कार्य  योजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 केन्द्र  सरकार  से  ऐसी  प्रत्येक  योजना  पर  कया  कारंवाई  की

 वर्ष  1992-93  में  इन  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  विश्तीय  अथवा  अन्‍य  प्रस्तावित  सहायता
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  राज्यों  के  पुलिसकर्मियों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  दी  गई  प्रशिक्षण  सुविधाओं
 का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  और  इससे  कितने  पुलिसकर्मी  लाभास्वित  हुए  हैं  ?

 संसदोय  का  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  (a)  नक्सलवाद  अभियान  का  स्रमस्वित  रूप  से  सभी  पहलुओं  से  निपटने  के  सिए  योजना

 बनाने  और  इसे  कार्यान्वित  करने  के  उद्देश्य  से  प्रभावित  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  को मिलाकर  हस  सम्बन्ध

 एक  संयुक्त  समन्वय  समिति  सी०  गठित  की  गई  वित्तीय  सहायता  के  सम्बन्ध  में

 योजना  आयोग  ने  यह  रुख  अपनाया  कि  इस  प्रकार  के  विशेष  कार्यक्रमों  का  वित्त  पोषण  राज्य  अपने

 योजना  स्त्रोतों/करें/केन्द्र  राज्य  सरकारों  जब  कभी  आवश्यकता  होती  है  केन्द्रीय

 सैनिक  बलों  की  तैनातगी  सहित  सभी  सम्भव  सहायता  दे  रही  है  ।

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  सरकार  नए  पुलिस  सीमा  चोकियों  की  स्थापना  सीमा
 न्ौयिकों  का  स्तर  बढ़ाकर  पुलिस  स्टेशनों  के  समान  पुलिस  स्टेशनों  में  कामिकों  की  संख्या  में  वृद्धि

 अतिरिक्त  उपकरणों  इत्यादि  की  व्यवस्था  करने  सहित  पुलिस  योजना  तैयार  की  जिसमें
 नकक्‍्सलवाद  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  का  निर्माण  जन-स्वास्थ्य  और
 परिवार  महिला  और  बाल  विकास  इत्यादि  उपाय  करना  सम्मिसित
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 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  प्रभावित  जिलों  के  लिए  पुलिस  कारंवाई  योजना  तैयार  की

 राज्य  सरकार  विकास  की  दिशा  में  विभिन्‍न  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  रही

 राज्य  सरकार  नक्सलवाद  से  प्रभावित  राज्य  के  जिलों  के  लिए  सामाजिक-आर्थिक

 विकास  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  जिसमें  मछली-पालन  इत्यादि

 सम्मिलित  हैं  ।  योजना  में  पुलिस  प्रशासन  के  लिए  भी  प्रावधान  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  एक  का  रंवाई  योजना  तैयार  की  है  जिसमें  पुलिस  और  विकास  दोनों

 पहलु  सम्मिछित  हैं  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  ने  नक्सलवाद  से  प्रभावित  राज्य  के  जिला  के  विकास  के  लिए  एक  कारंवाई
 योजना  तैयार  कौ  जिसमें  मछली  पीने  के  शुद्ध  पानी  की

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  इत्यादि  के  लिए  सहायता  के  कार्येक्रम  भी  सम्मिलित

 हैदराबाद  सिकन्दराबाद  में  सकू लर  रेल  सेवा

 ]

 3549.  श्री  दसात्र य  बंडारू  :  बया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हेदराबाद  और  सिकन्दराबाद  दोनों  शहरों  में  बाहन  यातायात  पिछले  कुछ  वर्षों  से  बढ़
 गया  है  जिससे  सड़कों  पर  भीड़-भाड़  वढ़  गई  है  तथा  प्रदूषण  फैल  रहा

 क्‍या  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  दोनों  शहरों  के  लिए  एक  सकुलर  रेल  चलामे  हेतु  आंध्र
 प्रदेश  की  सरकार  का  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  हैतु  लम्बित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उसे  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाएगी  ?

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  एम  ०  :  से  यह  सही-है  कि

 हैदराबाद|सिकन्दराबाद  दोनों  जुडवां  शहरों  में  पिछले  कुछ  वर्षों  से वाहन  यातायात  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।
 यातायात  की  भीड़भाड़  की  प्मस्या  का  समाधान  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  मेसर्ज  रेल  इण्डिया  टैक्नी
 कल  एण्ड  इक्रोनासिक  सर्विसेज  द्वारा  एक  प्रोद्यो-आ्थिक  वाध्यता  अध्ययन  कराया  था  ।
 सार  मेसज  राईटस  ने  307  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागठ  से  23  किलोमीटर  लम्बे  रूट  पर  हल्की
 रेल  परिवहन  प्रणाली  आरम्भ  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  केन्द्रीय  जहां  परियोजना  की  वित्त
 व्यवस्था  के  लिए  प्राइवेट/पब्लिक  सेक्टर  को  सहयोजित  करने  और  संयुक्त  पू'जी  कम्पती  के  गठन  द्वारा
 उसके  क्रिघान्कयन  की  संभावना  का  पता  लगा  रही  जो  इस  परियोजना  को
 अंतरण  ओ०  ओ०  आधार  पर  यहां  राज्य  सरकार  से  भी  कहा  गया  है  कि  वह
 योजना  की  वित्त-व्यवस्था  के  लिए  वित्तीय  पैकेज  तैयार  किन्तु  ऐसी  संयुक्त  पूजी  कंपनी  के  गठन  के
 बारे  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  व्याप्त  जटिलताओं  को  देखते  परियोजना  के
 पूर्णतता  की  अवधि  के  बारे  में  बताना  इस  स्तर  पर  सम्भय  नहीं  है  ।
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 3550.  क्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  ने  पोषाहार  कार्यक्रम  सुधार  लाने  के
 लिए  सहायता  हेतु  एक  समझौता  किया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्रो  मुल्लापललो  :  और  खाद्य  एवं  कृषि
 संगठन  तथा  भारत  सरकार  के  प्रध्य  जून  1992  में  कालोनी  में  कुष्ठरोगियों  द्वारा  पौष्टिक
 फसलों  की  खपत  में  सुधार  के  लिए  खाद्यान्न  उत्पादਂ  विषयक  तकनीकी  सहयोग  कार्यक्रम  परियोजना  के

 लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  |  इस  परियोजना  में  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  का  योगदान

 75,000  अमरीकी  डालर

 आविवासियों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  समझौता

 3552.  श्रीमती  बिभ्‌  कुमारी  देवी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अगस्त  1988  में  तत्कालीन  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  और  त्रिपुश  नेशनल

 वासम्टियर्स  के  बीच  त्रिपुरा  में  आदिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  इसके  अनुपालन  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 समझौते  की  मुख्य  बातों  को  किस  सीभा  तक  लागू  किया  गयां  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  एस०
 :  त्रिपुरा  में  जनजातियों  की  समस्या  का  सन्तोषजनक  हल  निकालने  की  दृष्टि  से

 12-8-1988  को  भारत  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  और  त्रिपुरा  नेशनल  बालन्टियर्स  एन०
 ने  एक  समझौता  शापत  पर  हस्ताक्षर  किए  ।

 और  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  त्रिपुरा  पर  हुए  समझौता  ज्ञापन  के
 बन्धों  को  लागू  करने  के  लिए  अपेक्षित  कायंवाही  कुल  मिलाकर  पहले  ही  कर  दी  गई  है  ।  समयबद्ध  कार्ये
 ऋ्रम  के  अनुसार  टी०  एन०  वो०  के  कार्मिक  सामने  आए  ओर  अपने  शस्त्रों  और  गोला  बाह्द  को  जमा

 इस  प्रकार  से  त्रिपुरा  में  सामान्य  हालत  बहाल  हुए  ।  टी०  एन०  वी०  के  सभी  भूतपूर्व  .  भूमिगत
 तसकों  को  पहले  ही  पुनः  बसा  दिया  गया  राज्य  विधान  सभा  में  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित्र  स्थर्त्रों
 में  वृद्धि  करने  क ेलिए  एक  संविधान  विधेयक  लोक  सभा  में  पहले  हीं  प्रस्तुत  .  किया  जड़

 चुका  है  ।  संविधान  की  छठी  अनुसुची  अधिनियम  1988,  जो  16-12-1988  से  लागू
 के  द्वारा  त्रिपुरा  में  जिला  परिषदों  के  अधिक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  जनजातियों  के आधिक  विकास
 के  लिए  किए  जाते  वाले  उपाय  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  |  भारत  सरकारने  टी०  एन०  बी०
 समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  33.26  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  आकाशवाणी  ने

 जाति  भाषा  में  अपने  कार्यक्रमों  में  वृद्धि  की  है  ।
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 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  आधास  मिर्माण  को  प्राथमिकता

 3553.  शीसतो  शीला  गोतम  :

 ओओ  राजेश  कुमार  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आवास  निर्माण  को  उच्च
 प्राथमिकता  दी

 यदि  तो  कया  इसके  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 आठवीं  योजना  के  दौरान  अब  तक  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  हो  चुका  और

 (s)  योजनावधि  के  दोरान  कितने  फ्लेटों  का  निर्माण  होने  की  संभावना  है  ?

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  एस०  :  हां  ।

 (a),  और  (&)  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  फ्लैटों  के  निर्माण  के  लिए  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  नीचे  सुचित  किए  गए

 यर्षे  फ्लैटों  के  निर्माण  के  लिए  लक्ष्य

 1992-93  8,424

 1993-94  13,487

 1994-95  18,814

 1995-96)  )
 |

 46,306

 86,531
 दर्जन  यारा  ये

 ये  लक्ष्य  निधियों  ओर  बुनियादी  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  अध्यधीन  हैं  और
 यदि  कोई  दूर  करमे  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  उदं  श्य  से  फ्लैटों  के  निर्माण  की  प्रगति  की
 सभ्य  पर  उच्च  स्तरों  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 1-4-92  से  30-6-92  तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  344  फ्लैट  बनाए  गए

 हरित  भूसि  का  अधिप्रहण

 3554.  ओ  रासाक्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  थिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारें  शहरीकरण  हेतु  किसानों  से  भूमि  का  अधिग्रहण  करती
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 भूमि  का  अधिग्रहण  न  करने  के  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  :  से  भू-उपयोग
 विनियमनों  को  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  अधिनियमों  के  तहत  शासित  किया  जाता  जनसंख्या  वृद्धि
 फलतः  कुछ  कृषि  भूमि  को  शहरी  उपयोग  के  लिए  परिवततंन  करने  को  बाध्य  करती  उपजाऊ

 नम  भूमि  को  गर-कृषि  भूमि  के  रूप  में  यथासंभव  परिवर्तन  न  करने  का  ध्यान  रखा  जाता

 कोई  कृषि  भूमि  बृहद  योजना  में  के  रूप  में  निदिष्ट  की  गई  है  तो  ऐसी  भूमि  इस  प्रकार  के

 वर्तनों  के  लिए  कानून  में  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  किए  बिना  गैर-क्षि  प्रयोजनों  के  लिए  परिवर्तित

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।  इसके  कृषि  भूमि  के  उपयोग  को  राज्यों  द्वारा  प्रशासित  भूमि  सुधार
 अधिनियमों  द्वारा  विनियमित  किया  जाता  नगर  विकास  मूलतः  राज्य  विषय  तथा  भू-उपयोग

 योजनाएं  योजनाएं  स्थानीय  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  तैयार

 की  जाती

 आठवों  धोजना  के  दोरान  नए  मकानों  का  निर्माण

 3555.  भरी  नोतोश  कुमार  :

 को  जगसोत  सिह  बरार  :  कया  शहरो  विकास  कया  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोराम  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  माध्यम  से

 मकान  निर्माण  योजनाओं  में  20,000  करोड़  रुपये  से  25,000  करोड़  रुपये  तक  निबेश  करने  का  निर्णय

 किया

 (a)  यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  देश  में  कुल  कितने  नए  मकानों  का  निर्माण  किया

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  आठवीं  पंचवर्धीव  योजना  के  अन्ते  तक  मकान  कौ  मांग  का  आकलन

 किया  और

 यदि  तो  उस  समय  कुल  कितने  मकानों  की  आवश्यकता  होगी  और  नए  मकानों  और

 पुराने  मकानों  को
 मिलाकर  उस  समय  मकानों  की  मांग  और  पूर्ति  मे ंकितना  अन्तर

 शहरो  विकास  सस्त्रालय  में  राश्य  मस्‍्त्रो  एमਂ  :  और  आठवीं

 योजना  (1992-97)  के  लिए  आवास  क्षेत्र  हेतु  वित्त  पर  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कार्य  दल  मे  राष्ट्रीय

 आवास  बैंक  सहित  औपचारिक  सेक्टर  के  विभिन्‍न  संगठनों  के  निमित्त  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  है

 आवासीय क्षोत्र के प्रति रुपये 20,000 से रुपये 25,000 करोड़ तक के क्रेडिट का अनुमान लगाया योजना आयोग के आकलन के आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान औपचारिक सेक्टर द्वारा 6.5 मिलियन आवासीय एककों का योगदान किया और जनगणना आंकड़ों पर आधारित को स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन
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 मिर्माण  संगठत  ने  36.8  मिलियन  23.5  मिलियन  ओर  शहरी  13.3  मकानों  की
 कमी  होने  का  आकलन  किया  है  ।

 यमुना  पर  पुल

 3556.  श्री  अरबिद  जिबेदो  :

 श्री  सूये  नारायण  यादव  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  यमुना  पर  कुछ  ओर  पुलों  का  निर्माण  करनमे  का

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  कुल  कितने  पुलों  का  निर्माण  किक  जाएगा  तथा  इनका

 सिर्माण  किन-किन  स्थानों  पर  किया  जाएगा  और  इन  पर  कुल  कितनी  धन-राशि  खचं  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  यातायात  की  बढ़ती  हुई  भीड़  को  किस  प्रकार  नियंत्रित

 करने  का  है  ?

 शहरी  विकाश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  दिल्ली

 ने  सूचित  किया  है  कि  26  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  मौजूदा  आई०  टी०  ओ०  पुल
 नायक  के  निकटस्थ  स्ट्रीम  में  एक  पुल  निर्माणाधीन  निर्माण  कार्य  अभी  प्रारम्भ  हुआ  है  ।  मौजूदा

 निजामुद्दीन  पुल  और  बजीराबाद  पुल  के  निकटस्थ  स्टीम  में  दो  ओर  पुलों  का  निर्माण  किया  जाना

 बिल  है  ।  इस  समय  ये  आयोजना  अवस्था  में  इसके  महारानी  दाग  के  समीप  यमुता  पर

 वाले  पुल  के  निर्माण  के  लिए  दिल्ली  नोएडा  और  इंफ़ास्ट्रक्टर  लीजिग  एण्ड  फाईनेन्सिग्रकन

 सर्विसेज  लिमिटेड  के  बीच  एक  समझौते  के  ज्ञापन  पर  हृल्त्ताक्षर  किए  गए

 उपयुक्त  ओर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शष्ट्रीप  मांस  अनुसंधान  केना

 3557.  ओऔ  राजवोर  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  मांस  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  गया

 कया  इस  केन्द्र  ने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया

 (w)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इस  केन्द्र  को  एक  स्वतंत्र  एकक  के  रूप  में  स्पापित  क  का  विचार

 यदि  तो  इस  केन्त्र  को  एक  स्वृतन्त्र  एकक  के  रूप  में  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  केम्द्र  क ेलिए  नए  स्थान  का  पता  लगाने  तथा  इसके  काय॑कलापों  के  बारे

 में  निर्णय  लेने  हेतु  कोई  समिति  गठित  की
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 यह  केन्द्र  कब  शक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ओर  यह  कहां  पर  स्थित्त  होगा  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  सो०  :  से  मांस  पर  राष्ट्रीय
 अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्वीकृति  सात्तवीं  योजना  के  दौरान  जारी  की  लेकिन
 कीय  और  वित्तोय  कठिनाइयों  के  कारण  केन्द्र  अभी  तक  काये  शुरू  नहीं  कर  पाया  है  ।

 हां  ।.  .

 सातवीं  योजना  के  दौरान  केन्द्र  क ेलिए  49.00  लाख  रु०  का  प्रावधान  रखा  गया  एक
 स्वतंत्र  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  इस  राशि  को  बहुत  कम  समझा  गया  जिसके  लिए  सभी  वांछित

 श्यक  सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  कम-से-कम  300  लाख  रु०  की  राशि  चाहिए  ।  इस  मामले  को  भारतीय

 पशु  अनुसंधान  संल्थान  के  कार्यों  को  देखने  के  लिए  गठित  एक  समिति  को  भेजा  गया  |  इस  समिति  ने  यह
 सिफारिश  की  है  कि  जब  तक  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  न  हो  जाए  तब  तक  पशुधन  उत्पाद  टेक्नोलाजी

 पी०  टी  ०)  क्रभाग  भारतीय  पशु  अनुसंधान  संस्थान  के  अम  के  रूप  में  कार्य  कर  सकता  आठव॑

 योजना  में  केन्द्र  के  लिए  300  लाख  रु०  का  प्रावधान  रखा  गया  है  |  प्रावधान  की  गई  राशि  को  अन्तिम

 स्वीकृति  मिलने  के  बाद  केन्द्र  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  और  बुनियादी  ढांचा  तैयार  करने  की  दिशा  मैं  प्रयास

 किए  जाए मे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जैसाकि  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  ।

 लम्भ  और  कश्मोर  में  कानून  और  व्यवस्था  को  स्थिति

 3558,  डा०  बसन्‍्त  पवार  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  हुआ  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  कामून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए
 तैनात  किए  गए  सुरक्षा  बलों  की  हटाने  का  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्रो  एम०  एम०
 :  ओर  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  यद्यपि  अभी  भी  स्थिति  गठित  और  चुनौती  पूर्ण  लेकिन

 इसमें  बेहतरी  की  दिशा  में  काफी  परिवर्तन  आया  है  ।  फिर  पाकिस्तान  और  आतंकवादी  .  गि रोहों  ने
 1992  के  दूसरे  पखवाड़े  से  हिसा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किए  वहां  पर  लगातार  तैनात

 सुरक्षा  बलों  ने  उन  पर  दबाव  बढ़ा  दिया  है  और  आतंकवादियों  के  खिलाफ  कड्डी  कारंवाई  करना  तथा

 सीमा  पार  से  घुसपैठ  तथा  शस्त्र  एवं  गोली  बारूद  लाए  जाने  को  रोकने  के  लिए  सख्त  कार्रवाई  करना
 जारी  रखा

 संखद  सदस्यों  से  अभ्यावेदन

 3559.  झो  लाल  बाब  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  उन्हें  संसद  सदस्यों  से  कितने  पत्र  अभ्यावेदन/झ्ञापन  प्राप्त  हुए

 (er)  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  पावती  15  दिनों  के  अन्दर  भेज  दी  गई  और  कितने

 मामले  ऐसे  हैं  जिनमें  अन्तिम  जबाब  अभी  तक  नहीं  दिया  गया

 पावती  पन्द्रह  दिनों  के  अन्दर  तथा  अन्तिम  जवाब  तीन  महीनों  के  अन्दर  न  भेजने  के  क्‍या

 कारण  ओर

 इन  ज्ञापनों  आदि  का  शीघ्र  निपटारा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कृषि  भस्तालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  सुश्लापल्लों  :  स  सूचना  एकन्र  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 सेवा  नियत  होने  वाले  सरकारों  कर्मचारियों  को  डो०  ढो०  ए०  फ्सेट

 8560.  भरी  धर्मज्या  सोंडब्या  सादुल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सेवानिवृत्त  होते  वाले  केल्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  सेवा  निवुत्ति  लाभ  उपदान

 इत्यादि  में  से एक  बड़ी  राशि  को  सरकार  द्वारा  रोका  जा  सकता  है  तथा  यदि  दिल्ली  के  आस  पास  डी०
 डी०  ए०  फ्लैटों/प्लाटों  क ेआबंटन  की  कोई  नयी  योजना  शुरू  की  जाती  तो  इसके  लिए  इसका  उपयोग
 किया  जा  सकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विगत  में  इस  पहलू  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तस्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  मोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  वित्तीय  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  इस  पहलू  पर  विचार  करेगी  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  से  सेवानिवृत्त/सेवा-
 निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  फ्लेटों/प्लाटों  के  आवंटनार्थ  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 नयी  योजना  प्रारम्भ  करने  के  लिए  मामले  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  की  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  के  अन्तगंत  फ्लैटों/प्लाटों  के  आबंटनाथं  प्रतीक्षारत  पंजीकृत
 व्यक्तियों  क ेपिछले  बकाए  की  अत्यधिक  मात्रा  को  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  कोई  नयी  पंजी  करण  योजना
 प्रारम्भ  न  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 बंगलादेशवासियों  को  बापस  भेजने  के  लिए  दिल्‍ली  में  प्रदर्शन

 3561.  थी  बी ०  एल०  शर्मा  प्र

 क्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलादेशबासियों  को  वापस  भेजने  के  लिए  जुलाई  1992  में  दिल्ली  में  कोई  प्रदर्शन

 हुआ
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 यदि  तो  रात्सम्नन्धी  आ्थौरा  क्‍या  है  ?

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  एम०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 पूर्वी  और  नरेला  जिले
 के  भारतीय  जनता  युवा  मोर्चा  के  अमुयायियों

 हारा  7  199)  :  को  संसद  मार्ग  पर  बंगलादेशी  आप्रवासियों  को  वापस  स्वदेश  भेजने  और  बड़ी
 धात्रा  में  उन्हें  भारत  में  आगमन  की  रोक  थाम  करने  के  उपाय  करने  की  मांग  को  लेकर  प्रदर्शन  किया
 गया  ।

 बंगलादेशी  नागग्रिकों  को  वापस  बंगलादेश  भेजने  के  उद्ं श्य  से  दिल्ली  पुलिस  उनकी  पहचान
 करने  का  अभियान  चलाना  जारी  रखे  हुए

 विलल्‍लो  लें  अंक्लावेशोसों  हारा  किए  गए  अपराध

 3562.  झी  बो०  एल०  शर्मा

 शो  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 1991  के  दोरान  तथा  1992  में  अक  तक  दिल्ली  में  बंगलादेशी  नागरिकों  द्वारा  किए  महू
 लावशधिक  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 कितने  अपराधी  पकड़  गये  तथा
 उनके  विरूद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  भंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०  :

 और  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या  और  गिरफ्तार  किए  व्यक्तितयों  की  संख्या  निम्न  अ्कार

 हैःਂ

 वर्ष  दल  किए  गए  भामशे  गिरफ्तार  किए  गए  मामले

 1991  26  38

 1992  39  50

 (28-7-92

 मामले  जाली  वौसा  तथा  पासपोर्ट  से  सम्बन्धित  जुए  तथा  चोरियों  आदि  से

 सम्बन्धित  मामले  भी  हैं  ।

 मुम्यई  में  केक्नीव  सरकार  को  भूमि  पर  झग्गी  झोंपड़ो  बस्तियां

 3563.  श्री  शरद  क्या  झहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुम्बई  में  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमि र
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 पर  149  झृग्गी  बस्तियां  बस  गई  हैं  और  36  झुग्गी  बस्तियों  में  भूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कस  दी  गई

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  शेष  झुग्गी  बस्तियों  में  मूलभूत  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्धम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  को  उस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहूरो  विकास  मम्प्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  हां  ।  विभिन्‍न
 केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  की  भूमि  पर  149  स्‍लम  पाकेट  बन  गई  36  स्‍लम  पाकेटों  के  सम्बन्ध  में
 नागरिक  सुविधाओं  के  प्रावधान  से  सम्बन्धित  विभिन्‍त  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  द्वारा  अनापत्ति
 पत्र  किये  गए  हैं  ।

 ओर  शेष  स्‍्लम  पाकेटों  के  सम्बन्ध  में  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  इस  मामले  में  स्वीकृत  नीति  यह  है  कि  (i)  बम्बई  हवाई

 अडडे  के  रनवे  के  दोनों  ओर  की  मलिन  बस्तियां  से  रनवे  का  सब्निकटता  द्वोने  क ेकारण  पक्षी-जोखिम  का

 कारण  हैं  ।  (1)  रक्षा  मंत्रालय  की  भूमि  जहां  अनिवायें  संस्थापनायें  स्थापित  की  जाती  (11)  रेलवे

 लाइनों  के  30  फीट  के  भीतर  हटमेंट  और  (४)  ऐसी  भूमि  जो  तत्काल  उपयोग  के  लिए  अपेक्षित  के

 सिवाय  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  की  भूमि  पर  स्थित  स्‍्लमों  में  मूलः  सुविधाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए

 महाराष्ट्र  सरकार  कारंवाई  कर  सकती  इस  प्रकार  सम्बन्धित  केन्द्रीय  विभागों  से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  करना  राज्य  सरकार  का  काये  है|

 अयोध्या  मासले  पर  रिपोर्ट

 3564.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अयोध्या  विवाद  के  सम्बन्ध  में  श्री  एस०  आर०  बोम्मई  के  नेतृत्व  में  गठित

 समिति  कौ  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  एस०  एस०  :

 और  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  स्थायी  समिति  तथा  संसद  के  सदस्यों  के  प्रतिनिधिमंडल

 जिसने  अयोध्या  का  दोरा  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  रिपोर्ट  संसद  के  सभी  सदस्यों  को

 चालित  की  गई  तथा  संसद  के  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  सांप्रदायिक  सौहादे
 मस्जिद  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  के  लिए  दिनांक  23  1992  को  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  स्थायी

 समिति  की  एक  बँंठक  हुई  और  दिनांक  18  1992  को  एकता  परिषद  की  बैठक

 बेठक  होने  से  पूर्व  प्रतिनिधिभंडल  की  रिपोर्ट  सदस्यों  को  परिचालित  की  गई  जब  भी  अयोध्या  में

 निर्माण  दीवार  का  निर्माण  सुरक्षा  उपायों  में  कमी  समतलीकरण  तथा  खुदाई  अभियान

 चलाने  और  चबूतरे  का  निर्माण  करने  जसी  गतिविधियां  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपयुक्त  रूप  से  मामले

 कों,इ'ज्यਂ  सरकार  के  साथ  उठाया  है  ।
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 नस  तीनी  न  3...  >>

 पुलिस  के  अत्याचारों  से  निपटने  के  लिए  विशेष  सेल  का  गठन

 3565.  क्री  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  जाजं  फर्नानडीज  :  क्‍या  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  पुलिस  के  अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  एमनेस्टी

 नेशनल  द्वाराਂ  लगाए  गये  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  विशेष  सेल  गठित  किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  सेल  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 यदि  तो  इसमें  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है/को  जा  रही  ओर

 यदि  तो  यह  सेल  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगा  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एम०  :

 जी  नहीं  सुरक्षा  और  पुलिस  बलों  द्वारा  मानवीय  अधिकारों  के  उल्लधन  के  मामलों  को

 समस्वित  करने  के  लिये  गृह  मन्त्रालय  में  एक  एकक  का  गठन  किया  गया

 से  (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जालो  पासपोर्टों  के  धारे  में  शिकायतें

 3566.  ओ  डो०  वेंकटेश्वर  राब  :

 को  हरि  सिह  चावड़ा  :

 की  विसास  मुफ्त  मवार  :

 थी  सनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे
 चालू  वर्ष  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  की  प्राप्त  जाली  पासपोर्टों  सम्बन्धी  शिकायतों  का  ब्यौरा

 क्या

 इन  पर  कया  कार्यवाई  की  गई

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  हाल  ही  में  मारे  गये  छापों  के  दौरान  विभिम्न  राज्यों  में  कुछ
 पासपोर्ट  घांघलियों  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एसम०  एम०
 :  से  ब्योरे  एकत्रित  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे  ।

 पशु  प्रजनन  कार्यक्रम

 3567.  ओऔ  एन०  डेनिस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 सातवों  पंचवर्दीय  योजना  फे  दौरान  पशु  प्रजवना  कल्लोक्स  के  अस्लमंत  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त

 की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  कार्यक्रम  पर  राज्यवार  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सो०  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के
 दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  तहक  प्रमुख  पशुधन  बिकास  कायंत्रमों  के

 सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  उपलब्धियां  हासिल  की  गई  थी  :---

 (1)  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  फार्मों  में  साण्डों  का  6

 (2)  हिमित  वीये  की  खुराकों  का  लाख

 (3)  हिमित  वीय॑  प्रोद्योगिकी  में  प्रशिक्षित

 (4)  प्रशीतित  वीय॑  से  हिमित  वीयें  प्रौद्योगिकी  में  परिवर्तित  क्रृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  की
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 (5)  संक्तति  परीक्षण  काम  क्रम  के  अस्तगंश  ररीकण  किझ  गए  सांझों  की

 (6)  केन्द्रीय  पशुयूथ  पंजीकरण  योजना  के  अन्तगंत  श्रेष्ठ  पशु  के  प्राथमिक  पंजीकरण  कौ

 सातवीं  पंजवर्षीय  योजना  के  दोरान  क्ृषि  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्‍न  कार्यक्रम  पर  व्यय  की  गईं
 राशि  1866  लाख  रुपये

 राज्यवार  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 सातकीं  बोजना  के  दशम  राजयकर
 नकल मूक  थम  मम  रुपए  »>ामन्‍  न

 हा ललल_लअलअुललललक ऋ्रमसं० राज्य रुपए आंध्र प्रदेश हु 66.03 2. अरुजसल प्रदेश 3. असम 37.20 4. बिहार 2.05 5. हरियाणा 6... गुबरात 7. जम्मू और कश्मीर 76 94 8. कर्बाटक 65.65 304
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 2  ह  3

 9.  केरल  98.50

 10.  महाराष्ट्र  32.50

 11.  मणिपुर  74.80

 12.  मेघालय  41.89

 13...  नागालैंड  29.96

 14.  उड़ीसा  520.77

 15.  पंजाब  10.50

 16.  राजस्थान  86.70

 1
 ह

 सिक्किम  30.05

 18.  तमिलनाडु  21.89

 19.  उत्तर  प्रदेश  278.14

 20.  पश्चिम  बंगाल  55.14

 21...  दिल्‍ली  1.60

 1866.00

 जम्मू  और  कश्सोर  के  लिए  राहत

 3568.  भ्रो  प्रतापराव  बी०  भोंसले  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  जम्मू  और  कश्मीर  के  पीड़ित  लोगों
 को  राहत  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  कोर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस ०  जेकज)॥
 से  सरकार  द्वारा  जम्मू  एवं  दिल्ली  कश्मीरी  प्रवासियों  की  मुलभूत  आवश्यकताओं  की  पृत्ति

 के  लिए  राहृुत  उपलब्ध  कराई  जा  रही  इसके  जम्मू  एवं  कश्मीर  सरकार  के  दिनांक
 10-7-1990  के  आदेश  सं०  723  जी०  आर०  ए०  के  द्वारा  आतंकवादी  हिसा  के
 शिकार  लोगों  को  अनुग्र  ह-राहत  के  भुगतान  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  उद्योगों  के विकास  के

 30-1 1-90  से  आदेश  सं  ०-३]  आर  ०-1990  के  प्रोत्साहन  पैकेज  भी  जम्मू
 एवं  कश्मीर  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  ।
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 शहूरो  मूलभूत  सेवा  योजनालों  के  अन्तगंत  भावंटन

 3569.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्या  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 मूलभूत  शहरी  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  सातवीं  योजना  में  व्यय  कौ  गई  धनराशि  का  राज्य
 वार  और  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 आठवीं  योजना  और  वर्ष  1992-93  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  कस्बों  क ेलिए  कितनी
 राशि  का  आबंटन  किया  गया  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालप  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  सातवीं  योजना  के  दो  रान

 शहरी  मूल  सेवा  योजना  पर  राज्यवार  ओर  वर्षवार  ब्यय  की  गई  राशि  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई

 निधेनों  क ेलिए  शहरी  मूल  सेवा  जो  शहरी  मूल  सेवा  का  एक  सशक्त  और
 घित  रूप  के  अन्तर्गत  आठवीं  योजना  हेतु  महाराष्ट्र  के  लिए  अनस्तिम  आवंटन  649.50  लाख
 रुपये  है  ।  वर्ष  1992-93  के  लिए  उक्त  योजना  के  अस्तर्गत  महाराष्ट्र  के  कस्बों  क ेलिए  129.90  लाख
 रुपये  की  अकंग्तिम  घनराशि  आवंटित  की  गई

 विवरण

 रुपयों

 आम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का नाम  1986-87  1987-98  1988-89  1989-90

 है|  2  $  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  5.6  1१.60  11.84  11.80

 2.  बिहार  कोई  योजना  6.80  7.60

 नहीं

 3.  कोई  योजना  +-  --  —

 नहीं

 4  गुजरात
 न

 +-+  +--  10.90

 5  हरियाणा  3.552  न  न  3.00

 6...  कर्माटक  3.70  —  5.70  7.80

 7  केरल  2.76  --.  11.76  7.50

 हे  महाराष्ट्र  3.70  न
 -+

 —

 ॥॒  9  मध्य  प्रदेश  2.76  _  3.20  3.20

 30.  उड़ीसा  7.00.  20.18  23.81  17.20
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 1  2  5  4  5  6

 11.  पंजाब  3.40  4.00  9.40  9.10

 12.  राजस्थान  5.60  न  5.60  6.50

 13. _  तमिलनाडु  2.768  —  न+  3.00

 14.  उत्तर  प्रदेश  कोई  योजना  —
 न  4.00

 नहीं

 15.  पश्चिम  बंगाल  2.76  2.00  न  230

 16.  अरुणाचलम  प्रदेश  कोई  योजना  ध्य्ा
 न  _

 नहीं

 17.  असम  0.90  जा  3.40  3.40

 18.  हिमाचल  प्रदेश  कोई  योजना  _  2.00  2.00

 नहीं

 19.  जम्मू  और  कश्मीर  2.30  2.00  2.10  2.40

 20.  मणिपुर  0.60  न+  1.97

 21.  मेघालय  —  5.20  न+
 न

 22.  मिजोरम  —  -  _

 23.  नागालैंड
 न  —  न

 24.  सिक्किम
 न  —  न

 25.  त्रिपुरा  —  3.20  1.60

 26.  अण्डमान  एवं  निकोबार  —
 न  --  —

 द्वीप  समृह

 27.  चण्डी  गढ़  न्‍-+  --  न
 ___

 28.  दमन  एवं  दीड  —  —  _  तय

 29...  दादर  एवं  हवेली  न  --  _  _

 30.  पांडिचेरी  1.60  न  —  1.00

 31.  दिल्ली  कोई  योजना  3.00  6.70  3.70

 नहीं

 कुल  :  49.00...  55.78.  91.52 1  12.97
 न्‍अकनननाओ++०मनन-मग ननक  नमक  भ  नमन  मम  न  _*  207
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 द्घ्  को  कभो

 3571.  भो  छीतू  भाई  गामोत  :

 थो  एन०  डेनिस  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  किन-किन  राज्यों  में  दूध  का  संक्रट  व्याप्त

 दूध  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुग्ध  उत्पादों  के  निर्माण  पर  रोक  लगाने  तथा  दुरघ  पाउडर  को

 भ्ो  जब्त  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  सो०  :  से  (5)  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही
 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ह

 रथो  को  फसल  न  होना

 3572.  क्री  प्रताप  राव  बो०  भोंसले  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  राज्यों  में  उवंरकों  की  सप्लाई  न  होने  के कारण  1991  के  दोरान  रबी  की  फसलें
 न  होने  के  समाचार  मिले

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  राज्यों  कौ  उवं  रकों  कौ  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मुह्लापललो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 राज्यों  में  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  भारत  सरकार  शव  रकों  के  धंचलन
 को  मानिटरिंग  राज्य  सरकारों  और  विनिर्माताओं  के  साथ  होने  वाली  आवधिक  समीक्षा  बैठकों  में  करती

 है  ।  जब  कभी  भी  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  होती  दोषनिवारक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 छोटे  ओर  सोमांत  किसान

 3573.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा
 जित  योजना  के  लिए  धनराशि  किस  प्रकार  प्रदान  की  गई

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  के  हिस्से  की बराबर  की  अनुदान  धनराशि

 उड़ीसा  को  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या



 है  1914  लिख्ति  उत्तर
 कक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (2)  क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य
 को  शत-प्रतिशत  सहायता  देने  की  मांग  को  जा  रही  और

 ह

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्लो  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  देश  में  5047  खंडों  को  शामिल  करते  हुए  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कृषि  उत्पादन
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  छोटे  और  सीमांत  कृषकों  को  सहायता  सम्बन्धी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  चल  रही
 थौ  जिसमें  प्रति  खंड  प्रति  वर्ष  5  लाख  रपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  निहित

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  परिव्यय  का  समान  रूप  से  वहन  किया  था  रहा  संध  शासित

 क्षेत्रों  के  मामलों  में  सम्पूर्ण  प्रावधान  की  पूति  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  थी  ।  इस  योजना  को  1-4-90

 से  राज्य  क्षेत्र  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  था  ।

 और  इस  योजना  के  कार्याव्ययन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा

 झरकार  को  1821.45  लाख  रुपये  के  समतुल्य  केन्द्रीय  शेयर  निमु कत  किया  गया  इसके  अलाबा

 उक्त  योजना  के  एक  भाग  के  तोर  पर  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  गेहूँ  और  चावल  से

 सम्बन्धित  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  अभिज्ञात  किए  गए  जिलों  में  उचले  नलकपों/खुदे

 हुए  कुओं  के  निर्माण  के  लिए  798.54  लाख  रुपये  की  घतराशि  निमुक्त  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  उथले  नलक्पों/खुदे  हुए  कूओं  के  निर्माण  की  योजना  1-4-92  से  राज्य  क्षेत्र  को

 अन्तरित  कर  दी  गई

 ऊर्जा  संरक्षण  परियोजनाएं

 3574.  शो  के०  पी०  सिह  देव  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  !

 क्‍या  भारतीय  तेल  निगम  ने  ऊर्जा  की  बचत  सुरक्षा  पर  बल  देने  तधा  पर्यावरण

 संरक्षण  के लिए  एक  बड़ी  परियोजना  शुरू  की

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लागू  करने  का  प्रस्ताव
 जौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रो  बो०  :  हां  ।

 से  (a)  चल  रही  प्रमुख  परियोजनाओं  में  य ेशामिल  हैं  :  इन  हाउस  तेल  संरक्षण

 का  कम  कुशलता  वाले  स्नेहकों  के  स्थान  पर  उच्च  ग्रेड  के  स्नेहकों  का  उत्पादन  ओर  मिट्टी

 209
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 ज््ड  अस्त

 के  तेल  वाले  इधन-कुशल  बत्तीदार  नूतन  स्टोबों  और  एल०  पी०  जी०  स्टोवों  की  बिक्री  को  बढ़ावा

 रिफाइनरियों  में  बिभिन्‍य  डुपकरणों  की  ई  घन-कुशलता  में  सुधार  और  उत्पाद  वारुप  से  ऊष्मा  प्राप्त  करना

 सल्फर  डाईआक्साइड  बौर  लेड  उत्सर्जन  में  कमी  और  विद्यमान  अग्नि-शमन  प्रणालियों  के  प्रभावकारिक्ा
 में  सुधार  आदि  ।  आठवीं  योजना  में  तेल  सुरक्षा  और  पर्यावरण  के  बचाव  पर  परिनोजनाए
 शामिल  की  गई

 समुद्री  खाद्य  पदार्थों  का  उत्पादन

 3575.  थ्रो  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उश्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  सरकार  ने  देश  की  विपुल  समुद्री  सम्पदा  का  पता  लगाकर  समुद्री  पदार्थों  के
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  कोई  योजमा  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाश  प्रतंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  सस्त्री  गिरिधर  :  और

 भारत  में  समुद्री  मछली  उत्पादन  वढ़ाने  हेतु  शुरू  की  गई  स्कीमों  से  सम्बन्धित  सूचना  संलग्म  विवरण

 प्ें  दी  गई  -

 विवरण

 भारत  में  समद्री  मछली  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  स्कोमें

 1.  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  में  संयुक्त  प्रसंस्करण  एवं  विषणन  ।

 2.  भारतीय  विशिष्ट  आर्थिक  जोन  में  परिचालन  हेतु  विदेशी  मात्स्यिकी  जलयानों  को  फिसए
 पर  लेना  ।

 -  परीक्षण  मात्स्यिकी  ।

 ,  पारम्परिक  जलयानों  के  चलाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रवतित  स्कीम  ।

 .  लकड़ी  के  जलयानों  को  चलाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वास  प्रवर्धित  स्कीम  ।

 .  मध्यस्थ  जलयानों  के  चलाने  हेतु  स्कीम  ।

 चने

 nn

 4»

 ब्

 ९३

 .  20  मीटर  से  कम  लम्बाई  वाले  मात्स्यिकी  जलयानों  द्वारा  प्रयुक्त  हाई  स्पीड  ढीजल  पर
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  पुन्सेमायोजन  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रवतित  स्कीम  ।

 8.  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  ओर  प्रसंकरण  में  भाग  लेने  हेतु  सहायता  ।

 9.  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों  के  अंधिप्रहण  हेतु  ऋण  पर  ब्याज  सब्सिडी  के  रूप  में
 दान  सहायता  ।

 10.  विविधीकृत  मात्स्यिकी  हेतु  सहायता  ।

 11.  दूना  और  अन्य  मछलो  प्रसंस्करण  हेतु  स्कीम  ।

 210



 है  1914 .  लिखित  उत्तर
 बनी —

 दिल्‍ली में  सड़कों  को  सरस्मत के  लिए  सा्गनिर्दश

 3576.  भ्रो  जीवन  शर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  में  सड़कोंकी  मरम्मत  के  लिए
 मार्गनिदेश  के  बारे  में  25  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4464  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  ओर  हां  ।
 विवरण  संलग्न  है  ।

 जिधरण

 दिल्ली  नगर  दिल्ली  विकास  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  और  कौटोनगेन्ट  बोर्ड
 ने  सुचित  किया  है  कि  दिल्ली  की  क्षतिग्रस्त  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  धद्नपि  कोई  आम  सायंनिर्देश  जारी

 नहीं  किए  गए  किन्तु  मानसुत  के  दोरान  ओर  पश्चात्‌  क्षतिग्रस्त  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  समय
 समय  पर  परिपत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।  दिल्ली  नगर  निगम  आदि  द्वारा  क्षति  की  मात्रा  को  देखते  हुए
 मरम्मत  का  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  शुरू  किया  जाता  है  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  और  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  यह  भी  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  सड़कों  के  क्षतिग्रस्त  भाग  की  मरम्मत  शीघ्र  की  जाती

 इसके  दिल्ली  प्रशासन  ने  सड़कों  को  खोदने  तथा  गतंन  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए
 जिनका  अनुपालन  दिल्‍ली  नगर  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  दिल्‍ली  विकास  केरद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  और  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  जैसे  उपयोगिता  संगठनों  द्वारा  किया  जाता

 सड़क  अनुरक्षण  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने  अनुदेश  तथा  उपयोगिता  आचार  संहिता  जारी  की

 उन्होंने  आवश्यक  अनुमोदन  आदि  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  शीघ्र  मरम्मत  के  लिए  दिल्ली  नगर  निगम  समन्वय

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  समन्वय  समिति  और  लोक  निर्माण  विभाग  समन्वय

 समिति  नामक  तीन  समितियों  भी  गठित  की  हैं  ।

 शरणाथियों  सम्बन्धी  नोति

 3577.  ओ  छेदो  पासवान  :  क्या  गुंह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्य  देशों  से आए  शरणार्थियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 भविष्य  में  देश  में  शरणाथियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो,.तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०एस०  :

 और  सरकार  की  शरणाथियों  को  उनकी  मातृ-भूमि  वापस  जाने  के  ज्लिए  राजी  करने  की
 तिव्बती  शरणाथियों  को  भारत  में  ठहरने  की  अनुमति  दो  गई  है  ।
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 भारत  में  शरणाधियों  के  गेर-कानूनी  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  अद्ध  सैनिक  बलों  द्वारा  नदी
 तटीय  और  सीमाओं  पर  गश्त  गहन  कर  दी  गई  है  ।

 दिल्‍्लो  में  पुलिस  स्टेशनों  सें  प्रथम  सूलना  रिपोर्ट  दर्ज  किया  जाना

 3578.  श्री  बजभूषण  शरण  वह  :

 शी  सत्य  देव  सिह  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करने  के

 लिए  पुलिस  स्टेशनों  में  जाने  वाले  लोगों  को  अत्यधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है

 क्‍या  पुलिस  कमंचारी  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दज  न  कराने  की  कोशिश  करते

 वर्ष  1990,  1991  और  1992  में  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  शिकायतें  मिली
 और

 दोषी  कमंचारियों  के  विरत  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  एस०
 :

 और  दिल्ली  पुलिस  शिकायतकर्ताओं  द्वारा  सुचित  किए  गए  सभी  संक्ष प  अपराधों  में  पुलिस
 स्टेशनों  में  प्र०  सु०  रिपोर्ट  दर्ज  करने  के  निर्देशों  को  दोहराया  है  ।

 वर्ष  1990,  1991,  1992  (27-7-92  के  दोरान  प्राप्त  शिकायतों  की  संझया  निम्न

 प्रकार से  हैं  :--
 न्‍अराकााे०-०मभम EEEEERAREE मकर  ++>«न्‍यन्‍्य«

 ब्ष  प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या

 1990  न  45

 1991  ध््ा  76

 1992  ता  66

 (27-7-92

 गलतो  करने  वाले  पुलित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  के  बाद  को  गई  वर्ष-वार  ब्यौरे  संशग्न
 विधरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 लिखित  उसे  द
 30  1993

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  लिए  घन  का  आवंटन

 3879.  ओर  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भारतीय  क्रषि  अनुसंधान  परिषद  का  उसको

 आवश्यकतानुसार  धनराशि  आबंटित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  को  अतिरिक्त  धनरोशि  उपक्षब्ध  कशने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सरत्री  कै०  सी०  :  और  आठवों  पंचवर्वीय

 योजना  के  दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  1300.00  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की

 गई  है  जबकि  उसकी  मांग  2008.78  करोड़  रु०  की  थी  ।

 और  साधनों  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  कम  धन  आवंटित  किया  गया  है  ।  मध्यावधि
 समीक्षा  क ेसमय  योजना  आयोग  से  अतिरिक्त  धन  देने  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 कार्यालय/अतिथि  गुहों  के  किराए  पर  लिए  जाने  सम्बन्धों  सा्गनिर्देश

 ]
 3580.  भौ  बिजय  एन०  पाठील  :  क्‍या  शहरो  बिकाल  मस्त्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  और  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  का्यलिय/अतिथि
 आवासीय  परिसरों  को  किराए  पर  लेने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्न्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंजो  एम०  :  से  वित्तीय  शक्तियों
 का  प्रत्यायोजन  नियमावली  की  अनुसूची-५  की  परिशिष्ट  की  मद  के  अभ्तर्गंत  केन्द्रीय  सरकार
 के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  पूर्वोक्त  सद  के  सामने  के  नौचे  विनिदिष्ट
 निवस्धनों  की  शर्ते  आवास  अथवा  अन्य  प्रयोजनों  हेतु  गैर-सरकारी  भवन  किराए
 पर  लेने  के  लिए  पूर्ण  शक्तियां  श्राप्त  सम्पदा  निदेशालय  के  दिनांक  1-9-82  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या
 16013/1/72  नीति  के  अन्तगेत  जारी  निर्देशों  के  ऐसे  किराए  वाले  भवनों  का

 प्रश्येक  पांच  वर्ष  बाद  संशोधित  किया  जा  सकता

 कृषि  विकास  योजना

 3581.  शो  रासैश्वर  पाटीवार  :
 शो  जी०  देधराय  नायक  :
 झी  डो०  वेंकटेश्वर  राज  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  बिक्तर  खेती  को  एक  अधिक  लाभदायक  उच्चम  बंनाने  के  लिए  कृषि  विकास
 योजना  शुरू  करने  का  है

 यदि  तो  इस  योजना  के  लिए  कितनी  धन-राशि  निर्धारित  की  गई  और

 यह  योजना  कब  तक  शुरू  की  जायेगी  ?

 कृषि  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापलली  सरकार  कृषि  उत्पादन  और

 घत्वादकता  में  वद्धि  किए  जाने  के  लिए  अनेक  योजनाएਂ  चला  रही  है  ताकि  खेती  को  अधिक  लाभकारी
 उच्धम  बनाया  जा  सके  ।

 ह  (a)  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  किसी  विशिष्ट  योजना  या  निधि  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  बरस

 त्वरित  कार्यबाहो  बल

 3582.  भ्री  आनन्द  अहिरवार  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगों  से  निपटने  हेतु  एक  त्वरित  कार्यवाही  बल  का  गठन  किया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  बल  के  हृत्य  क्या

 ु  क्‍या  इस  बल  की  कुछ  बटालियनें  उन  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धों  में  दे  दी  गई  हैं  जहां  पर
 बार-बार  साम्प्रदायिक  दंगे  होते  रहते  -

 क्या  इस  बल  को  राज्यों  में  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मानदण्छ  निर्धारित  किये बए

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  एस०  एस०
 :  से  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  बल  की  कुछ  बटालियनों  को  त्वरित  कारंवाई  बल  की

 लियनों  में  बदलकर  स्वरित  कार्रवाई  बल  गठित  करने  के  आदेश  जारी  किए  गए  बल  की  मिश्रित
 संरचना  होगी  बौर  इसके  कमांड  का  अंचा  केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  की  बटालियनों  के  स्तर  से  भिन्‍न

 बल  का  प्रयोग  सांप्रदायिक  दंगों  और  सांप्रदायिक  दंगों  जंसी  स्थिति  से  निप्टने  के  लिए  किया

 ।  केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  की  बटालियनों  को  त्वरित  कारंवाई  बल  की  बटालियनों  में  बदलने
 की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  बल  यथाशीघ्य  संचालन  में  आ  जाएगा  ।

 बंगलौर  में  मांस  प्रसंस्करण  संयंत्र

 3583.  झौमतो  चन्द्रप्रभा  असं  :  कया  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करते

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  बंगलौर  में  मांस  प्रसंस्करण  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  विदेशी  सहायता

 प्राप्त/संयुकत  क्षेत्र  की परियोजना  को  मंजूरी  दी  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  और  इसके  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना

 जनता

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  बंगलोर  में  मांस

 प्रसंस्करण  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  विदेशी  सहायता  प्राप्त/संयुक्त  सेक्टर  की  किसो  परियोजना  को  सरकार
 ने  मंजूरी  नहीं  दी  परन्तु  विदेशी  इक्विटी  भागदारी  और  अनिवासी  भारतीय  निवेश  से  मैससे  टैटम

 साची  लिमि०  के  एक  चूजा  मांस  प्रसंस्करण  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  एक  प्रस्ताव  को  मंजूर  किया

 गया  प्रस्ताव  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  छः  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  चुजा  प्रसंस्करण  संयंत्र  कौ  स्थापना

 शामिल  है  जिनमें  एक  केन्द्र  बंगलौर  के  निकट  उपयुक्त  परियोजना  प्रस्ताव  में  लमभभग  492  करोड़
 रुपये  का  कुल  निवेश  निदिष्ट  है  जिसमें  मंससे  टंटम  फार्मंस  आफ  अमरी  आ  को  8.60  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  इक्विटी  ओर  26.55  करोड़  रुपये  की  अनिवासी  भारतीय  इक्बिटो  का  निवेश  होगा  ।  सम्पूर्ण
 परियोजना  छः  वर्षों  में  कार्याबिन्त  होने  हेतु  प्रस्तावित

 दिललो  को  जनसंख्या

 9484.  श्री  चन्दू  लाल  चन्व्राकर  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  की  जनगणना  के  अनुसार  दिल्ली  की  जनसंद्या  कितनी  ओर

 उसमें  से  कितने  लोग  वेधर  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और  1991  की

 जनगजना  के  अनन्तिम  परिणामों  के  अनुसार  दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र  की  जनसंख्या  93,70,475
 इनमें  से  बेधरों  की  सं्या  की  जानकारी  नहीं  है  क्‍योंकि  महापंजीयक  द्वारा  1991  की  जनगणना  की

 शालिका  के  आंकड़े  पूर्ण  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 कच्ले  पटसन  हेतु  समर्थन  मूल्य

 3585.  ज्ञा०  सुधीर  राय  :

 डा०  असोस  बाला  :

 शी  जायनल  अवेदिन  :  क्या  कवि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कच्चे  पटसन  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 भारतीय  पटसन  निगम  कच्चे  जूट  की  खरीद  केंब  तक  शुरू  कर  ताकि  गरीब  पटसन

 उल्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्‍लो  और

 भारत  सरकार  ने  असम  में  टो  ग्रेड  के  कच्चे  जूट  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  1992-93

 मौसम  के  लिए  400  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  है  जबकि  1991-92  मौसम  के  लिए  यह  375

 रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  था  अर्थात्‌  इसमें  2$  रुपये  की  वृद्धि  हुई
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 करुचे  जूट  के  अन्य  किस्मों  और  ग्रेडों  का  तदनुरूपी  मूल्य  भारतीय  जूट  कपड़ा  मंत्रालय
 द्वारा  सामान्य  विपणन  मूल्य  अन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किया

 rnin मनन  न  नननननननन

 और  भारतीय  जूट  निगम  आवश्यकतानुसार  उस  मूल्य  पर  कच्चे  जुट  से  सम्बन्धित  मूल्य
 समर्थन  क्रियाकलाप  करेगा  जोकि  बाजार  की  वर्तमान  स्थिति  के  अनुकूल  होगा  लेकिन  किसी  भी  दशा  में

 यह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  कम  नहीं  होगा  ।

 कपास  हेत  तकतोकी  सिशन

 3586.  श्री  बो०  राजरवि  वर्मा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कपास  की  किस्मों  में  कमी  करने  तथा  इसके  उत्पादन  और  गुणवत्ता  में  वृद्धि  करने  हेतु
 तकनीकी  मिशन  शुरू  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्‍ली  :  और  कृषि  मन्त्रालय  में  फसल
 मानक  अधिसूचना  तथा  किस्मों  को  निमु क्त  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  उपसमिति  पहले  से  ही  जो

 पुरानी  और  नकारा  किस्मों  की  संडया  को  कम  करने  के  लिए  उन्हें  अनाधिसूचित  भी  करती  इसके

 गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  केवल  नव-विकपस्ित  किस्मों  के  प्रमाणीकृत  बीजों  के

 वितरण  पर  सबसीडी  देकर  पुरानी  किस्मों  को  खेती  की  उनकी  संख्या  कम  करने  की  दुष्टि  से  हृतोत्साहित
 करने  के  उपाय  किए  गए

 भारत  सरकार  का  कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन  प्रारम्भ  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 बंगलोौर  में  सड़कों  पर  उपरि  पुलों/भूभिगत  पेदल  पारपथों  के  निर्माण

 के  लिए  विश्व  बेंक  को  सहायता

 3587.  भोमतो  चना  प्रभा  असे  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलौर  शहर  में  सड़कों  पर  पुलों  और  भूमिगत  पैदल  पारपथों  के
 निर्माण  हेतु  विश्व  बेंक  से  सहायता  मांगी

 कया  विश्व  बेंक  की  टीम  ने  इस  सम्बन्ध  में  बंगलौर  का  दोरा  भी  किया

 यदि  तो  विश्व  बैंक  ने  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरों  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  कर्नाटक  सरकार  ने  भूमिगत
 पैदल  पारपथों  और  फ्लाईओवरों  के  निर्माण  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सद्दायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई
 औपचारिक  परियोजना  रिपोर्ट  शहरी  विकास  मन्त्रालय  को  नहीं  भेजी

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सस्मई  परिवहन  परियोजना

 3588.  भो  मुकूल  बालकृष्ण  वासनिक  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  महाराष्ट्र  शरकार  ने  सामान्यत:जन  परिवहन  और  विशेषतः  डपनगरीय रेल  क्षेत्र  की
 क्षमता  बढ़ाने  हेतु  एक  व्यापक  मुम्बई  परिवहन  परियोजना  भेजी  है  हर

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  विशेषताए  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुण/चलस)  :  से  बम्बई  महानगर
 क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  ने  1991  में  बम्बई  नगर  परिवहन  की  एक  पुनः
 पादित  परियोजना  रूप-रेखा  तैयार  की  तथा  उसे  महाराष्ट्र  सरकार  को  पेश  किया  ।  परियोजना  की

 रेखा  में  मुख्यतया  ()  संगत  परिवहन  नीतियों  के  विकास  के  लिए  मुछवतथा:मांग  प्रबन्ध  के  बारे  में  (1)
 व्यक्तिगत  परिवहन  पर  चयनात्मक  नियंत्रणों  के  माध्यम  से  सड़कों  को  भीड़-भाड़  कम  करना  (iii)  भाडझ
 नीतियां  तैयार  करने  और  (iv)  एक  तरफ  प्रभावी  संस्थान  निर्माण  करने  दूसरी  एक
 नई  क्षेत्रीय  संरचना  को  प्रोत्साहित  करने  के लिए  निम्नलिखित  नई  परियोजनाओं  में  निवेदन  करने  के

 सुझाव  हैं  :---

 1.  फ्लाईओवर  बनाकर  चौराहों  का  ग्रेड  सेंपरेशन

 2.  रोड  ओवर  ब्रिजों  और  रोड  अर  ब्विजों  द्वारा  लेवल  क्रासिय  को

 3.  भूमिगत  पैदल

 4.  सड़क  विस्तार  और

 5.  नई

 5.  संकेतनकरण  और  यातायात

 7.  बस

 8.  उपनगरीय  रेल

 9.  यात्री  जल  और

 10.  प्रौद्योगिकी  अ्जेन  ।  ।

 उपनगरीय  रेल  सेवा  सुम्बन्धी  कार्यक्रम  को  आगे  मंहत्तम  कार्यक्रम  और  सामान्य  कार्यक्रम

 में  वर्गीकृत  किया  गया  है  |  बम्बई  नगर  पश्यिोजना-ता  के  महत्तम  कार्यक्रम  जौर  सामान्य  काये  क्रम  की  कुल
 लागत  2248,8  8  करोड़  रुपये  और  1758.90  करोड़  स्पये  हैं  ।

 हु

 अन्वेषणात्मक  विचार-विम्श  के  विश्व  बैंक  ने  परियोजना  का  परीक्षण  करने  की  अपनी

 इच्छा  जाहिर  की  हैं  बशततें  कि  रेल  क्षमता  तथा  रेल  और  बस  परिवहन  के  समन्वित  दृश्य  को  ध्यान  में  रखा

 जाता  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  मन्त्रालयों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परियोजनाओं  पर

 कई  बार  विचार-विमर्श  हुआ  इत  विचार-विमर्शों  क ेआधार  पर  महाराष्ट्र  सरकार  को  परियोजनाओं

 के  लिए  निधियां  जुटाने  के  लिए  विभिन्‍न  विकल्पों  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  करते  हुए  एक  संशोधित  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं  ।
 परम  ame  “+>«मा
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 12.00  मध्याहु

 थ्रो  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  मैंने  परसों  एक  सूचना  दी  थी  परन्तु  हम  सहमत

 हुए  थे  कि  कोई  भी  असुचीबद्ध  मामला  सभा  में  नहीं  लिया  प्रेस  में  एक  बहुत  परेशान

 करने  वाला  समाचार  छपा  है  और  इसका  उल्लेख  दूसरे  सदन  में  भी  किया  गया  है  ।  हमारी  प्रारूप  योजना

 विश्व  बैंक  को  भेजी  गई  थी  ।
 ह॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  निर्मल  मेरे  विचार  से  सरकार  ने  एक  पत्र  भेजा  है  जिसमें  कहा  है
 कि  सरकार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  आप

 इस  मुद्दे  को उस  समय  भी  उठा  सकते  हैं  और  आपको  उचित  उत्तर  मिल

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्लों  :  यंह  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  हम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को

 किस  दृष्ट  से  देखते
 हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  भी  उस  समय  उठाया  जा  सकता  है  ।

 की  नि्नल  कांति  क्टर्जो  :  एक  प्रकार  से  यह  हमारी  प्रभुसत्ता  का  प्रएन  है  कि  प्रारूप  अक्स्था  सें

 हि  नग्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  हम  प्रारूप  पर  योजना  पर  ही  चर्चा  करने  जा  रहे  तो

 यह  समय  मुद्दा  उठाने  का  नहीं  है  ।

 थो  निर्मल  कांति  च्वटर्जो  :  कह  वोजनां  कौ  विषय  क्स्‍्तु

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इस  पर  चर्चा  नहीं  होनी  तो  मैं  आपको  अनुमति  देता  ।

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चेतन  पी०  एस  ०

 भरी  चेतन  षो०  एस०  चोहान  :  अध्यक्ष  मैं  प्रायफां  ध्यान
 गाजियाबाद  तक  की  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मुरादाबाद-गाजियाबाद  तक  अडगेज

 लाइन  इस  कारण  से  आते  जाने  तथा  सवारी  गाड़ियां  पास  होने  में  परेंशार्मी  होती  खासकर
 :  युबह  और  शाम  के  समय  ।  दिल्ली  के  चारों  तरफ  से  जितनी  मुद्य  रेलवे  लाइनें  सभी  दिशाओं  में  ओती
 जाती  वे  सब

 डबल  लाइन  हैं  लेकिन  दिल्ली  से  मुरादाबाद  तक  का  मांग  जो लखनऊ  और  असम  को
 कवर  करता  वह  सिंगल  लाईन  है  ।  सिगल  लाइन  होने  के  कारण  गाड़ियों  की  संख्या  बहुत  कम  है  जिस
 कारण  से  यात्रियों  को  काफी  परेशानी  का  सामता  करना  फड़ता  है  ।  अकसर  गाड़ियां  खचाखल  भरी  रहती

 साथ-ही-साथ  मालगराहियां  की  संख्या  भी  कम  होती  जाती  है  और  ओसत  स्पीड  उत्तर  रेलवे  के
 ,  माजियाबाद-मुरादाबाद  सैक्शन  पर  सबसे  कम  दिल्ली  में  संकड़ों  की  संख्या  में  लोग  रोजाना  आकर

 बस  रहे  डबल  लाइन  बन  जाने  से  यह  दुविधा  होगी  कि  मुसदाबाद  तक  के  सोग  दिल्ली  में  आकर
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 नहीं  बसेंगे  क्योंकि  इसके  बन  जाने  से  गाड़ियों  की  संख्या  भी  बढ़  जाएगी  ओर  लोग  सुबह  अपने  काम  पर

 आए गे  और  शाम  को  वापिस  चले  जाए  गे  ।

 अध्यक्ष  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  जो  गाजियाबाद-मुरादाबाद  का  सैक्शन  उसको  डबल
 लाइन  में  परिवर्तित  किया  जाए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  और  परसों  आपने  हमें  बहुत  अच्छा  सहयोग  आज  हम
 आपको  वैसा  ही  सहयोग  देने  जा  रहे  आप  एक  के  बाद  एक  अपना  वक्‍तव्य  आप  में  से  अधिकांश

 को  अवसर  मिलेगा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  की  बात  करना

 चाहता  हूं  ।  लखनऊ  में  इन  दिनों  टेलोफोन  में  बड़ी  धांघली  हो  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  कालों  की  संगठित

 चोरी  हो  रही  है  ।  शिकायत  की  पुलिस  में  मामला  दर्ज  किया  गया  लेकिन  ठेलीफोन  वाले  मीटर
 देखने  के  लिए  आ  जाते  मीटर  ठीक  काम  कर  रहा  है  या  नहीं  कर  रहा  यह  देखकर  चले  जाते  हैं

 अन्तर्राष्ट्रीय  कालों  की  जो  संगठित  चोरी  होती  उसको  मीटर  को  देखने  से  पता  कंसे  चलेगा  ?
 अध्यक्ष  मेरे  पास  कालों  का  विवरण  इसमें  अमेरिका  के  लिए  काल  हो  रहे  ब्रिटेन  के  लिए
 काल  द्वो  रहे  हैं  ।  सबसे  ज्यादा  साउदी  अरेबिया  के  लिए  काल  हो  रहे

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  अपने  फोन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  अपने  मतदाताओं  की  बात  कर  रहा  अगर  एम०  पी०  अपने
 टेलीफोन  की  शिकायत  करे  तो  अच्छी  बात  नहीं  मैं  औरों  की  शिकायत  सदन  के  सामने  रखना  चाहता

 इसमें  सउदी  अरेबिया  की  एक  काल  ऐसी  है  कि  जिसका  चार्ज  आया  है  7,496  क्या  काल
 इतनी  लम्बी  हो  सकती  सउदी  अरेबिया  से  हमारे  सम्बन्ध  इतने  गहरे  हो  गए  हैं  औौर  इतना  प्यार

 बढ़  गया  है  कि  घंटों  बात  होती  है  !

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्री  थो०  :  किसका  फोन  है  ?

 श्री  अठल  बिहारी  बाजपेयो  :  यह  एक  उपभोक्‍ता  के  टेलीफोन  से  किए  गए  फोन  का  विवरण  है
 और  मेरे  पास  उपभोक्ताओं  की  शिकायत  है  ।  अखबारों  ने  इसके  बारे  में  एक  सर्वे  किया  और  ऐसा  लग

 रहा  है  कि  कोई  गिरोह  है  जो  टेलीफोन  के  अधिकारियों  स ेमिलकर  किसी  को  काल  किसी  के  यहां  लबा

 रहा  है  ।  गलत  टेलीफोन  बिल  आ  रहे  उपभोक्ता  शिकायत  कर  रहे  हैं  मगर  कोई  सुनने  वाला  नहीं
 मैं  एक  और  उदाहरण  दे  रहा  हूं  । यह  भी  लखनऊ  का  उदाहरण  एक  सज्जन  के  यहां  टेलीफोन  शगा

 था  ।  वह  टेलीफोन  डेड  हो  गया  ।  वह  शिकायत  करने  गए  ।  टेलीफोन  जिस्दा  नहीं  किया  बाद  में

 उन्हें  पता  लगा  कि  उनका  टेलीफोन  कहीं  और  जिन्दा  हो  गया  |  उन्होंने  जाकर  देखा  |  दूसरी  जगह

 उन्हीं  के  नम्बर  से  काल  की  जा  रही  थी  और  उपभोक्‍ता  दूसरा  बाद  में  शिकायत  करने  पर  भी  बिल

 उन्हीं  को  आ  गया  जो  पहले  वाले  उपभोक्ता  ये  ।  लखनऊ  वाले  कह  रहे  हैं  कि  इलाहो  !  ये  माजरा

 कया  है
 ?”  काल  हम  नहीं  कर  बिल  हमारे  पास  आ  रहे  हैं  ।
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 चेक
 एक  साननोय  सदस्य  :  तेरी  रजा  क्या  है  ?  ”

 थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  तो  रजा  नहीं  कजा  दिख  रही  अध्यक्ष  यह  मामला

 बहुत  गम्भीर  है  ओर  मैंने  पायलट  साहब  से  भी  कहा  था  ।  वे  सदन  में  नहीं  आए  हैं  ।  मैंने  कहा  था  कि  इस
 मामले  को  सी०  बी०  आई०  को  सौंप  दीजिए  और  यह  टेलीफोन  काल  में  जो  धांघली  हो  रही  इसकी

 जांच  होनी  चाहिए  और  यह  घांघली  बन्द  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  लोगों  की  भावनाएं  इसमें  सामने  आई  हैं  और  यह  बड़ा  गम्भीर

 मामला  है  ।  यह  काव्यात्मक  रूप  में  हमारे  सामने  आया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इप्तको  देखेगी  और

 जो  कुछ  हो  सकता  है  वह  करेगी  ।

 थ्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  अपनी  ही  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  आप  ऐसे  नहीं  बोलिए  ।

 श्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मुझे  2,39,000  रुपए  का  बिल  आया  मैंने  कहा
 कि  एक  टेलीफोन  पर  इतना  बिल  कंसे  आ  सकता  जनवरी  में  हमने  टेलीफोन  लगाया  और  मई  के

 महीने  में  239,000  र०  का  बिल  आ  मैंने  मन्‍्त्री  जी  को  भी  कहा  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि

 इसको  देखेंगे  ।  वह  कंप्यूटराइज्ड  लाकिंग  नम्बर  वाला  सिस्टम  है  ।  इसके  बावजूद  भी  इतना  बिल  आया

 है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  और  इसमें  कही-न-कहीं  कोई  गिरोह  मिला  हुआ

 श्री  नोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  टेलीफोन  डिपार्टमेंट  की  गलती  तो  है  ही  लेकिन

 साथ-साथ  सबको  चाहिए  कि  वे  अपने  टेलीफोन  की  निगरानी  करें।**ਂ  )'  **

 करी  दत्ता  सेघे  अध्यक्ष  एक  सज्जन  अपने  टेलीफन  की  शिकायत  करने  गए  तो

 पुलिस  ने  उनको  टैरराइज  करके  बन्द  कर  दिया  ।  वह  यहां  का  सिख  समाज का  प्रमुश्न  आदमी  था  ।  वह
 शिकायत  करने  गए  तो  पुलिस  ने  उनको  टैरराइज  करके  बंद  कर  इसके  बारे  में  कौन  जांच  करेगा

 यह  कल  परसों  की  घटना  मैं  आपको  बताना  चाह  रहा  हूं  ।

 शी  मोहस्मद  अलो  अशरफ  फातमी  :  जध्यक्ष  जेसा  अभी  अटल  जी  ने  बताया

 यह  वास्तव  में  एक  बहुत  बड़ा  स्कंडल  है  और  साऊदी  अरब  का  उन्होंने  जिक्र  मैं  खुद  साउदी  अरब
 में  6  साल  तक  रहा  वहां  पहले  यह  सिस्टम  नहीं  पहले  वहां  ऐसा  था  कि  0091  नम्बर  लगाने  के
 बाद  फिर  हिन्दुस्तान  के  नम्बर  को  मिलाना  पढ़ता  लेकिन  आज  सिस्टम  उलट  गया  वहां  पर
 लोकल  कुछ  लोग  मिलकर  हिन्दुस्तान  के  पी  एण्ड  टी  डिपार्टमेंट  से  कोलेबोरेशन  किए  हुए  गल्फ  से

 यूरोप  से  भी  बौर  अमेशिका  से  भी  ।  अब  होता  यह  है  कि  मान  लीजिए  किसी  एक  व्यक्ति  ने  उनसे

 कहा  कि  मुझे  हिन्दुस्तान  में  फलां  जगह  काल  करनी  सपोज  कीजिए  अटल  जी  की  कांसटीटूऐंसी  लखनऊ
 में  किसी  को  काल  करनी  है  तो  यहां  का  जो  आदमी  होता  जो  यहां  के  एक्सचेंज  में  बैठा  होता  वह
 सीधे  साऊदी  बरबया  लंदनया  अमेरिका  से  बात  करा  देता  है।इस  तरह  अरबों  रुपये  का  नुकसान
 हिन्दुस्तान  को  हो  रहा  इसलिए  अटल  जी  ने  जो  बात  अभी  यहां  वह  बिल्कुल  सही  है  ।

 मेरे  पास  इस  तरह  के  अनेक  काल्स  आए  जिसमें  बताया  गया  था  कि  यह  नम्बर  हिन्दुस्तान  से

 .  मिलाकर  दिया  गया  है  ।  अध्यक्ष  मैं  साऊदी  अरब  में  6-7  साल  रहा  हूं  भौर  मेरे  वहां  बहुत

 .  कांटैक्ट्स  लंदन  में  भी  अभेरिका  में  भी  मैं  जानता  हूं  कि  इस  तरह  के  घपले  यहां  बड़  पैमाने  पर
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 हो  रहे  हैं  अध्यक्ष  यह  एक  बहुत  सीरियस  मामला  मंभीर  मामला  मैंने

 इस  सम्बन्ध  में  पहले  के  मंत्री  को  एक  पत्र  भी  लिखा  था  कि  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  और  इस  तरह

 हिन्दुस्तान  को  अरबों  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  की  आप  सी०बी  ०आई०

 से  जरूर  जांच  उनके  हवाले  कर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  तो लिफाफा  देखकर  ही  मज॑मुन  भांप  लिया  और  बता  दिया  ।  इसके  बाद

 भी  यहां  चर्चा  हो  मैं  फिर  कहूंगा  कि  जो  चर्चा  हो  गई  है  उसको  मिनिस्टर  सःहब  केय  रफूली  देखें  ओर

 इसमें  जितनी  भी  मदद  वे  कर  सकते  और  क्‍या  कर  सकते  उसे  देखें  और  मिनिस्टर  साहब  के  कान

 तक  बात  अवश्य  चली  जाए  ।

 संसदीय  काये  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  एग्री  करता  हूं  कि  जो  अटल  जी  ने

 जो  आपने  वह  बिल्कुल  दुरूस्त  100%  दुरूस्त  है  ।  सदन  के  बाकी  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ
 टेली  कम्युनिकेशन  विभाग  में  निचले  लेवल  पर  जो  कुछ  होता  मैं  कम्युनिकेशन  मिनिस्टर  साहब

 से  कहूंगा  कि  इस  बारे  में  पूरी  जानकारी  करें  और  इसको  रोकने  का  प्रयास  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  बहुत  लोगों  को  बोलने  का  मौका  देने  का  हमारा  विचार  है  और  आप  भी

 मांग  रहे  इसलिए  में  सिधिया  साहब  से  कहूंगा  कि  वे  अपना  स्टेटमेंट  यदि  कल  कर  सकते  हैं  तो  कल

 कर  दें  ।  दिन  भर  बंठने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 मागर  विभानन  ओर  पर्यटन  संत्रो  साधवराव  :  जैसी  आपकी  आज्ञा  हो  ।  आज  ही
 करवा  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  सहोश्व  :  नाट  लाइक  दिस  इन  मैंने  तभी  कहाँ  ।

 झी  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  भारत  के  सुरक्षा  श्री  शरद  पवार  साहब  पिछले
 '

 दिनों  चीन  की  यात्रा  पर  गये  थे  और  पहली  दफा  गये  |  शायद  इस  देश  का  कोई  सुरक्षा  मंत्री  चीन  की
 यात्रा  पर  गया  नहीं  है  अभी  तक  ।  जब  सुरक्षा  मंत्री  चीन  की  यात्रा  पर  गंये  तो  वे  पहले  हांगकांग  पहुंचे
 और  हांगकांग  से  उनको  25  तारीख  को  चीन  जाना  था  ।  लेकिन  जो  हमारी  एक्सटनेल  अफेयस  मिनिस्ट्री

 जिन्होंने  उस  यात्रा  का  लाग्रजा  करना  होता  उन्होंने  25  तारीख  को  उनकी  हंकाई  जहाज  से  यात्रा

 का  टिकट  ही  नहीं  खरीदा  जबकि  उनेके  साथ  डेलीयेशन  में  अन्य  लोग  भी  थे  ।  इसकी  वजह  ते  मामला

 इतना  गम्भीर  हो  गया  कि  वे  25  तारीख  को  चीन  नहीं  जा  सके  ।  हमेशा  ज॑  से  होता  है  कि  ऐसे  हालात  में

 थात्रा  को  पोस्टपोन  किया  जाता  लेकिन  वहां  उन्हें  अपनी  टिपकोप्रिपोन  झरना  मतलब  यह  है  कि
 24  जुलाई  को  वे  चोन  पहुंचे  ।  चीन  पहुंचने  पर  सामान्यतः  प्रोटोकोल  के  अनुसार  वहां  के  रक्षा  मन्त्रीं  को
 उनके  स्वागत  के  लिये  हवाई  जड़डे  पर  आना  चाहिए  था  लेकिन  दुर्भाग्य  ऐसा  हुआ  कि  उनके  इस  प्रकार

 ,  थात्रा  को  प्िपोन  करने  के  कारण  चीन  के  जिस  योग्य  प्रतिनिधि  को  वहां  आना  चाहिए  प्रोटोकोल  के

 अनुसार  डिफेंस  मिनिस्टर  को  वहां  आना  चाहिए  वे  नहीं  आ  जिसे  हम  कह  सकते  हैं  कि  प्रोटोकोल

 फौपा  हो  गया  ।

 इसलिए  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  दृष्टि  से  हमारे  डिफेंस
 मिनिस्टर  साहब  का  यह  अपमान  हुआ  है  |  जब  उनका  अपमान  हुआ  तो  सारे  देश  का  अपमान  हुआ  माना
 जा  उस  अपमान  के  पीछे  हमारी  एक्सटनेल  अफेयर्स  मिनिस्ट्री  उनकी  यात्रा  के  लिए  जो  उचित
 मेल  करना  चाहिए  कोआर्डिनिशनल  करना  चाहिए  जो  उन्होंने  नहीं  यही  कारण  मुख्य  प्रतीत

 832



 है  1914  खिछित  उत्तर
 कब

 होता  इसलिए  मैं  चाहते  हूं  कि  माननौय  प्रधान  मम्त्री  जौ  जब  स्वयं  विदेश  मन्‍्त्री  भी  हैं  तो  वे  सदन

 में  इस  सम्बन्ध  में  एक  बयान  दें  कि  यह  मामला  हुआ  जब  कभो  इस  प्रकार  की  ट्रिप  अरेंज  की

 जाती  है  तो  दो  महीने  पहले  से  सारी  चीजों  की  व्यवस्था  होनी  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय

 प्रधान  मनन्‍्त्री  जी  सदन  को  स्टेटमेंट  करें  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ  ।  बाकी  वातें  मैं  उठाना  नहीं  चाहता  हूं
 लेकिन  एक  बात  जरूर  है  कि  दोनों  मंत्रालयों  के  आंतरिक  विवादों  के  कारण  ऐसा  यह  कहा  जा  रहा

 अतः  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सदन  में  बयान  देने  की  मांग  करता

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  प्रतिभूति  घोटाले  के  बारे  में  एक
 वक्तव्य  दिया  था|  उनके  पास  पहले  से  ही  घोटाले  के  मूल  कारणों  की  कतिपय  जानकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  पर  आज  चर्चा  करने  नहीं  जा  रहे  हैं  ?

 को  रूपचन्द  पाल  :  परन्तु  यह  क्षेत्राधकार  के  बाहर  है  क्योंकि  इसे  जानकी  रमन  समिति  द्वास
 शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रश्न  उठाया  गया  है''*

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसी  मामले  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  रूपशचन्द  यह  एक  घोटाला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 थी  हन्नान  सोल्लाह  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  गंभीर  समस्या  की  ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जो  हल्दिया  उवेरक  तनिग्रम  को  बन्द  करने  के  सरकार  के  निर्णय  के  कारण

 उत्पन्न  हुआ  है  ।  मुझे  केन्द्रीय  सरकार  से  पत्र  की  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  है  ।  हल्दिवा  उवंरक  निगम  के

 मैन  ने  हल्दिया  उवंरक  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  एक  पत्र  लिखा  है  कि  आधुनिकीकरण  विवेश  के  साथ

 हल्दिया  परियोजना  को  प्रतिष्ठित  करने  की  पहल  को  मूं  रुप  नहीं  दिया  गया  अन्य  बजटीय

 प्रावधानों  के  लिए  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  और  प्रबन्धन  के  पास  हल्दिया  उबं रक
 निगम  को  बन्द  करने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  गया  यह  एक  गंभीर  स्थिति

 वर्ष  से  यह  निगम  कार्य  नहीं  कर  रहा  सरकार  से  पिछले  वर्ष  इसे  चालू  करने  की

 अपेक्षा  की  गई  थी  ।  ऐसा  करने  के  स्थान  पर  उन्होंने  जून  मोह  तक  वेतन  के  भुगतान  के  लिए  5  करोड़
 रुपये  आवंटित  किए  वह  घन  भी  खत्म  हो  गया  जुलाई  से  कमंचारियों  को  उनका  वेतन  नहीं
 मिलेगा  |  हल्दिया  उवेरक  निगम  के  चेयरमैन  द्वारा  नाम  और  पदनाम  के  साथ  गैर-आवश्यक

 स्टाफ  की  सूची  बनाने  के  लिए  एक  आदेश  जारी  किया  गया  है  ।  वे  उन्हें  नौकरी  से  निकालने  के  लिए  सूची
 बना  रहे  हैं  और  हल्दिया  उवंरक  निगम  को  बन्द  करने  जा  रहे  हैं  ।  यह्‌  एक  अत्यधिक  गंभीर  स्थिति

 हजारों  श्रमिक  नोकरी  से  बाहर  होंगे  ।  पश्चिम  बंगाल  में  एक  एकक्र  परिसमाप्त  हो  यह  नई
 औद्योगिक  नीति  का  पहला  शिकार  होगा  ।

 12.18  म्०  प० ,
 महोदव  पीठासीन  हुए  ।]

 में  उ्ेरक  मंत्री  महोदय  से  मामले  पर  तुरस्त  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  सरकार  को
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 9  ततनननततत-+

 घनराशि  आवंटित  करनी  चाहिए  ताकि  जुलाई  से  आगे  कर्मचारियों  को  वेतन  दिया  जा  अतिरिक्त

 घन  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  एकक  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सके  ।  यह  एक  गम्भीर  स्थिति  मैं  आशा  -

 करता  हूं  कि सरकार  इस  पर  वक्तव्य  देगी  ॥

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  एकमात्र  ऐसौ  घटना  नहीं  है  ।  ऐसा  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  हो  रहा  है  ।  वेतन  के  भुगतान  के  लिए  धन  नहीं  दिया  गया  कच्चे  माल  को  खरीदने  के

 लिए  धन  नहीं  दिया  गया  है  ।  वे  संसाधनों  और  निध्ियों  के  पूर्ण  अभाव  में  इन  उपक्रमों  को  समाप्त  होने  दे

 रहे  बजटीय  अनुदान  भी  नहीं  किए  गए  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  कह  रहे  हैं  कि  यहां  कोई  छंटनी  नहीं  की

 गई  वित्त  मन्त्री  यह  कह  रहे  हैं  कि कोई  छंटनी  नहीं  की  गई  है  परन्तु  इन  उपक्रमों  को  समाप्त  करने  के

 लिए  ऐसा  जान  बूझकर  किया  जा  रहा  है  |  हम  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  पर  सरकार  को  अवश्य  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  करनी  वह  इस  देश  के  भविष्य  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  यदि  महत्वपूर्ण  उपक्रम  इस

 तरह  से  बन्द  किए  जाते  हैं  तो  इस  देश  का  क्‍या  होगा  ?  हम  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना

 हम  इस  जानकारी  को  प्राप्त  करना  चाहेंगे  ।  लाखों  लोग  इसमें  शामिल  ऐसा  कंसे  इस

 तरह  से  हो  सकता  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  सरकार  को  इसके  बारे  में  बताना

 झो  असुदेव  आचाय  :  हल्दिया  उर्वरक  निगम  को  बम्द  करने  का  निर्णय  लिया
 भयां  जब  तक  बजटीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  कर्मचारियों  को  जुलाई  माह  का  वेतन  नहीं  मिलेगा

 कई  हमने  हल्दिया  उर्वरक  निगम  में  उत्पादन  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  इस  समस्या  को
 उठाया  हमें  यह  कभी  नहीं  बताया  गया  था  कि  इस  एकक  को  बन्द  कर  दिया  जाएगा  और  यह्‌
 बताया  गया  था  कि  उत्पादन  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  इस  एकक  को  पुनजीबित  करने  सरकार  हर
 कदम  उठाएगी  ।  परन्तु  अब  स्थिति  यह  है  कि  उन्होंने  एकक  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  यह
 बंगाल  का  ही  नहीं  वरन्‌  पूर्वी  भारत  का  एक  महत्त्वपूर्ण  एकक  सरकार  को  हल्दिया  में  उत्पादन

 आरम्भ  करने  हेतु  निणंय  लेना  चाहिए  और  मैं  मांग  करता  हूं  कि  संसदीय  काय॑  मन्त्री--दोनों  मन्‍्त्री

 यहां  उपस्थित  हैं--को  यहां  वक्‍तव्य  देना  उन्हें  यहां  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुमारमंगलम  क्‍या  आप  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?

 संतदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा

 सहासागर  विकास  में  राज्य  संत्रो  रंगराजन  :  जी  हां

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  सरकार  आपके  अनुरोध  पर  उत्तर  दे  रही

 थो  नोतोश  कुमार  :  हिंदुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  के  बरौती  यूनिट  को  भी  इस  प्रकार  की
 स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  एक  एक्सपटेंस  की  कमेटी  बनी  उसने  कहा  कि  58  करोड़  रुपए
 की  इसको  कंपीटल  इनवेस्टमेंट  मिल  जाएगी  तो  एक  हजार  मेट्रिक  टन  की  कंपेसिटी  जो  लिखी  हुई  है
 वह  नहीं  तो  750  मैट्रिक  टन  प्रतिदिन  का  उत्पादन  यह  कर  सकती  लेकिन  58  करोड़  रुपये  नहीं  देकर
 एच०  एफ०  सी०  के  बरोनी  यूनिट  को  भी  बन्द  करने  की  साजिश  की  जा  रही  इससे  इस  के
 कंमिकल  फटिलाईजर  के  उत्पादन  पर  बड़ा  भारी  असर  बेरोजगारी  होगी  और  बड़े  पैमाने  पर
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 अरबों  रुपये  की  विदेशी  मुह  फर्टिलाईजर  को  आयात  करने  में  खर्व  करनी  उसके  बाद  एक  नहीं
 कई  कमीशमों  के  घोटाले  सामने  आए  गे  ।  इसलिए  सरकार  से  हम  आग्रह  करेंगे  कि  हल्दिया  के  साथ-साथ
 बरौनी  फर्टिलाईजर  यूनिट  को  भी  चालू  रखने  के  लिए  एक्सपटंस  कमेटी  ने  जो  कहा  है  कि  इनवैस्टर्मैंट
 किया  58  करोड़  रुपये  की  इनवैस्टमेंट  से इस  यूनिट  का  फुल  कंपेसिटी  यूटीलाइजेशन  हो  सकता

 वह  किया

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  श्री  एक  अब  हमारे  समक्ष  दो  बातें

 पहले  कया  हमें  सुनकर  मात्र  अपनी  कल्पनाओं  और  तरंग  के  अनुसार  चलना  चाहिए  अथवा
 क्या  हमें  उस  सूची  के  अनुसार  चलना  चाहिए  जो  मेरे  पास  है  ।  यदि  मैं  माननीय  सदस्यों  के  नाम

 पुकारता  जार  तो  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  को  अवसर  मिलेगा  ।  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  एक  मिनढ
 लेना  चाहिए  ताकि  अधिक-से-अधिक  माननीय  सदस्यों  को  अवसर  मिल  सके  जेसाकि  माननीय  अध्यक्ष  ने

 सुझाव  दिया  था  ।  मेरे  विचार  से  दूसरी  बात  बेहतर  है  ।  मुझे  आशा  आप  सभी  इससे  सहमत  हैं  ।

 अनेक  मानमोय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आप  अपने  हाथ  खड़े  करने  का  कष्ट  न  क्योंकि  मेरे

 पास  आपके  नाम  हैं  और  मैं  एक  के  बांद  दूसरे  को  पुकारूंगा  ।

 करो  रंगराजन  कमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  हल्दिया  उर्वरक
 बरोनी  और  हिन्दुस्तान  उवंरक  निगम  के  सम्बन्ध  में  जो  बंताया  है  वे  महत्वपूर्ण  कारक  जैसा
 कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  उर्वरक  परियोजनाओं  में  समस्याएं  मैं  केवल  माननीय  सदस्यों  को

 सन  देना  चाहता  हूं  कि सरकार  का  इरादा  न  तो  गुप्त  रूप  से  और  न  ही  अन्य  किस  तरह  से  एककों  को
 बन्द  करने  या  कमचारियों  को  निकालने  का  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  जिन्होंने  इस

 मुह  को  उठाया  है--ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनके  पास  कुछ  तथ्य  जिन्हें  लेकर  वे  साथ-साथ  आ  सके

 और  सम्बन्धित  मंत्रियों  और  यदि  सम्भब  हो  तो  प्रधान  मन्त्री  को  मिल  सकें  ।

 थी  बसदेव  आचार्य  :  कई  बार  हम  उंनेसे  मिले

 झरो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।  हम  सब  एकजुट  होकर  कोशिश
 करें  और  अपने  दिमाग  का  प्रयोग  करें  और  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  काय॑  करें  |  उवंरक  उद्योग
 से  मामले  में  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  हम  सब  एक  साथ  मिलकर  बेठें  ओर  समाधान  इसमें

 कोई  राजनीति  नहीं  इसे  करें  ताकि  कार्य  चलते  रहें  ।

 थो  सोमनाथ  चटर्जो  :  पहले  मजदूर  संघ  नेता  श्री  कुमारमंगलम  को  अनुमति  दें--ब्या
 आप  पूर्व॑वर्ती  मजदूर  संघ  नेता  हैं  या  अभी  भी  मजदूर  संघ  नेता  हैं  ?--  इसे  आरम्भ  करने  के  लिए  अवसर

 मैं  उनके  पास  जाने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 भरी  बसुदेव  आचाय  :  मन्त्री  आ  गए  ढा०  चिन्ता  मोहन  आ  गए

 उन्हें  समा,को  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  हल्दिया  उवंरक  परियोजना  बन्द  नहीं  होगी  ।

 ओऔी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  मैं  विश्वस्त  मानतीय  संसद  की  मंशा  समस्या  का  समाधान  करने
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 की  मैं  सुझाव  द ूगा  कि  डा०  चिन्ता  मोहन  और  मैं  दोनों  ही माननीय  सदस्यों  के  साथ  इसे

 गहराई  से  देखेंगे  और  समाधान  निकालेंगे  ।

 हमारा  इरादा  इसे  बन्द  करने  का  नहीं  है  बल्कि  हम  समाधान  ढ ूढ़ना  चाहते  हमें  संमस्या  का
 समाधान  ढू  ढ़ने  दीजिए  और  हम  इस  मामले  में  आपके  साथ  रहेंगे  ।

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  डा०  चिन्ता  मोहन  आए  उन्हें  सदन  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि

 हल्दिया  उर्वरक  इकाई  को  बन्द  नहीं  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रंगाराजन  कुमारमंगलम  ने  भी  इस  बात  को  माना  है  और  बताया  है
 कि  वे  उन  सभी  लोगों  से  बातचीत  क  रने  जा  रहे  हैं  जो  इस  उद्योग  को  बन्द  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना
 चाहते  डा०  चिन्ता  मोहन  भी  आपसे  मिलकर  इस  मामले  पर  परस्पर  विचार-विमश  करने  के  लिए
 तैयार  अतः  हमें  सदन  के  बाहर  इस  बारे  में  परस्पर  विचार-विमर्श  करने  दीजिए  और  वह  आपको  एक
 निमन्त्रण  भेजगे  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  जब  सम्बन्धित  मंत्री  जी इस  सदन  में  उपस्थित  हैं  तो  उन्हें  सदन  को
 आश्वासन  देना  चाहिए  कि  इसे  बन्द  नहीं  किया

 करी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  सदस्यों  की  चिन्ता  बहुत  उचित  है  ।  हमें  यहां  जो  कुछ
 भी  बताया  जा  रहा  है  उसे  इस  क्षेत्र  में  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  वास्तव  में  श्रमिक  उत्त  जित  हैं  ।

 उद्योग  में  श्रमिकों  को  बाहर  निकाला  जा  रहा  है  और  यही  वास्तविक  चिता  का  कारण  है  और  यही  मैं

 कह  रहा  हूं  संसद  सदस्यों  के  साथ  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  के  अतिरिक्त  यहां  पर  इस  पर  बहस  भी  होनी

 चाहिए  और  इसके  लिए  समय  का  नियतन  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  भी  इस  बारे  में  अत्यधिक  चिंतित

 यदि  वे  श्रमिकों  की  छंटनी  कर  रहे  हैं  तो  मेरे  विचार  से  उनके  पास  मंत्रियों  को  भी  गोल्डन  हैंडशेकਂ
 के  साथ  निकालने  का  भी  एक  प्रस्ताव  होना  चाहिए  ।

 श्री  रंगराजन  कुसारभंगलम  :  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  है  कि  भूतपूर्व  प्रधान

 मंत्री  वतंमान  प्रधान  मन्‍्त्री  क ेसाथ  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  सकते

 आपके  पहले  भाग  पर  सदन  में  चर्चा  करने  के  सम्बन्ध  में  हम  इसे  काये  मंत्रणा  सीमिम  में

 हम  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  समय  निकालेंगे  ।  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 झौ  नोतोश  कुमार  :  फटिलाइजर  मिनिस्टर  आ  गए  वे  साफ-साफ  कहें  कि  नहीं

 होगा  ।  यह  एक  दस्तावेज

 करी  बसुदेब  आचार्य  :  उन्हें  सदन  को  आश्वासम  देना  चाहिए  कि  इसे  बन्द  नहीं  किया

 हमारे  पास  नोटिस  की  एक  प्रति  है  कि
 जब  तक  धनराशि  नहीं  दी  जाती  बजटीय  समर्थन  नहीं  दिया

 जाता  तब  तक  तो  श्रमिकों  कौ  अस्थाई  छंटनी  की  जाएगी  और  यूनिट  को  अन्ततः  बन्द  कर  दिया

 अतः  मंत्री  जी  यहां  पर  हैं  ।  वे  अभी-अभी  आए  हैं  |

 जब  हमने  शून्यकाल  के  दौरान  इस  विषय  को  उठाया  कि  हल्दिया  उर्वरक  इकाई  को  बन्द  नद्ठीं

 226



 8  1914  लिखित  उत्तर

 किया  जाएगा  तो  उन्हें  दुर्गापुर  और  बरौनी  इकाइयों  सहित  इस  इकाई  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सभी

 कदम  उठाने  चाहिए  जोकि  सम्पूर्ण  पूर्वी  भारत  की  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उर्वरक  इकाइयां  यदि  इन

 इकाइयों  को  बन्द  किया  जाता  है  तो  हससे  सारे  पूर्वी  भारत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  गा  ।  मन्त्री  महोदय  को

 इस  सदन  को  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  सरकार  उन  इकाइयों  को  बन्द  नहीं  करेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  कतिपय  नियमों  का  पालन  करेंगे  ।  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जो

 सदस्य  अपने  नाम  10  बजे  से  पहले  देते  हैं  किसी  भी  विषय  को  उठाने  के  लिए  उनके  नाम  सूची  में  शामिल

 किए  जाते  हैं  ।  आप  मेरी  इस  बात  से  भी  सहमत  होंगे  कि  जो  सुची  मेरे  सामने  उसी  के  अनुसार  नाम

 पुकारे  जाएंगे  ।

 यदि  आपने  अपना  नाम  10  बजे  से  पहले  दे  दिया  ह ैऔर  यदि  आपका  नाम  सूची  में  आ  जाता

 है  तो  आपको  हमारे  कायलिय  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  संदेह  करने  की  आवश्यकता  नहीं
 आपको  केवल  घैय  बनाए  रखना  चाहिए  ओर  अध्यक्ष  महोदय  ने  हाल  ही  में  आपके  धैर्य  की  सराहना  भी

 की  थी  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  आपको  आश्वासन  विया  था  कि  वे  शून्यकाल  के  दौरान  आपको  बोलने  का

 जवसर  देते  हुए  उदारता  का  परिचय  देंगे  ।

 झी  सोमनाथ  श्टर्जो  :  धैयें  हमेशा  सही  नहीं  होता  ।  लोगों  की  नौकरियां  समाप्त  हो  रही  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  इस  विषय  को  आपने  शूम्यकाल  के  दौरान  उठाया

 है  ।  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  इसे  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  और  सरकार  ने  इस  विषय

 पर  विचार  किया
 ह

 श्री  सोमनाथ  चर्जों  :  मंत्री  इससे  किस  प्रकार  अनभिन्न  हो  सकते  उन्होंने  इसे  बन्द  करने  का

 निर्णय  लिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आचाये  जी  क्या  आपने  सही  मुद्दों  को  उठाने  के  लिए  किसी  नियम

 के  अन्तगंत  कोई  नोटिस  दिया  है  ?

 भी  बसुदेज  आचार  :  हम  मस्त्री  जी
 से

 आश्वांसन  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  शून्यकाल  में  इस  तरह  का  मामला  नहीं  उठा  सकते  और  हम  आशा

 नहीं  कर  सकते  हैं  कि  सरकार  शीघ्र  ही  उस  पर  उत्तर  दे

 )

 झ  निर्मल  कांति  खटजों  :  मंत्री  महोदय  इस  सदन  में  उपस्थित  हैं  ।  वह  इसका  उत्तर  क्यों  नहीं  दे

 रहे  हैं  ?  )

 भी  बसुदेव  आचाये  :  सम्पूर्ण  सदन  इस  बात  की  मांग  का  रहा  है  कि  मन्त्री  जी  को  उत्तर  देना
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  चिन्ता  आज  आप  आकर्षण  का  केन्द्र  बन  गए  वे  चाहते  हैं
 कि  आप  कुछ  कहें  |  क्या  आप  कुछ  कह  सकते  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  कार्य  और  खेलक्द  विभाग  और  महिला
 तथा  बाल  विकास  विभाग  ममता  यह  मामला  मेरे  राज्य  से  सम्बन्धित  मैं  आपको

 बता  सकती  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  स्थिति  अत्यधिक  खराब  22,900  से  अधिक  छोटे  उद्योग

 और  107  बड़े  उद्योग  बन्द  पश्चिम  बंगाल  में  मौद्योगिक  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।  यही  कारण  है
 कि  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगी  आपकी  सहायता  करना  चाहती
 मैंने  मन्‍्त्री  जी  क ेसाथ  इस  मामले  पर  बातचीत  की  मन्त्री  महो  इय  को  यह  देखने  के  लिए  उपाय  दू  ढ़ना

 चाहिए  कि  ये  उद्योग  बन्द  न  हों  ।  इन  इकाइयों  को  चालू  रखना  यही  मेरा  मत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुमारी  ममता  बनर्जी  क्षापके  विचार  मे  सहमत  हमें  माननीय  मन्त्री  जी

 की  बात  सुननी

 श्री  नीतीश  कुमार  :  बरोनी  यूनिट  का  बजढ़री  सपोर्ट  विदड़ा  कर  लिया  गया  है  और  आप  कह
 रहे  हैं  कि क्लोस  डाऊन  नहीं  करेंगे  ।  जब  बजटरी  सपोर्ट  विदड़ा  कर  लिया  है  तो  आप  ही  कोई

 स्पेसिफिक  तरीका  कि  बरोनी  हल्दिया  एवं  दुर्गापुर  कलोस  डालन  नहीं  होगी  |  क्या  आप  बजटरी
 सपोर्ट  जारी  यह  साफ-सारू  क्ताइए  ।

 ]

 रसायन  और  उर्वरक  सनन्‍्जभालय  में  राज्य  भन्खथी  चिन्ता  :  मैंने  हल्दिया  जाकर  श्रमिकों
 से  मुलाकात  की  सरकार

 को  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  प्रति  अत्यधिक  सहानुभूति  माननीय  मंत्री
 जी  ने  जो  पत्र  मुझे  दिखाया  है  उसको  मैं  पढू गा  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  स ेमिलकर  उनके  साथ  इस  पर
 चर्चा  मैं  उनके  साथ  मिलकर  श्रमिकों  कौ  समस्याओं  का  समाधात  निकालू  सरकार  हर  संभव
 प्रयास  करेगी  ।

 झ्ली  सोमनाथ  धटर्जो  :  कया  भारत  की  संसद  को  गुमराह  किया  गया  है  ?  हम  देखते  हैं  कि  हम
 कम्पनो  के  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  को  लिखते  जरा  रहे  हैं  कि  इसके  शिए  कजतोय  प्रावत्ञात्त  नहों  ह ैओर
 कम्पनी  को  बन्द  के  आलावा  कोई  अन्य  चारा  नहीं  उन्होंने  केवल  एक  काम  यहू  किया  है  कि  उन्होंने
 यह  देखने  के  लिए  कानूनी  परामर्श  लिया  है  कि  श्रमिकों  से  कंसे  पीछा  छुड़ाया  मन्त्री  जी  चाहते  हैं
 कि  हम  उनकी  बात  पर  विश्वास  करें  कि  मन्‍त्री  जी  को  इस  निर्णय  के  बारे  में  कुछ  भी  जानकारी  नहीं
 क्या  अधिकारी  सरकार  को  जानकारी  दिए  बिना  इकाईयों  को  बन्द  करने  के  लिखते  रहे  हैं  ?  यहां  मन्त्री
 जी  उपस्थित  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।  हम  जानना  चाहते  हैँ  छि  क्या  प्रकार  इस  प्रकार  कार्य  करती
 क्‍या  मन्‍्त्री  जी  को  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?

 थो  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  यदि  उन्हें  मालूस  नहीं  दे  तो  उन्हें  सरकार  से  हट  जाना  उन्हें
 यह  सब  कुछ  मालूम  होना  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सच  है  कि  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  सभी  बहुत  नाराज

 जंसाकि  आप  कहते  हैं  कि  अनेक  श्रमिकों  को  निकाला  गया  मेरा  सुझाव  है  कि

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  और  अन्य  विभिन्‍न  नेता  काये  मंत्रणा  समिति  में  हैं  आप  क्रृपया,क  र  मामलों  का  समय

 निर्धारित  करिये  जिन्हें  आप  सदन  में  चर्चा  करने  हेतु  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  समझते  उसके  बाद  आप  मामले

 पर  सदन  में  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  बस॒ुदेव  आजाय  :  हमें  मन्त्री  जी  से  स्पष्ट  आश्वासन  चाहिए  ।  उनका  कहना  है  कि  उन्हें  इस

 तथ्य  की  जानकारी  नहीं  है  कि  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  है  और  प्रबन्धक  द्वारा  आदेश  जारी  कर  दिए

 गए  क्‍या  ऐसा  है  कि  मंत्री  जी  की  जानकारी  के  बिना  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन के  प्रबंधकों

 चेयरमैन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  श्रमिकों  को  निकालने  के  लिए  इस  प्रकार  की  सूचना  जारी  कर  दी

 प्रबन्धकों  ने  इस  इकाई  को  बन्द  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  क्‍योंकि  श्रमिकों  को  देने  के  लिए  वेतन  का

 पैसा  उनके  पास  नहीं  है  ।  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  उन्होंने  इस  इकाई  के  उत्पादन  को  प्रारम्भ  करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  नहीं  उठाये  यद्यपि  तीन  समितियों  ने  अपने  प्रतिवेदन  दिए  हैं  और  अपनी

 सिकारिशें  की  हैं  ।  इस  इकाई  को  चालू  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 जब  तक  सरकार  बजटीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  कोई  कदम  नहीं  उठाती  है  तब  तक  इस  इकाई

 को  किस  प्रकार  बचाया  जा  सकता  है  ?  उन्हें  सदन  को  बताना  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहिए

 )  े

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  हमें  सदन  में  कुछ  मांगदण्ड  अनाए  रखना

 यह  सच  है  कि  मामला  वहुत  ही  छहस्वपूर्ण  आप  सभी  उतस्त  जित  श्रमिकों  को  निकाल

 दिया  गया  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा  यह्‌  सब  सच  है  |  अब  आप  यह  मामला  सरकार  की  जानकारी

 में  लाये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  साधान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  आपको  प्रक्रिया  के  संगत  नियमों  के  अन्तर्गत  सूचना
 '

 कैसी  चाहिए  |

 शो  नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  हम॑  लौग॑  बरौनी  का  मामला  उठा  रहै  लेकिन  मनन्‍्त्री

 महोदय  ने  सिर्फ  हल्दिया  के  बारे  में  बताया  बरोनी  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  रेसपांड  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 *कायवाह  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया
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 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नीतीश  आप  भी  सरकार  में  थे और  एक  महत्वपूर्ण  विभाग  आपके

 पास  था  ।

 थो  नीतोश  मन्त्री  महोदय  ने  उत्त  र  दिया  है  इसलिए  मैं  इसे  उठा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मान  अचानक  कोई  मामला  उठाया  जाता  है  और  यदि  मन्त्री  तथ्यों  के
 विपरीत  जानकारी  देते  हैं  तो  व ेजवाबदेह  तब  आप  उनसे  पुछ  सकते  हैं  ।  यह  भी  ठीक  और  उचित  है
 कि  आप  एक  सूचना  जारी  एक  अवप्तर  दें  उसके  बाद  सदन  में  मामला  उस  पर  बारीकी  से  चर्चा

 करें  ताकि  सरकार  सही  बयान  लेकर  सामने  आ  सके  ।  यदि  आप  सूचना  नहीं  देते  और  अचानक  मन्त्री

 महोदय  से  पूछते  तो  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 )

 ]

 थ्रो  नोतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  हमने  बरोनी  क्या  मामला  रेज  किया  मन्‍्त्री  महोदय

 बताए  कि  बरोनी  का  क्या  करने  जा  रहे  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  सरकार  में  मानलीजिए  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  प्रकार  का  प्रश्न

 पूछता  तो  क्या  उसका  उत्तर  देना  संभव  है  ?  यह  असंभव  है  ।  देश  काफी  बड़ा  जेसाकि  आपने  कहा

 कि  अनेक  फैक्ट्रियां  बन्द  की  जा  रही  किस्तु  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  के  लिए  अचानक  इतने  तथ्यों  और

 आंकड़ों  के  साथ  सामने  आना  असंभव

 शी  मीतोश  कुमार  :  यह  कोई  छोटी  फंक्ट्री  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  मनन्‍्त्री  महोदय  को  परेशान  नहीं  करना  उन्हें  कुछ  समय  देना

 चाहिए  ।  जैसाकि  आप  सब  संहर्ष  सहमत  हो  गए  सूची  के  अनुसार  में  माननीय  सदस्यों  के  नाम

 पुकारू मा  ।

 की  बाऊबयाल  जोशी  :  उपाध्यक्ष  जब  से  यह  सेशन  शुरू  हुआ  हम  लोग  देख

 रहे  हैं  कि सदन  के  वरिष्ठतम  सदस्य  सदन  का  काफी  समय  ले  जेते  हैं  और  हम  लोगों  को  अपनी  बात  कहने
 का  समय  नहीं  मिल  पाता  कई  मामले  इस  प्रकार  के  सदन  में  उठाए  जाते  जिनको  माननीय  सदस्य
 किसी  ओर  तरीके  से  भी  सदन  में  उठा  सकते  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  कम  समय  में  अपनी  बात  कहनी

 ताकि  बाकी  सदस्यों  को  भी  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  मिल  सके  ।

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहनी  सदन  का

 आधे  घण्टे  का  समय  इन्होंने  बरबाद  कर  दिया  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सूची  के  अनुसार  नाम

 भरी  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  उपाध्यक्ष  मेरे  विचार  से  मेरे  लिए  यह  आवश्यक  है  कि
 मैं  पुनः  संसद  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह  बात  लाऊ  कि  हमने  उनकी  चिता  को  समझ  लिया  मैंने  एक
 वक्‍तव्य  दिणा  है  कि  सरकार  का  छंटनी  अथवा  ऐसी  ही  किसी  अन्य  कारंवाई  को  प्रच्छन्‍न  रूप  से  करने  का

 इरादा  नहीं  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  उर्वरक  उद्योग  में  कुछ  समस्या  माननीय  मन्त्री  ने  स्पष्ट  रूप
 से  कहा  है  कि  वे  कामगारों  की  समस्या  के  प्रति  सहानुभूतिशील  उन्होंने  आगे  भी  कहा  है  कि  वे
 संबंधित  संसद  सदस्यों  से  इस  पर  चर्चा  करना  चाहेंगे  ताकि  कोई  समाधान  ढूढा  जा  कामगरों  की
 तकलीफें  कम  की  जा  सकती  हैं  तथा  एककों  की  समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  सकता  है  ।  उसके  बाद

 हमने  हमेशा  यह  कहा  है  कि  हम  चर्चा  के  लिए  सहमत  हैं  तथा  बी०  ए०  सी०  द्वारा  समय  निर्धारित  किया
 जाना  अब  और  अधिक  क्या  बचा  है  ?

 थ्री  संयद  मसूदल  हुसेन  :  क्या  मानतीय  मन्‍्त्री  सम्बन्धित  पत्र  लेने  गए  हैं  या सदन
 से  बाहर  चले  गए

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार
 का  ध्यान  आक्रषित  करना  चाहता  हूं  कि  देश  के  करोड़ों  लोगों  की  आस्था  ओर  श्रद्धा  के  केन्द्र  तीर्थंराज

 पुष्कर  का  अस्तित्व  खतरे  में  आसपास  की  पहाड़ियों  से  वर्षा  के  पानी  के  साथ  भारी  मात्रा  में  रेत  और

 मिट्टी  सरोवर  में  जमा  हो  गई  शरकृतिक  जल  ल्लोत  अवरुद्ध  हो  गए  हैं  ।
 थार  मरुस्थल  का  बढ़ता  हुआ

 फैलाव  भी  इसमें  सहायक  बन  रहा  आसपास  की  पहाड़ियां  भी  वृक्ष  विहीन  होने  से  पुष्कर  का  पर्यावरण

 प्रदूषित  हो  रहा  है  ।  किनारे  पर  स्थित  घाटों  के  पास  ही  विदेशियों  के  ठहराने  के  हाटलों  का  दृषित
 जल  भी  पुष्कर  सरोवर  में  आ  कर  प्रदूषण  को  वढ़ावा  दे  रहा  देश  के  कोने-कोने  से  जाने  वाले
 यात्रियों  को  पुष्कर  के  पृण्य  स्नान  के  लिए  जल  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  है  ।  हजारों  पांडे-पुजारियों  की
 रोटी  खतरे  में  पुष्कर  में  प्रतिवर्ष  हजारों  विदेशियों  के  निरन्तर  आगमन  से  लाखों  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  का  अर्जन  होता  है  ।  परन्तु  पुष्कर  सरोवर  सूखने  की  स्थिति  में  हरियाली  नष्ट  रेगिस्तान
 के  प्रसार  तथा  पर्यावरण  प्रदूषित  के कारण  पुष्कर  का  अस्तित्व  ही  ख़तरे  में  पड़  गया  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार  के  पर्येटन  एवं  पर्यावरण  विभाग  से  प्रबल  शब्दों  में  अनुरोध  है  कि  अ  य  तीर्थंस्थलों  की  भांति  पुष्कर
 सरोवर  के  सर्वागीण  विकास  हेतु  एक  व्यापक  एवं  बृहद  विकास  योजना  बनाकर  पुष्कर  सरोवर  में  जमा
 रेत  और  मिट्टी  निकलवाकर  दूर  फिकवाई  जाए  ।  इसके  साथ  ही  सघन  वृक्षारोपण  किया  होटलों  को
 किनारे  से  हटाया  जाए  ।

 सिंधिया  जी  यहां  विराजमान  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगा  कि  जैसे  केन्द्र

 सरकार  के  पर्यटन  विभाग  ने  अन्य  12  तीर्थ  क्षेत्रों  का  विकास  विशिष्ट  योजना  में  सम्मिलित  किया  है  उसी
 प्रकार  पुष्कर  तीर्थ  विकास  योजना  को  भी  सम्मिलित  करें  ।  पर्यटन  की  दृष्टि  से  लाखों  पर्यटक  वहां  ते

 यह  करोड़ों  लोगों  की  श्रद्धा  का  केन्द्र  इसलिए  इसकी  रक्षा  की

 ]
 री  जी०  एस०  सी०  बालयोगो  :  मैं  आपके  माध्यम  से  शोक  महत्व  के

 इस  मामले  को  उठाना  चाहूंगा  ।
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 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  से  अन्य  परियोजनाओं  के  साथ  अमालाघुरम  में

 375  भेगावाट  गैस  आधारित  ऊर्जा  परियोजना  की  स्वीकृति  देने  का  अनुरोध  किया  जंस्राकि  आप

 भली-भांति  जानते  हैं  कि  ते०  प्र०  ग॑०  आ०  के  खुदाई  कार्यों  क ेकारण  गोदावरी  बेसिन  में  प्रचुर  गैस

 है  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  ऊर्जा  की  कमी  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  तत्काल  ही  गंस  आधारित  ऊर्जा

 परियोजराए  विकसित  और  आरम्भ  की  जाए  ।

 ऊर्जा  की  कमों  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  के  इस  उपजाऊ  क्षेत्र  में  कृषक  समस्याओं  का  सामना  कर

 रहे  हैं  ओर  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  कृपया  इस  ओर  ध्यान  दें  कि  अमालापुरम  की  375  मेगावाट
 गैस  आधारित  ऊर्जा  परियोजना  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  शीघ्र  स्वीकृति  दे

 मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  इस  परियोजना  को
 तत्काल  स्वीकृति दे  दें  ।

 ओऔ  स्रज  संडल  माननीय  श्री  रमेश  सिंह  मुण्डा  ने  बिहार  से  खूटी
 र्यूए सी  से  लोक  सभा  का  चुनाव  लड़ा  था  और  अभी  उप-चुनाव  में  विधान  सभा  का  भी  चुनाव  लड़ा
 बिहार  सरकार  के  इशारे  पर  रमेश  सिंह  मुण्डा  को  24  तारीख  को  हत्या  के  मामले  में  बिना  बजह
 गिरफ्तार  करके  खू  टी  जेल  में  बन्द  कर  दिया  भाज  पूरे  झारखण्ड  के  इलाके  में  बिहार  सरकार
 के  इशारे  पर  आदिवासियों  पर  पुलिस  के  द्वारा  जुल्म  किया  जा  रहा  है  ओर  हत्या  हो  रही  है  ।

 गोड्डा  जिले  में  कीतंनिया  के  पाव  तीन  लोगों  की  हत्या  इस  महीने  की  5  तारीख  को  की
 उसके  बाद  हजारीबाग  जिले  में  तामरमोड़  पर  पुलिस  के  द्वारा  गोली  चला  कर  एक  बच्चे  को

 मार  दिया  फिर  बड़का  गांव  हजारीबाग  में  बिरजू  उसके  भाई  और  बहन  को  पुलिस
 ने  गोली  से  मार  दिया  और  उसको  नक्सलवादी  की  उपाधि  दे  रहे  इस  तरह  से  पूरे  झारखण्ड  के  इलाके
 में  पुलिस  पागल  हो  रही  है  |  उपाध्यक्ष  यह  आदिवासियों  का  सवाल  भादिवासियों  को  झूठे
 मुकदमे  में  पुलिस  फंसा  कर  जेल  में  वन्द  कर  रही  अभी  जिनको  जेल  में  बन्द  किया  वे  लोक  सभा

 चुनाव  में  उम्मीदवार  थे  '
 हम  भारत  सरकार  को  यह  बताना  चाहेंगे  कि  इस  इलाके  में

 लगी  हुई  इस  इलाके  में  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  बनती  है  कि  आदिवासियों  की

 सुरक्षा  की  व्यवस्था  एक-एक  आदमी  को  पुलिस  जेलों  में  बन्द  कर  रही  दो  मह्दीने  पहले  जब  से

 हमने  बिहार  सरकार  से  समर्थन  वापिस  लेने  के  लिए  कहा  है  तो  तब  से  आदिवासियों  को  जेलों  में  बन्द
 किया  जा  रहा  है  और  गोली  से  मारा  जा  रहा  है  ।'''  हम  सरकार  से  कहेंगे  कि  यह
 वासियों  का  सवाल  है  पुलिस  आदिवासियों  के  साथ  अन्याय  कर  रही  हम  गृह  मन्त्री  जी
 से  उसका  बयान  देने  की  मांग  करते  हैं  ।  आदिवासियों  को  झूठा  मुकदमा  करके  फंसाया  जा  रहा  रांची
 से  एक  डी०  एस०  पी०  जो  एक  नेता  के  रिश्तेदार  वहां  पर  आयोग  की  इन्वेस्टीगेशन  में
 उनका  नाम  दिया  सात-आठ  आदिवासियों  को  एक-दो  महीने  में  मारा  गया  है  ।  उसकी  जांच  होनी

 श्री  रामचन्त्र  मारोतराव  धंगरे  उपाध्यक्ष  20  जुलाई  को  राजुर
 यवतमाल  डिस्ट्रीक्ट  महाराष्ट्र  खदानों  की  छत  ढह  जाने  से  एक  व्यक्ति  पिलाराम  संजोरी  मलबे  के  नीचे

 दब  गया  उसका  शव  बाहर  निकाला  कई  घंटों  तक  वँसे  ही  रखा  गया  और  वहां  के  अधिकारियों  ने
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 कोई  ख्याल  नहीं  किया  ।  झसके  रिएतेदारों  को  भी  नहीं  बुलाया  गया  ।  इस  सात-आढ  सौ  एजीटेटेड  बक्से

 एरिया  मैनेजर  के  बंगले  पर  मए  ।  मैनेजर  मिलने  नहीं  आए  ।  लेकिन  उन्होंने  पुलिस  कौ  बुलाया  और  गोली

 मारी  गई  ।  इसमें  दो-तीम  लोग  मारे  गए  ।  इस  मामले  की  जांच  होनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आवश्यक  नहीं  है  सस्कार  को  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करानी  चाहिए  और

 स्याय  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  रामचम्द्र  आपको  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  देनी

 थी  धनंजय  कुमार  :  उपाध्यक्ष  कोंकण  रेलवे  परियोजना  देश  की  मुख्य  रेलचे

 परियोजना  है  जोकि  अब  चल  रह्दौ  है  ।  कोंकण  रेलवे  परियोजना  पूरी  होने  पर  कन्याकुमारी  को  मुम्बई  से

 जोड़  दिया  जाएगा  ।  कार्यक्रम  के  अनुसार  काम  जारी  लेकिन  चल  रही  परियोजना  के  लिए  उचित

 वित्त  प्रदान  नहीं  किया  जा  रहा  सरकारी  बंध-पत्र  जारी  किए  या  चुके  प्रतिभूति  घोटाले  की  छाया

 बैंकों  पर  भी  पड़ी  है  तथा  इस  प्रकार  के  बध-पत्र  खरीद  रहे  हैं  भो  सरकारी  प्रतिभूति  स्वरूप  के  वहां
 इस  बात  का  भय  है  कि  भारत्तीय  रेलवे  में  छूछ  उच्च  अधिकारी  धूरी  परियोजन्म  को  बेकार  करना  चाहते

 हैं  तथा  वे  समुचित  धन  लेकर  सामने  नह्ढीं  आ  रहे  हैं  ।  भारतीय  रेल  वित्त  निगम  ने  बंघ-पत्र  जारी  किए
 भारतीय  रेल  वित्त  निगम  का  यह  कत्त व्य  है  कि  वह  यह  देखे  कि  चल  रही  परियोजना  को  समय  पर

 पूरा  करने  के  लिए  समुचित  धन  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  वह  तत्काल

 मामले  की  जांच  करे  अन्यथा  सरकार  को  निर्धादित  बैंकों  को  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  चाहिए  कि  वे

 पत्र  खरीदने  के  द्वारा  परियोजनाओं  को  वित्त  ग्रदान  करें  ।  अन्यथा  काम  रुक  जाने  का  भय  है  क्योंकि  बहुत
 से  ठेकेदारों  के  पहले  ही  काम  छोड़  देने  की  तैयारी  कर  ली  है  ।

 ]
 थ्रो  रवि  राय  :  यहां  पर  सिंधिया  जी  बैठे  हैं  और  उनके  साथ  नवनीत

 पर्यटन  मम्त्री  महोदया  भी  मैं  चाहूंगा  वे  हमारे  देश  में  स्टार  टी०  वी०  का  जिस  तरह  से  हमला
 हो  रहा  है  उस  बारे  में  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ितित  मैं  इसलिए  यह  सकल  रुठा  रहा  हूं
 कि  हमारे

 **

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मामनीय  रविराय  जी  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  उठा  रहे  यह  पूरे  सदन
 से  सम्बन्धित  है  न  कि  केवल  सरकार  से  ।

 थी  रवि  राय  :  क्‍या  यह  सही  है  कि  परयंटन  को  बढ़ाने  के  लिए  स्टार  टी०  बी०  का  इस्तेमाल
 किया  जाता  है  ?  आज  हिन्दुस्तान  में  गैर-कानूनी  रूप  से  डिश  एटिना  लगाकर  काफ़ी  तादाद  में  लोग

 स्टार  टी०  बी०  देख  रहे  हैं  और  हमारा  सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  इस  पर  काबू  नहीं  पा  रहा  है  और
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 न  ही  टेलीविजन  कंट्रोल  एक्ट  को  बदल  पा  रहा  इसलिए  सरकार  का  एक  हिस्सा  यानि  सुचना  और

 प्रसारण  मन्त्रालय  स्टार  टी०  वी०  के  अतिक्रमण  पर  काबू  नहीं  पा  रहा  जबकि  पर्यटन  मन्त्रालय  स्टार

 टी०  वी०  के  इस्तेमाल  का  फैसला  कर  चुका  जबकि  हमें  इसके  विज्ञापन  से  कोई  राजस्व  नहीं  मिलता

 इस  तरह  से  सरकार  की  दोहरी  नीति  कंसे  चलेगी  ।  मैं  पयंटन  मन्त्रालय  की  मन्‍्त्री  महोदया  से  जानना

 चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  क्‍यों  एयेटन  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  इसका  इस्तेमाल  करना  चाहती  है  ?  जिस

 तरीके  से  हमने  विदेशों  में  सांस्कृतिक  मेलों  का आयोजन  किया  था  उससे  हमें  विदेशी  मुद्रा  का  काफी

 नुकसान  उठाना  पड़ा  जिसके  नतीजे  हम  भुगत  रहे  जबकि  इससे  हमारा  निर्यात  नहीं  बढ़ा
 लिए  मैं  सिधिया  जी  से  ओर  उनकी  सहकर्मी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  टूरिज्म
 मिनिस्टरी  स्टार  टी०  वी०  का  इस्तेमाल  क्‍यों  करना  चाहती  है  ?  मन्त्र  जो  इस  बारे  में  रिस्पांड  करें  और

 बताए  कि  सरकार  का  क्या  फंसला  क्योंकि  यह्‌  एक  नीति  का  सवाल  है  ।

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  माननीय  मन्त्री  को  उत्तर  देने  के  लिए  पर्यात्त  समय  दिया  जाना
 वबाहिए  ।

 भी  तारित  वरण  तोपवार  :  मन्‍्त्री  महोदय  उत्तर  देने  के  लिए  तैयार

 नागर  विमानन  और  पयंटन  सन्त्रो  साधवराव  :  स्पष्टतः  मैंने  माननीय
 सदस्यों  के  विचारों  को

 नोट  कर  लिया  हमारा  पर्यंटन  बजट  ओर  हमारा  प्रचार  बजट  सीमित
 है  तथा  बिदेश  मे  टी०  वी०  टाइम  और  मैगजीन  टाइम  खरीदना  बहुत  महंगा  भारत  के
 सम्बन्ध  में  हमारी  फिल्में  विदेश  में  देखी  जानी  चाहिए  तथा  हम  चाहते  हैं  कि  विदेशों  से  पर्यटक  यहां  आए

 यह  मामला  विचाराधीन  पर्यटन  मन्त्रालय  में  भी  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  बजट  किन्तु  हम
 इसे  अच्छी  तरह  इस्तेमाल  करना  तथा  इसमें  विस्तृत  क्षेत्र  को शामिल  करना  चाहते  अतः  यह  मामला
 पर्यटन  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।  मैं  इस
 मुद्दे  पर  उस  दृष्टिकोण  से  देख  रहा  हूं  जेसा  कि  इसे  माननीय  सदस्य  रवि  राय  जी  द्वारा  व्यक्त  किया
 गया  मैं  इसे  उस  दुष्टि  से  देखू

 लेकिन  7  ओर  8  फिल्में  हो  सकती  हैं  जिन्हें  हम  दिखाना  चाहते  कवरेज  पूरे  उत्तर  पूर्व

 सुदूर  पूर्व  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  जिसे  स्टार  टी०  वी०  कवर  करता  करनी  इसकी

 दरें  भी  अन्य  विदेशी  टी०  वी०  चैनल  को  अपेक्षा  कम  लेकिन  आपने  जिस  नजरिए  इस  पहलू  पर

 विचार  व्यक्त  किए  हैं  मैं  उस  दृष्टिकोण  से  भी  इसे  देखू गा  ।

 शोसतो  सालिमो  भठ्टाजायं  :  मैं  दुर्गापुर  में  एम०  ए०  एम०  सी०  कस्बों  के
 निवासियों  पर  सी०  आर०  पी०  एफ०  द्वारा  किए  गए  घोर  आक्रमण  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना

 चाहती  हूं  ।  यह  पूणते  अकारण  हमला  था  जिसमें  30  लोग  घायल  हो  गए  उनमें  से  9  को  हस्पताल  ले
 जाना  पड़ा  तथा  उनमें  से  एक  की  हालत  गम्भीर  सी०>आर०  पी  ०एफ०  के  एक  ट्रक  की  स्कूटर  से  टक्कर

 हो  जाने  के  बाद  क्षेत्र  मे ंतनाव  हुआ  तथा  उसके  बाद  सशस्त्र  सी०  आर०  पी०  एफ०  के  जवानों  ने  एम०
 ए०  एम०  सी०  कस्त्रे  में  प्रवेश  करके  घरों  में  घुस  गए  तथा  लोगों  को  मारना-पीटना  शुरू  कर  दिया  और

 यहां  तक  कि  बच्चों  और  औरतों  को  भी  नहीं  बख्शा  ।  हु
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगी  कि  इससे  पहले  भी  केन्द्रीय  बलों  ने  इस  प्रकार
 का  व्यवहार  किया  है  जिससे  कि  राज्य  में  तनाव  का  वातावरण  उत्पन्न  हो  नाडिया  में  भी  पहले

 ऐसा  हुआ  है  ।  मैं  दोषी  जवानों  के  लिए  शीघ्र  दण्ड  दिलाने  की  मांग  करती  हूं  तथा  जिन  पर  हमला
 किया  गया  है  उन्हें  उसकी  क्षतिपूर्ति  की  जानी  चाहिए  ।  दुर्गापुर  के  सांसद  सदस्य  भी  यहां  हैं  ।  वे  इसका
 ब्योरा  देंगे  ।

 थो  पूर्ण  चत्र  सलिक  :  उपाध्यक्ष  में  इस  सम्माननीय  सदन के  ध्यान  में  हाल  ही  में

 हुई  एक  घटना  के  सम्बन्ध  में  दिलाना  चाहता  हूं  127  जुलाई  की  शाम  को  एम०  ए०  एम०सी०  कस्बे
 पश्चिम  बंगाल  में  दुर्गापुर  में  सी०  आर०  पी०  एफ०  की  एक  गाड़ी  एक  जाते  हुए  स्कूटर  से  टकरा

 गई  तथा  दो  यात्री  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  कुछ  राहगीर  इस  दुधंटना  पर  उत्त  जित  हो  गए  और

 सी०  आर०  पी०  एफ०  के  उन  कामभिकों  से  झगड़ा  करने  लगे  जिनके  कारण  दुर्घटना  हुई  और  उसके
 बाद  वे  लोग  इधर-उधर  चले  लेकिन  कुछ  देर  के  बाद  सी०  आर०  पी०  एफ०  के  जवान  निकटवर्ती

 दुर्गापुर  की  बैरकों  से  शस्त्रों  सहित  बाहर  आ  गए  तथा  एम०  ए०  एम०  सी०  बस्ती  में

 फसाद  उन्होंने  स्थानीय  निवासियों  को  निर्मेमता  से  पीटा  तथा  अनेक  लोगों  को  घायल  कर
 दिया  ।  30  लोगों  को  हस्पताल  ले  जाया  गया  ।  उन  सी०  आर०  पी०  एफ०  के  जवानों  द्वारा  घरों  तथा

 दुकानों  में  तोड़-फोड़  की  गई  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तत्काल  मामले  की  जांच  करे

 तथा  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  दे  ।

 झो  तारित  बरण  तोपदार  :  ऐसी  बातें  अ ग्रेजों  क ेसमय  में  हुआ  करती  यह  शर्म  की

 बात  है  कि  एक  स्वतन्त्र  देश  में  इस  प्रकार  की  बातें  हो  रही  केन्द्रीय  बल  तोड़  फोड़  व  नागरिकों  पर

 हमले  करते  रहें  ।  यह  गम्भीर  मामला  सरकार  को  इसकी  जांच  करनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  हो  गया  है  ।

 ओर  रामाशय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  देश  में  एक  अहम  प्रश्म॑  अपने  आप

 उभरने  लगा  है  कि  क्‍या  हमारा  देश  उग्रवाद  और  आतंकवाद  पर  नियंत्रण  कर  पाएगा  ?  इस  सवाल  का

 उत्तर  न  राजनीतिज्ञों  के  न  सैनिक  अधिकारियों  और  प्रशासन  के  पास  देश  में  आतंकबाद  और
 उग्रवाद  के  फैलने  का  प्रधान  कारण  सरकार  की  ढुल-मुल  राजनीतिज्ञों  की  संकीर्ण  क्षृंद्र
 शाजनौतिक  स्वार्थ  है  जिसक्री  पूति  के  लिए  पुलिस  बल  का  प्रयोग  करते  न  कि  शष्ट्रहित  में  अपराधियों

 को  दबाने  के  लिए  जो  भी  राजनीतिक  दल  सत्ता  में  वे  इसका  भरपूर  दुरुपयोग  करते  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  आज  की  राजनीति  में  पुलिस  को  तत्वों  से  लाभ  उठाने  की  चाहू  सी  लग  गई

 है  |  देश  में  आतंकवाद  और  उम्रवाद  सभी  मजबूत  होता  है  जब  राजनीतिश्न  ताकतवर  अपराधियों  ओर

 पेशेवर  शातिरों  क ेवल  पर  अपना  वोट  बैंक  मजबूत  करते  हैं  और  अपनी  जीत  सुनिश्चित  करते  ऐसी
 स्थिति  में  राजनीतिज्ञ  लोग  कुख्यात  अपराध-कर्मियों  को  संरक्षण  कर  पुलिस  बल  को  अकर्मेण्य
 बनाते  हैं  ।  पुलिस  कत्त  व्यहीनता  के  कारण  उमग्रवाद  एवं  आतंकवादियों  शक्ति  के  बदले  शक्ति  के
 सामने  सरकार  किकत्तं  व्यविमूढ़  सी  होती  जा  रही

 देश  में  सुख-शांति  ओर  सुधार  लाना  है  तो  उग्रवाद  एवं  हिसक  शक्तियों  को

 कठो  रता  से  सम्पूर्ण  नष्ट  करता  होगा  ।  इसलिए  चुनाव  प्रणाली  में  पर्याप्त  सुधार  लाना  जिससे  गरीब
 एवं  दलित  लोग  निर्भीकता  से  मतदान  कर  सकें  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  10  मिनट  ओर  बेठेंगे  ताकि  कुछ  और  सदस्य  बोल  यदि  प्रत्येक

 सदस्य  एक  मिनट  बोलता  तो  कई  सदस्य  बोल  सकते  लेकिन  जिनको  अवसर  मिलता है  बे  शीघ्र

 अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  करते  ।  भाषण  समाप्त  करने  की  समस्या  है  ।  हमें  शीघ्र  अपना  भाषण  समाप्त

 करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 थ्रो  बस॒देव  आचाये  उपाध्यक्ष  दामोदर  घाटी  निगम  एक  महत्वपूर्ण

 उद्देश्य  सरकारी  उपक्रम  है  तथा  दामोदर  घाटी  बियस  की  माजिका  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  केवल

 पश्चिम  बगाल  के  लिए  ही  एक  महत्वपूर्ण  योजक  नहीं  बल्कि  बिहार  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  जैसा

 कि  आप  जानते  पश्चिम  वंगाल  तथा  बिहार  में  विद्युत  की  कम  है  तथा  1245  करोड़  रुपये  की

 मानित  लागत  को  यह  सुपर  थमल  पावर  प्रोजेक्ट  इत  दो  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  बनाई  गई  इस  परियोजना  पर  पहले  ही  470  करोड़  रुघवे  ख्वर्च  किए  जा  चुके  हैं  ।  इसकी  प्रथम

 इकाई  को  1991  में  चालू  किया  जया  लेकिन  लिर्माण  कार्य  में  विलम्व  हो  रहा  है  ।  निर्माण
 कार्य  इसलिए  बन्द  किया  मया  है  क्योंकि  इस  सुपर  थर्मल  पकर  प्रोजेक्ट  के  भिर्माण  के  लिए  जो  धनराशि
 उपलब्ध  कराई  जानी  है  वह  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  क्लस  नक्कं  दी  जः  रही

 इकन्स्‍भिक  टरछम्स  में  एफ  समाचार  था  सरकार  फकश्िया  सुपर  थर्मल  फायर  प्रोजेक्ट
 के  निर्माण  कार्य  को  एक  निजी  कम्बनी  को  सौंपने  की  योजना  बना  रही  है  ।  470  कसेड़  रुपये  खर्च  करने
 तथा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  कुयादेश  देभे  के  कदि  झह्में  किसी  निजी  कम्पतो  को
 दिया  जाता  है  तो  निर्माण  काये  में  बोर  विजम्ब  होगा  ।  प्रथम  यूविट  जिसे  1991  चालू  किया

 जाना  उसमें  और  विलम्व  होगा  तथा  समस्त  पूर्वी  भारत  को  नुकसान  होगा  इस  परियोजना  जो
 पश्चिम  बंगाल  के  एक  पिछड़े  जिले  में  लग  रही  है  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  30  करोड़  रुपये  को
 कता  है  ।  अतः  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  इस  कस्किोभका  खिए  मिश्वियां  प्रकन  करने  के

 लिए  आवश्यक  उपाय  क  रने  चाहिए  तथा  इस  प्रसिष्ठित  त्या  महस्वष्‌णे  परियोजना  को  निजी  कम्पनी  को

 नहीं  सौंपा  जाता  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 डा०  शन  चर  ढोम  :  जापके  माध्यम  से  मैंसरकार  का  धयाव  अधिलध्कमीय  लोक

 महत्व  के  म्ममले  की  जोर  जाकृष्ट  करना  चाहता  आज  देश  में  कई  राज्य  सरकारें  व्यावसायिक
 भौैक्षणिक  संस्थाओं  का  निजीकश्ण  कर  रही  ऐसा  व्याषक  स्तर  पर  हो  रक्ष  है

 जैसाकि  समाचार  में  बताया  गया  कर्नाटक  बड़ी  संधूया  में  प्राइवेट  मेडिकल  कालेज  तथा
 इशल्लीनियरिंग  कालेज  खोले  जा  रहे  इस  भगत  प्रदेश  सरकार  ने  अपनी  विधान  पालिका  द्वारा
 व्यावसायिक  संस्थानों  पर  नियन्त्रण  सम्बन्धी  विधान  में  परिवर्तन  तथा  संशोधन  किया  है  ।  उनके  चिकित्सा

 इंजीनियरिंग  संस्थानों  तथा  अन्य  व्यावसायिक  संख्थानों  को  निजी  ऐजेंसियों  को  सौंपा  जा  रहा

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 मेडिकलਂ  तथा  तकनीकी  कालेओों  के  लिए  केपीटेशनਂ  फीस  खेना  जारी  हे  और  इस  तरह  शिक्षा  की  स्तर
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  हम  गुणवत्ता  से  समझौता  कर  रहे  शिक्षा  के  स्तर  की  कीमत  पर  शिक्षा
 का  वाणिज्यकरण  जारी  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  उन्हें  देश  में  मेडिकल  तथा  इ  जीनियरिग
 कालेजों  के  निजीकरण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  उचित  विधान  बनाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सुबह  यह  सहमति  हुई  थी  कि  केवल  सूची  के  अनुसार  ही  नाम  पुकारे
 जाएंगे  ।

 श्री  राम  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  बनाए  जाने  वाले  आवासों  की  गिरती  हुई  हालत  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  यह  योजना  काफी  समय  से  देश  में  चल  रही  है  जिसमें  गांव  के  हरिजनों  और  आदिवासियों  को

 आवास  बनाकर  दिए  जाते  हैं  ।  मैंने  देखा  है  कि  हमारे  यहां  पिछले  5  सालों  में  जितने  आवास  बने  उनका

 प्राककलन  यानी  एस्टीसेट  बहुत  ही  कम  है  जबकि  पिछले  5  सालों  में  महंगाई  दुगनी  से  भी  ज्याद्म  बढ़  मई

 इन  आवासों  के  प्रबकलत  में  कोई  बढ़ोत्तरी  नहीं  की  गयी  जिसक्री  वजह  से  ये  आवास  ठीक  से  नहीं

 बन  पा  रहे  हैं  ।  जो  बनाए  गए  उनकी  हालत  इतनी  कमजोर  है  कि  वे  एक  वर्ष  में  ही  गिर  जाते

 सरकार  ने  यह  योजना  गरीब  हरिजनों  और  आदिवासियों  को  राहत  पहुंचाने  के  उ्दं श्य  से  बनाई  है
 लेकिन  इसमें  इतने  कम  पैसे  का  आबंटन  किया  जाता  है  जिससे  उन्हें  वास्तव  में  लाभ  नहीं  पहुंचता  है  और

 इन्दिरा  आवास  एक  साल  में  ही  गिर  जाते  मेरी  मांग  है  कि  पिछले  5  वर्षों  में  जिस  अनुपात  में  महंगाई

 बढ़ी  इन्दिरा  आवास  के  लिए  भारत  सरकार  उनके  प्राककलन  को  भी  उसी  तरह  इनके  पर्याप्त

 घनराशि  की  व्यवस्था  की जाए  ताकि  इन  गरोब  आदिवासी  और  हरिजनों  के  आवास  की  व्यवस्था  हो

 सके  ।

 दूसरी  मेरी  मांग  है  कि  गांवों  में  जहां  भी
 ये

 आवास  बनाये  जाए  आबादी  के  बीच  में  बनावे  जाने

 चाहिए  ताकि  हरिजनों  और  आदिवासियों  की  सुरक्षा  भी  हो  सके  ।

 झो  धाइल  आन  अ  जलोज  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  केरल  में  बाढ़  की  गम्भीर

 स्थिति  की  ओर  दिलाना  चाहता  जैसे  ही  मानसून  बढ़  रही  इससे  लोगों  के  जीवन  तथा  सम्पत्ति  की

 अत्यधिक  हानि  हो  रही  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  चुकी  है  भारी  वर्षा  तथा  बाढ़  में  अब  तक

 कई  जानें  जा  चुकी  हैं  ।  कई  हैक्टेयर  में  नगदी  तथा  खाद्य  फसलें  नष्ट  हो  गई  भारी  वर्षा  से  सेकड़ों  घर

 मिर  गए  ।
 ह

 संयुक्त  सष्ट्र  इस  वर्ष  को  आपदाओं  से  सुरक्ष्ਂ  वर्ष  के  रूप  मना  रहा  लेकिन  अपने

 अपर्याप्त  संसाधनों  तभ्रा  अल्प  मशीनरी  से  सज्य  सरकार  लोगों  को  राहत  प्रदान  करने  में  कठिनाई  महसूस
 कर  रहीं

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  रावत  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  सरकार  की

 तुरन्त  वित्तीवः  सहायता  प्रदान  करे  ।

 बसे  पो०  सो०  कामस  :  मैंने  इसे  उठाने  के  लिए  सूचना  भी  दी  यह  मेरे  निर्वाजन

 क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मुझे  आपके  लिए  नियम  तोड़ना  पड़ता  तो  मुझे  दूसरों  के  लिए  भी

 ऐसा  करना  श्री  अंजलोज  ने  आपका  मामला  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया

 श्री  योगेन्द्र  झा  ।

 ]
 क्री  भोगेन्द्र  श्ञा  :  उपाध्यक्ष  पिछली  31  तारीख  यहां  हजारों  लोगों  का

 प्रदर्शश  और  रोज  घरना  बोट  क्लब  पर  चल  रहा  वह  इसलिए  कि  हमारे  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची
 में  जितनी  भी  भाषाएं  उनके  अलावा  सबसे  पहले  प्लाहित्य  एकाडेमी  ने  मैथिली  भाषा  को  स्वीकृत  किया

 जिनमें  से अब  तक  6  भाषाएं  ऐसे  हैं  जो  आठवीं  अनुसूची  के  बाहर  हैं  जबकि  साहित्य  एकाडेमी  ने

 उन्हें  स्त्रीकृत  किया  हुआ

 मैथिली  भाषा  का  साहित्य  लिखित  इतिहास  और  काफी  समुद्ध  साहित्य  है  और  एक  हजार  वर्ष

 दसवीं  और  बारहवीं  सदी  से  वह  भाषा  भारत  और  नेपाल  के  अधिक  आबादी  वाले  इलाके  यानी

 तराई  में  भी  बोली  जाती  नेपाल  सहोदर  देश  है  और  उससे  भाषायी  सांस्कृतिक  बंधन  के  लिए  यह

 सहयोग  का  एक  आधार

 7  विश्वविद्यालयों  में  स्नातकोत्तर  तक  और  पी०  एच०  डो०  तक  की  भी  पढ़ाई  हो  रही  है  और

 यह  भाषा  है  ।  संविधान  के  मुताविक  अपनी  संसद  में  शपथ  के  लिए  भी  इसका  कई  बार  प्रयोग  हो  चुका
 है  ।  इन  सब  बातों  को  दिमाग  रखते  हुए  मेरा  आग्रह  है  कि सरकार  का  जो  विधेयक  लाने  का  विचार

 उसमें  आठवीं  अनुसूची  में  मैथिली  भाषा  को  भी  शामिल  करें  ।

 यह  दावा  जो  मैंने  कहा  वह  करोड़ों  लोगों  का  भाषा  के  रूप  साहित्य  के  रूप  में  इस
 भाषा  में  बहुत  काम  हुआ  अनेक  लोक  लोक  काव्य  इसमें  लिखे  गए  हैं  ।  कई  कवि  हुए  हैं  एक
 किसान  वीर  लड़ित  बारे  शैलेब  के  बारे  में  चूनाभद्री  के  बारे  दयाल  सिंह  के  वारे  में  सैकड़ों  और

 हजारों  वर्षों  स ेलोक  काथ्य  लाखों  कण्ठों  से  गाए  जाते  इसलिए  आपके  जरिए  उपाध्यक्ष  महोदय  मेरा

 भारत  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह  मेथिली  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करे  ।

 हो  रास  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  हम  भोगेन्द्र  झ्ञा  जी  की  बात  का  समर्थन

 करते  हैं  कि  मंथिली  भाषा  को  भारत  सरकार  संविधान  को  आठवों  अनुसूची  में  शामिल  करे  ।

 ]  *

 क्री  रास  कापसे  :  8  1992  को  भारत के  राष्ट्रपति  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वशी

 धथा  मान  खुद  के  बीच  एक  नई  उपनंगरीय  रेलवे  लाइन  का  उद्धाटन  किया  रेसवे  ने  100  दिन  में
 उसे  बम्द  कर  दिया  क्‍योंकि  29  जुलाई  को  लगभग  300  मीटर  रेल  लाइन  घंस  गई  ।  यह  कल  ही  बन्द  हो
 शई  ।  इससे  उपनगरीय  यात्रियों  के लिए  समाचा  उत्पन्न  हो

 विगत  दुघेटना  कौ  चेतावनी  रेलवे  प्राधिकारियों  को  एक  माह  पहले  दे  दी गई  थी  लेकिन  रेल
 प्राधिकारियों  ने  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  तथा  बिगत  आठ  माह  में  मुख्य  लाइन  उपनगरीय  रेलवे
 पांच  गम्भीर  दु्घेटनाए  हुई  तथा  18  व्यक्ति  मारे  गए  तथा  सैकड़ों  यात्री  घायल  हुए  ।  फिर  भी  रेल

 फारियों  ने  अपने  कत्तं व्य  में  लापरवाह्दो  की  है  ।
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 यह  दुघंटना  केवल  यात्रियों  के  सोभाग्य  से  ही  नहीं

 मैं  रेल  मंत्री  से अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  यथा  शीघ्र  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्तब्य  दें  तथा  उपनगरीय

 रेल  यात्रियों  को  ऐसा  सभी  दुर्घटनाओं  से  बचाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  नियम  हम  कितनी  देर  तक  बंठ  सकते  हैं  ?

 झो  उद्धव  बमंन  :  मैं  उत्तर  गुहाटी  में  आाई०  आई०  टी०  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  से

 सम्बन्धित  समस्या  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  यह  अच्छी  बात  है  कि  माननीय

 प्रधान  मन्त्री  ने  उत्तर  गुहाटी  में  आई०  आई०  टी०  की  स्थापना  के  लिए  आधारशिला  रखी

 वित  आई०  आई०  टी०  उत्तर-:पूर्वी  क्षेत्र  में  उच्च  प्रौद्योगिकी  शिक्षा  की आवश्यकताओं  को  पूरा
 लेकिन  समस्या  यह  है  कई  किसानों  को  अपनी  जमीन  से  बेंदखल  किया  जा  रहा  यह  बताया  गया  हैं  कि

 देश  की  सबसे  बड़ी  आई०  आई०  टी०  संस्थान  खड़कपुर  1100  बीधा  में  मद्रास  800  बीधा  दिल्‍लो

 से  750  बीघा  में  कानपुर  700  बीधा  में  तथा  मुग्बई  आई०  आ०  टी०  800  बीघा  में  यह  आशंका

 है  कि  इस  समस्त  सोदे  में  कुछ  घोटाला  है  तथा  कुछ  लोग  इस  सौदे  में  दलाली  खाने  का  प्रयास  कर  रहे

 यह  भी  पाया  गया  है  कि  कृषि  भूमि  को  छीनने  के  अतिरिक्त  लगभग  346  लोगों  को  अपने  गृह  राज्य  से

 बेदखल  किया  जाना  है  ।

 मैं  सरकार  से  इस  भूमि  सोदे  की  जांच  करने  तथा  इस  मामले  में  बेदखल  किए  जाने  वाले

 किसानों  की  समस्या  की  जांच  करने  का  अनु  रोध  करता  हूं  ।  किसानों  का  उचित  रूप  से  पुनर्वास  किया

 जाना

 शो  शिवाजी  पटनायक  उड़ीसा  में  हाल  ही  में  आए  समुद्री  तुफान  तथा  बाढ़
 से  27  तारीख  को  !  5  व्यक्तियों  की  जानें  गई  थीं  ।  पारा  द्वीप  के  निकट  कम  दबाव का  क्षेत्र  बनने  से  वाला

 कटक  तथा  गंजम  के  चार  तटीय  जिलों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  तथा  उसके  परिणामस्वरूप
 काफी  विस्तृत  क्षेत्र  में  तवाही  हुई  इसमें  फसलों  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  खारे  पानी  से  इस  क्षंत्र  में
 खड़ी  फसलों  को  क्षति  पहुची  है  ।  विशेषकर  लोग  भी  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  गंजम  जिले  में
 1990  में  तबाही  हुई  तथा  वित्तीय  कठिनाइयों  तथा  निध्िियों

 की
 कमी  के  कारण  उस  समय  हुई  क्षति

 को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  इस  बार  भी  बाढ़  से  कई  खण्डों  में  अत्यधिक  क्षति  हुई  इसलिए  मेरा
 अनुरोध  यह  है  कि  श्री  बलराम  जाखड़  को  इस  विषय  में  एक  वक्तव्य  देना  वे  यहां
 यह  मसला  उठाया  गया  था|  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  वक्‍तब्य  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  12  बजे  प्रारम्भ  हुआ  पन्द्रह  मिनट  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।
 जिन्होंने  अपने  नाम  दिये  केवल  उन्हें  ही

 बोलने
 के  लिए  कहा  जायेगा  |  कई  व्यक्ति  बोलना  चाहते  हैं  ।

 आप  को  मेरे  साथ  सहयोग  करना  है  ।  हम  यहां  कितने  समय  तक  बैठ  सकते

 श्री  श्लीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  मैं  उनकी  बात  के  समर्थन  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।
 इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  सभा  में  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  उड़ीसा  में  एक  दल  भेजा  जाना

 स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  उड़ीसा  में  एक  दल  भेजा  जाना  चाहिए  |  20  से  अधिक
 व्यक्तित  मरें
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 LS कम  जिले  नमन

 भो  भुब्लेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  उपपध्यक्ष  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  के

 नाथ  करनपुरा  में  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  बनाने  की  स्वीकृति  भारत  सरकार  एवं  एन०  टी०  पी०  सी०

 दे  चुकी  है  ।  इसमें  5-500  मेगावाट  के  दो  यूनिट  बनाने  की  मंजूरी  हो  चुकी  थी  ।  अभी  सुनने  में  आया  है

 कि  भारत  सरकार  हजारीबाग  में  उस  पावर  स्टेशन  को  न  उसे  शिफ्ट  करके  दूसरी  जगह  में  जाना

 चाहती  इससे  वहां  के  आदिवासियों  में  आक्रोश  इसलिए  हम  भारत  सरकार  से  निवेदन  करते  हैं

 कि  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  वहीं  पर  बनाया  जाए  क्‍योंकि  अगल-बगल  में  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  की

 खदानें  खुली  हुई  इससे  उन  कारखानों  को  बिजली  दी  जा  सकेगी  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाएगा  तो

 लोगों  का  आक्रोश  भयंक्र  रूप  ले  लेगा  और  इसकी  सारी  जिम्मेदारी  सरकार  पर  होगी  ।  इसलिए  सुपर
 थमल  पावर  स्टेशन  को  वहीं  पर  वनाया

 म०  प०

 मंत्री  हारा  वक्तव्य

 ग्वालियर  में  भारतोय  पर्यटन  और  यात्रा  प्रबंध  संस्थान  को  स्थापना  के  लिए  स्थान

 सगर  विभानम  और  शर्यंटस  भन्‍्त्री  साधचराव  :  कुछ  सननीय  सदस्यों  ने  भारतीय

 पर्यटन  और  यात्रा  प्रबन्ध  संस्थान  आई०  टी०  एण्ड  टी०  को  ग्वालियर  में  स्थापित  करने

 का  मुद्रा  लोक  सभा  में  उठाया  है  और  यह  वक्तव्य  उनके  प्रश्न  के  उत्तर  में

 संस्थान  पर्यटन  विभाग  की  सहायता  से  स्थापित  एक  पंजीकृत  सोसायटी  इसका  एक  अधिशासी

 मण्डल  है  जिसके  अध्यक्ष  पर्यटन  राज्य  मन्‍्त्री  हैं  और  यात्रा  शैक्षिक  प्रबन्धन

 विशेषज्ञों  और  पर्यटन  विभाग  के  प्रतिनिधि  सदस्य  के  रूप  में  सहयोजित  किए  गए  हैं  ।

 संस्थान  में  कुतथ  होटल  में  कुछ  कमरों  में  खोला  गया  था  ओर  दिसम्बर  में  इसे
 बाराखम्बा  नई  दिल्‍ली  स्थित  अरूणाचल  भवन  में  लाया  गया  था  जहां  से  4,166  वर्ण  फूट  किराए
 की  जगह  पर  काये  कर  रहा  है  ।  इसके  स्टाफ  में  एक  उपनिदेशक  दोनों  पद  रिक्त
 व्याख्याताओं  के  चार  पद  से  केवल  दो  पद  भरे  गए  ओर  लगभग  3  सहायक  कर्मचारी

 अभी  तक  इस  संस्थान  का  मुख्य  नई  दिल्ली  में  संचालित  कुछ  पाठ्यक्रमों  के  चार
 केन्द्रों  पर  4  सप्ताह  की  अल्पावधि  के  प्रबन्ध  विकास  कार्यक्रमों  का आयोजन  करना  ही  रहा

 रवारे  इ  स्टिट्यूट  आफ  कैरियर  एजूकेशन  एण्ड  बम्बई

 रल  पर्यटन  तथा  अध्ययन  त्रिवेन्द्रम

 +पर्यंटन  प्रबन्ध  लखनऊ

 पर्यटन  तथा  यात्रा  प्रबन्ध  जयपुर

 इसके  टेक्‍्सी  आप्रवासन  आई०  एफ०  एस०  पुलिस
 प्रोतोकोल  दिल्ली  तथा  अन्य  केन्द्रों  पर  खज्य  फ्येटन  विभाग  के
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 कर्मचारियों  वे  लिए  एक  से  चार  सप्ताह  की  अवधि  वाले  लघु  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  भो  पर्यटन  के  प्रति
 जागरुकता  उत्पन्न  करने  के  लिए  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 संस्थान  की  अन्य  भूमिका  विश्वविद्यालयों  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  तथा  पयंटन  प्रसासन  में
 निष्णात  पाठ्यक्रमों  को  प्रोत्साहन  देता  है  ।  इसके  लिए  संस्थान  ने  1990  से  अब  तक  कुरुक्ष त्र

 जिवाजी  अलीगढ़  मुस्लिम  पांडिचेरी  बिश्वविद्यालय  ओर

 अहिल्या  बाई  विश्वविद्यालय  को  2  से  4  लाख  रुपए  के  एक  बारगी  अनुदान  दिया  है  ।

 संस्थान  के  लिए  एक  स्थायी  परिसर  का  1987  से  पर्यंटन  विभाग  के  विचाराधीन  रहा  है  ।

 1988  में  नोएडा  में  लगभग  5  एकड़  का  एक  भू-खंड  अभिनिर्धारित  किया  गया  था  लेकिन  इस  परियोजना

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाए  गए  क्योंकि  संस्थान  का  आधारभूत  स्वरूप

 अभी  बना  संस्थान  के  अधिशासी  मण्डल  की  19  1991  को  आयोजित  बेठक  में

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  यात्रा  व्यवसाय  के  लिए  प्रशिक्षित  कार्भिकों  की  जकरत  का  वास्तविकता  के

 आधार  पर  पता  लगाने  के  लिए  एक  अध्ययन  किया  विचा  र-विमशे  के  दौरान  यह  अभिमत  दिया  गया

 कि  मांग  को  देखते  हुए  फिलहाल  एक  पूर्ण-विकसित  विश्वविद्यालय  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 इसके  एक  राष्ट्रीय  पाक  संस्थान  स्थापित  करने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  भी  पयंटन  विभाग
 में  विचा  रा्थं  आया  ।  पर्यंटन  सेक्टर  के  लिए  प्रशिक्षित  जन-गक्ति  की  जररूत  और  प्रस्तावित  दोनों  ध्ष॑स्थानों
 के  तुलनात्मक  संस्थागत  लाभों  को  समग्र  रूप  से  दृष्टि  में  रखते  हुए  निर्णय  लिया  मया  था  कि  राष्ट्रीय  पाक
 संस्थान  जिसमें  एक  होटल  भी  नोएडा  में  रखा  जाए  क्‍योंकि  यह  दिल्ली  के  निकट  है  और
 भारतीय  पयंटन  ओर  यात्रा  प्रबन्ध  संस्थान  को  ग्वालियर  में  स्थापित  किया  जाए  जहां  यह  विश्वविद्यालय
 से  संबद्ध  होगा  ।  जब  इस  संदभ्भ  में  भारतीय  पर्यंटन  और  यात्रा  प्रबन्ध  संधथान  के  लिए  स्थायी  परिसर  के  प्रान
 की  जांच  की  जा  रही  तब  जिवाजी  ग्वालियर  ने  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिए
 ग्वालियर  में  20  एकड़  भूमि  की  निशुल्क  पेशकश  करते  हुए  एक  अ्रस्ताव  संस्थान  के  निदेशक  मण्डल
 कौ  26  1992  को  आयोजित  बैठक  के  समक्ष  यह  मामला  रखा  गया  और  अधिशासी  मंडल
 ने  संस्थान  को  ग्वालियर  में  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर

 मैंने  माननीय  सदस्यों  को  सूचनार्थ  संक्षिप्त  वास्तविक  भूमिका  का  उल्लेख  किया  है  ताकि

 लिखित  तथ्यों  को  उजागर  किया  जा  सफे  :--

 सेक्टर  में  जनशक्ति  के  विकास  की  समग्र  आवश्यकताओं  को  देखते  यह  निर्णय  लिया
 गया  था  कि  नोएडा  में  भारतीय  पर्यटन  और  यात्रा  प्रबंध  संस्थान  की  बजाए  पाक  संस्थान  की
 स्थापना  की  जाए  ।  पाक  संस्थान  को  इसके  होटल  सहित  नई  दिल्ली  के  निकृट  स्थापित  करना
 अधिक  लाभकारी  पाक  संस्थान  में  समग्र  पू  जी-निवेश  प्रस्तावित  भारतीय  पर्यटन  और
 यात्रा  प्रबन्ध  संस्थान  के  परिसर  की  दुलनां  में  कहीं  अधिक  होगा  |  इसका  अर्थ  यह  हुआ
 कि  नोएडा  में  जो  परियोजना  पहले  प्रस्तावित  की  गई  उसके  स्थान  पर  अब  प्रस्तावित

 योजना  को  स्थापित  करना  बेहतर  नहीं  है  तो  अच्छा  अवश्य  ही  है  ।

 प्रदेश  राज्य  में  लखनऊ  में  संस्थान  के  अन्तगंत  पहले  से  ही  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उषलब्ध

 दूसरी  मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  प्रशिक्षण  धुविधाएਂ  नहीं  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  ऐसी
 प्रशिक्षण  सुविधाएं  उन  क्षेत्रों  में  उपलन्ध  कराई  जाए  जहां  पर्यटन  से  सम्बन्धित  कार्यक्लापों
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 का  विकास  किया  जा  रहा  है  ताकि  इस  सेक्टर  में  स्थानीय  लोगों  को  ऐसी  प्रशिक्षण  सुबिधाएਂ
 मिलें  तथा  उन्हें  लाभकारी  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जा

 निर्णयों  का  समग्र  उद्दं श्य  देश  में  उपलब्ध  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  बढ़ाना  है  न  कि  वर्तमान

 सुविधाओं  में  कमी  भले  ही  संस्थान  का  मुख्यालय  कहीं  पर  दिल्‍ली  और  अन्य
 स्थानों  पर  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का आयोजन  जारी  इसमें  आप्रवासन
 कामिकों  आदि  के  लिए  चलाए  जाने  वाले  पाठ्यक्रम  सम्मिलित  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  था  कि  संस्थान  को  ग्वालियर  स्थपित  करने  के  निर्णय
 पर  कुछ  विद्याथियों  ने  असन्तोब  व्यक्त  किया  जहां  तक  दिल्ली  का  सम्बन्ध  वतंमान  वर्ष
 के  लिए  एक  पूरा  कार्यक्रम  पहले  ही  तैयार  हो  चुका  है  और  सुनियोजित  रूप  से  चलाया  जा  रहा
 है  ।  इन  पाठ्यक्रमों  में  भाग  लेने  वाले  किसी  भी  विद्यार्थी  ने  मुझसे  इस  विषय  में  संपर्क  नहीं
 किया  है  ।  मेरे  मंत्रालय  के  अधिकारी  भी  इन  विद्यार्थियों  से  सम्पर्क  बनाए  रखते  हैं  और  यह
 मामला  उनके  ध्यान  में  भी  नहीं  लाया  गया  न  केवल  दिल्ली  में  चलाए  जा  रहे  बतंमान

 पाठ्यक्रमों  को  कार्यक्रमानुसार  पूरा  किया  जाएगा  अपितु  आगामी  वर्षों  में  भी  ये  पाठ्यक्रम
 चलते  इसलिए  दिल्ली  के  विश्वाथियों  को  किसी  भी  तरह  प्रशिक्षण  सुविधाओं  से  वंचित

 नहीं  रखा  जाएगा  ।

 मंन्त्रालय  संस्थान  हेतु  20  एकड़  भूमि  निशुल्क  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  मुख्यमंत्री
 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  तथा  जित्राजी  विश्वविद्यालय  ग्वालियर  का  आभारी  है  |  इस  उदार

 पेशकश  से  संस्थान  अपना  वांछित  स्तर  पधाप्त  कर  सकेगा  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  कौ  अनुमति  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  संस्थान  के  परिसर  का

 पूरा  मामला  पांच  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  सरकार  के  विचाराधीन  रहा  संपोगपश  इन  सभी
 कारणों  के  मेल  से  अर्थात  राष्ट्रीय  पाक  संस्थान  की  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  मुफ्त
 जमीन  उपलब्ध  कराने  का  जिवाजी  ग्वालियर  में  अध्यापन  सुविधाओं
 से  जोड़ने  से ग्वालियर  और  मध्य  प्रदेश  को  बहुमूल्य  निधि  प्राप्त  हुई  दूसरी  नोएडा
 को  इसकी  तुलना  में  बेहतर  ही  मिलेगा  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  परिवतेन

 पर  असन्तोष  व्यक्त  न  करके  इसका  स्वागत  करेंगे  ।

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदव  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  विचार  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  ।

 डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  क्या  बात  हुई  यह  मेरे  क्षेत्र

 का  सामजा  है।इस  पर  193  के  अन्तगंत  चर्चा  होनी

 लो  राजेन्द्र  अग्निहोजो  मातनीय  उपाध्यक्ष  ऐसा  कहकर  यह  कहना  क्या

 चाहते  हैं
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 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कभी  भी  कोई  माननीय  मन्त्री  वक्‍तव्य  तो  आप  उस  पर  कोई

 करण  नहीं  मांग  सकते  यह  नियम  अतः  श्री  ऑग्निहोत्नरी  आप  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  मांग  सकते

 हैं  ।

 अब  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी

 1.28  स०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 जही  वारंगल  टाडन  को  आ्थिक  वृष्टि  से  अक्षम  सिलों
 को  अं  णी  से  हटाए  जाने  और  इसके  आशुनिकोकरण  के  लिए  घनराशि  आवंटित

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 थो  आर०  सरेन्द्र  रेडडो  आजम  जही  मिल  का  पंजीकरण  1931  भें  हुजा
 था  और  वारंगल  टाउन  में  स्थित  है  ।  सामान्यतः  यह  मिल  तेलंगाना  क्षेत्र  क ेविशेषकर  बारंगल  के  सामाजिक
 आथिक  जीवन  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  यह  पूरे  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  एकमात्र  संगठित  कपड़ा
 मिल  है  ओर  वारंगल  जिले  में  रुबसे  बड़ा  उद्योग  यह  2000  व्यक्तियों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  और  परोक्ष
 रूप  से  विभिन्‍त  सहायक  क्रियाओं  के  माध्यर  से  करीब  30,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  करता
 भारत  सरकार  ने  आजम  जही  मिल  को  आर्थिक  रूप  से  अक्षम  मिलों  की  श्र॑ंणी  में  शामिल  कर  लिया  है  ।

 आजम  जही  मिल  यूनियन ने  प्रधानमन्त्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि
 वे  सम्बन्धित  अधिकारी  अजाम  जही  मिल  को  बन्द  की  जाने  वाली  मिलों  की  सूची  से  मुक्त  रखते  और
 लगभग  30,000  व्यक्तियों  की आजीविका  बचाने  और  आजम  जही  मिल  को  एक  आधुनिक  संगठित  मिल
 बनाने  के  लिए  हसके  आधुनिकीक रण  हेतु  आवश्यक  निधियों  के  आबंटन  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  निर्देश
 दें  ।  यदि  यह  सम्भव  न  हो  तो  मैं  भारत  सरकार  इस  मिल  को  राज्य  सरकार  को  सांप  देने  का  अनुरोध
 करता

 काल  अमिकों  को  स्यृतनतस  सजबूरी  देश  में  अन्य  थागान  अ्मिकों  के  बरायर  मिवल

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 ओ  गोपोनाथ  गजपति  :  मैं  माननीय  सभा  का  देश  में  काजू  श्रमिकों  की  समस्या

 की  ओर  आकर्षित  करना  आहूंगा  ।  हमारे  बेश  के  काजू  कारखानों  में  1.5  मिलियन  क्षे  भी  अधिक  श्रमिक

 रोजगा  ररत  हैं  जिसमें  अधिकांश  महिलायें  उनकी  साप्ताहिक  मजबूरी  मात्र  12  से  45  रुपए  उन्हें
 प्रतिदिन  12  घण्टे  काम  करना  पड़ता  अत्यधिक  कार्य  और  अल्प-पोषण  के  कारण  वे  अक्षम  हो  जाते

 हैं  और  बीमार  पड़  जाते  हैं  ।  वे  सप्ताह  के  सातों  दिन  काय॑  करते  चू  कि  उन्हें  एक  दिन  का  भी  विश्वाम

 नहीं  उनके  हाथ  सहज  ही  जरूमी  ओर  खराब  हो  जाते  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  कायं  करते  समय  बहुंधा
 दस्ताने  उपलब्ध  नहीं  कराए  जाते  उन्हें  मिट्टी  और  पानी  से  हाथ  धोना  पढ़ता  है  और  उन्हें  हाथों  की

 सफाई  के  लिए  साबुन  नहीं  दिया  जाता  काजू  के  कारखानों  की  स्थिति  पूरी  तरह  स्वस्थ्यकर  भौर  कार्य

 करने  के  लिए  सुरक्षित  नहीं  है  ।
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 पिछड़  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कई  गरीब  महिलाओं  के  लिए  काजू  कारखाने  आजीविका  के  एकमात्र
 उपलब्ध  साधन  हैं  ।  काजू  श्रमिकों  ने  अपनी  शिकायतों  को  व्यक्त  करने  और  अपने  अधिकारों  के  लिए  लड़ने

 के  लिए  कोई  मजदूर  संघ  नहीं  बनाया  है  ।

 इस  तरह  मैं  संघ  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  को  काजू  श्रमिकों  की  न्यूमतम

 मजदूरी  अन्य  लागान  श्रमिकों  के  बराबर  नियत  करने  की  सलाह

 आवश्यक  बस्तु॒(बिशेष  1981  के  उपबंधों  को  निरस्त

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 लो  गिरधारो  लाल  भागंब  :  उपाध्यक्ष  आवश्यक  वस्तु  1955  के

 अन्तगंत  भोरेंत  सरकार  ने  एक  विशेष  अधिनियम-आवश्यक  वस्तु  1981
 पीचे  वर्ष  क ेलिए  फिर  इसकी  अवधि  1992  अगस्त  तक  के  लिए  बढ़ा  दी  हालांकि

 नए  प्रावधानों  में  उपभोक्ताओं  या  कृषकों  के  हित  की  कोई  बात  नहीं  फिर  भी  व्यापारियों  के  लिए  निम्न

 प्रावधान  कठोर  हैं  :  --

 1.  विशेष  स्यायायलय  द्वारा  संक्षिप्त  सुनवाई  में  ही  निर्णय  ।

 2.  आवश्यक  रूप  से  कम  से  कम  तीन  माह  की  अधिकतम  दो  साल  तक  के  कारावास  का
 प्रावधान  ।

 $.  पूरे  सटाक  को  जब्त  करना  व  उसे  उचित  मूल्य  की  दूकानों  से  कम  मूल्य  पर  बेचना  ।

 4.  इस  अधिनियम  के  शहुत  सभी  अपराधों  को  गेर  जमानती  चोधित  करना  ।

 5.  व्यापारो  को  तुरन्त  गिरफ्तार  करके  पुलिस  की  या  न्यायिक  हिरासत  में

 €:  ऐसे  अपराधों  के  लिए  आगे  अपील  पर  भी  पाबन्दी  लगाया

 भारतवणषे  के  सम्पूर्ण  व्यापारियों  में  इन  प्रावधानों  क ेकारण  घोर  असंतोष  है  और  उन्होंने  इसका

 बिरोध  करने  के  लिए  कल  (28-7-92)  वोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  भी  किया  था  और  ?  जगस्त  से  निरम्तर

 इसका  बिशेध  करने  के  लिए  प्रांत  अनुसार  धरने  का  कायेक्रम  क्योंकि  सरकार  इन  विशेष  प्रावधानों  को

 बापस  लेने  के  बजाए  1992  :  से  ओर  आगे  बढ़ाना  चाहती  है  ।  अतः  मेरी  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है
 कि  इल  प्रावधानों  की  अवधि  नहीं  बढ़ायी  जाए  और  इन  प्रावध्षानों  को  समाप्त  किया

 बिसालपुर  सिचाई  योजना  को  स्वोकृति  प्रदान  करमे  और  ब्सोय  सहायता  बिए
 जाने  को  आवश्यकता

 को  रास  नारायण  बेरबा  :  उपाध्यक्ष  टोंक  जिले  की  आबादी  लगभग  12  लाख  है
 जिसकी  लोगों  का  सुरुय  जोविकोपार्जन  का  मुख्य  धन्धा  खेती  पर  निर्भर  करता  यह  क्षेत्र  आथिक

 सामाजिक  और  ओद्योगिक  प्रत्येक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  यद्यपि  यहां  की  बनास  नदी  अजमेर  जिले  को

 पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराती  है  परन्तु  सरकार  आजादी  के  44  वर्षों  के  बाद  भी  इस  क्षेत्र  में  सिचाई  की

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  करा  पाई  इस  क्षत्र  की
 जनता  के  अथक  प्रयास  से  गत  कुछ  वर्षों

 स ेबिसलपुर
 योजना  कायं  प्रारम्भ  किया  गया  यद्यपि  अभी  तक  योजना  अजमेर  एवं  जयपुर  जिसे  के  पीने  के  पानी  के
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 हैं  ।

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  को  बिसलपुर  योजना  को  सिंचाई  परियोजना  के  रूप  में
 भी  स्वीकृति  प्रदान  करने  एवं  आधथिक  सहायता  प्रदान  की  पुरजोर  अपील  करता  हूं  जिससे  टोंक  जिले  के

 किसान  खुश  हाली  की  अग्रसर  हो  सर्के  ओर  हमेशा  पड़ने  वाले  अकाल  से  जूझ  सकें  ।

 बिहार  में  मुजफ्फरपुर  जिले  के  ओराई  प्रखंड  में  थोनो  मिल  स्थापित  करने  के  लिए
 लाइसेंस  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 शो  नबल  किशोर  राय  )  :  बिहार  में  पर्याप्त  चीनी  मिलें  न  होने  से  किसानों  का  एक

 तिहाई  गन्ना  ही  चीनी  मिलें  पेर  पाती  इससे  सरकार  को  जहां  भारी  राजस्व  प्राप्त  होना  चाहिए  वहां

 नुकसान  होता  किसानों  का  दो  तिहाई  गन्ने  की  फसल  या  तो  बर्बाद  हो  जाती  है  या  फिर  खेत  में  ही
 समय  पर  पेराई  नहीं  होने  के कारण  सूख  जाती  फिर  उसे  खेतों  में  जला  दिया  जाता  है  जिससे  किसानों

 को  फायदेमंद  दाम  नहीं  मिल  पाता  है  ।  अगर  किसानों  के  पूरे  गन्ने  का  इस्तेमाल  चीनी  मिलें  करने  लगें  तो

 उससे  सरकार  को  कर  के  रूप  में  करोड़ों  रुपए  प्राप्त  होंगे  ।

 मिलों  की  कमी  से  राज्य  में  चीनी  का  उत्पादन  कम  होता  है  जबकि  गन्ना  हमारे  पास  पर्याप्त
 किसानों  का  दो  तिहाई  गन्ना  कोल्हुओं  और  क्रेशरों  एर  जाने  से  राज्य  सरकार  को  लगभग  करोड़ों  रु  पये
 का  नुकसान  प्रतिवर्ष  होता  साथ  ही  किसानों  को  गन्ने  के  मूल्य  के  रूप  में  कम  रुपए  मिलते  हैं  ।

 मुजफ्फरपुर  एवं  सीतामढ़ी  जिले  में  गन्ने  की  अच्छी  फसल  होती  है  ।  यहां  के  लोग  गन्ने  की  श्लेती  बृहृद  पैमाने
 पर  करते  हैं  ।  मुजफ्फरपुर  जिला  के  औराई  प्रखंड  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  90  में  चीनी  मिल  स्थापित  करने
 के  लिए  सर्वेक्षण  भी  कराया  गया  ।  परन्तु  आज  तक  ओराई  में  चीनी  मिल  स्थापित  नहीं  हो  सकी  है  ।  यहां
 एक  किल  के  स्थापित  हो  जाने  से  रूननी  तशियानी

 आदि  प्रखंडों  के किसानों  को  लाभ

 इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  औराई  में  अविलंब  चीनी  मिल  की  स्थापना  हेतु
 लाइसेंस  जारी  कर  जन  आक्ांक्षाओं  को  पूरा

 हे

 पश्चिस  बंगाल  मैं  गेंगा  सदी  द्वारा  हो  रहे  भूसि  के  कटाव  को  रोकने  के

 लिए  उपयक्त  योजनाएं  आरम्म  किए  जाने  आवश्यकता

 ]

 डा०  असीस  बाला  :  गंगा  नदी  के  तट  बंध  के  साथ-साथ  काफी  विशाल  क्षेत्र  में  भूक्षरण  हो
 रहा  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  इस  नदी  के  कारण  हजारों  एकड़  उपजाऊ  जमीन  का  भुक्षरण  हो  चुका

 यह  संरक्षण  नवद्वीप  से  लेकर  चनाडेह  ओर  कल्याणी  तक  हुआ  यह  एक  गम्भीर  समस्या

 इस  गम्भीर  भूक्षरण  के  कारण  इन  क्षेत्रों  क ेलोग  बेधर  हो  गए  हैं  और  उनके  पुनर्वास  की  कोई  भी

 व्यवस्था  नहीं  इससे  न  केवल  क्ृषियोग्य  भूमि  को  द्वी  नुकसान  हुआ  है  बल्कि  बड़ी  संख्या  में  स्कूल
 इमारतें  और  अन्य  संस्थान  भी  नष्ट  हो  चुके  हैं  ।  यह  बड़  आश्चयं  की  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  समख्या
 की  बोर  कोई  ध्यात  नहीं  दिया  है  ।
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 अतः  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनु  रोध  है  कि  वह  मामले  की  जांच  करे  तथा  समुचित  योजनाएं  बनाए

 केरल  में  कालोकट  स्थित  पासपोर्ट  का्यंलय  को  कार्य  प्रणाली  सें  सुधार  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 +हरी  थी  ०  एस ०  विजयराघधवन  :  देश  में  के  रल  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  में

 पासपोर्ट  के  लिए  सर्वाधिक  संख्या  में  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होते  लेकिन  अन्य  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  तुलना
 में  इस  कार्यालय  की  स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  है  ।  1991  इस  कार्यालय  में  निपटान  के  लिए  लम्बित

 पड़ें  आवेदन  पत्रों  संख्या  25  लाख  इतनी  बड़ी  संख्या  में  आवेदन  पत्रों  को  निषटाने  के  लिए  एक
 पासपोर्ट  अधिकारी  तथा  पांच  अधीक्षक

 इसके  इतनी  भारी  संख्या  में  आवेदन  पत्रों  को  पुलिस  सत्यापन  हेतु  भेजने  में  दो

 माह  से  भी  अधिक  का  समय  लग  जाता  है  ।  केरल  में  कई  युवाओं  को  पासपोर्ट  जारी  होने  के  न

 य्मपि  उन्हें  बीजा  जारी  कर  दिया  गया  था--उन्हें  विदेशों  में  रोजगार  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  है  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  कालोकट  में  कोई  अच्तर्राष्ट्रीय  हृवाई  अड्डा  न  होने  के  कारण  वहां
 आवबजजन  कार्यालय  नहीं  खोला  जा  लेकिन  कारी  पुर  में  एक  हवाई  अड्डे  द्वारा  अपना  काम  शुरू  कर
 देने  के  बाद  भी  प्राधिकार्यों  द्वारा  आवर्जन  कार्यालय  खोलने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया

 यह  अनुरोध  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कायंवाही  की

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  समा  मध्याकह्न  भोजन  के  लिए  2.4७  म०  प०  पर  पुन  समवेत  होने  के  लिए

 स्थगित  होती  है  ।

 4.39  म०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  मध्याह  भेजना  के  लिए  2.40  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 स०  प०

 सध्याह््‌  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  24?  स०  प०  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 महोदय  पोढाखोन

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 मद्रास  रिफाइनरोज  लि०  तथा  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संजालय

 के  बोथ  बे  1992-93  2-93  के  लिए  समझोता  शापन

 चेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्री  लो  :  मैं  निम्नलिश्ित  पत्रों  और

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  ओर  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष

 1992-93  92-93  का  समझोता  शापन  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखें  संख्या  एल०  ढो०  2370/92]
 eS कमन्‍मकअभ *qara:  मऊ»

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 (2)  कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  बीच  वर्ष

 1992-93  2-93  का  समझौता  ज्ञापन  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखें  संश्या  एल०  टी०  2371/92]

 (3)  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ओर  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1992-93
 का  समझौता  ज्ञापन  ।

 में  रखो  बेखें  संड्या  एल०  टी०  संख्या  2372/92]

 (4)  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय
 के  बीच  वर्ष  1992-93  का  समझौता  ज्ञापन  ।

 में  रखो  गयी  |  देखें  संध्या  एल०  टो०  2373/92]

 (5)  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  और  प्र।कृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  बीच  वर्ण
 1992-93  का  समझौता  ज्ञापन  ।

 प्रिंचालय  में  रखो  गयी  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  2374/92]

 राजस्थान  राज्य  कृषि  उद्योग  निगस  जयपुर  के  कार्यकरण  तथा
 जर्ष  1988-89  के  लिए  उसको  बाथिक  रिपोर्ट  को  पुनरोशा  और

 इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  सल्लापल्‍लली  :  मैं  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित  पत्र
 रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक
 प्रति  और  अ ग्रेजी  :--

 राजस्थान  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1988-89  8-89  के
 करण  कौ  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राजस्थान  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1988-89  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-बहालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बोली
 एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  |

 में  रखी  गयी  ।  देखें  संख्या  एल०  टी०  2375/92]

 2.48  भ०  प०

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  व्याप्त  सूखे  को  स्थिति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  193  के  अधीन  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  व्याप्त  सूद्षे  की
 स्थिति  से  उत्पन्न  समस्या  पर  चर्चा  श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  ।
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 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मुझे  न  तो  सदन  को  और  न  ही  माननीय  मंत्री

 जी  को  यह  बताने  की  आवश्यकता  है  कि  दीघेकालिक  परिणामों  के  संदर्भ  में  सूखा  बाढ़  की  तुलना  में

 विनाशकारी  है  |  बाढ़  के  विपरोत  सूखे  का  दुष्प्रभाव  दीघेंकालिक  प्रकृति  का  होता  हमें  याद  है  कि

 काफी  समय  पूर्व  पंडितजी  ने  कहा  था  कि  बाढ़  का  हितकर  प्रभाव  भी  पड़ता  अब  यंह  एक  ऐसी
 समस्या  है  जिसका  हम  नियन्त्रण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  वर्षा  पर  नियंत्रण  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  ये  न  तो

 संसद  की  प्रक्रिया  सम्ब्रन्धी  नियमों  का  अनुसरण  करती  हैं  और  न  ही  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  मार्गनिदेशों

 द्वारा  उन्हें  दिशा  प्रदान  की  जाती  प्रश्न  यह  है  कि  इसके  दो  प्रकार  के  परिणाम  होते  हैं  जिनकी  ओर

 मैं  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहूंगा  ।  मुझे  केवल  प्रश्न  करने  हैं  ।

 एक  तो  अल्प-कालिक  परिणाम  हैं  और  उन  अल्प-कालिक  परिणामों  से  तात्पय॑  यह  है  कि  प्रत्येक

 वर्ष  कभी  कभी  वहां  सूखा  पड़ता  रहता  सबसे  पहले  तो  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंआय  उत्पन्न

 करने  वाली  आकस्मिक  योजना  होनी  इस  सम्बन्ध  में  यह  पहली  चीज  होनी  चाहिए  क्योंकि  कृषि
 पर  निर्भर  रहने  वाले  लोगों  की  आय  के  समस्त  साधन  बन्द  हो  जाते  दूसरे  हमारे  पास  एकमुश्त
 योजना  होनी  देश  के  अन्य  हिस्सों  से  इन  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  खाद्य  और  चारे  के  परिवहन  हेतु
 प्रबन्ध  होना  चाहिए  ।  तीसरे--मुझे  यहां  थोड़ी  सी  परेशानी  महसूस  होती  है  और  मैं  वाकई  नहीं  जानता
 कि  समाधान  क्या  है--चू कि  आय  का  उपाजेन  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  किया  जा  खाद्य  वस्तुओं  तथा

 चारे  पर  सबसिडी  दी  जानी  चाहिए  ।  हम  जानते  हैं  कि  इसमें  कठिनाइयां  हमारे  देश  के  बाहरी  ताकतों

 द्वारा  सबसिडी  दिए  जाने  पर  एक  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  बजट  में  भी  हम  सबसिडी  धटाने

 वश  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसका  उत्तर  मैं  नहीं  जानता  कि  कृषि  मन्त्री  अकेले  दे

 सकते  हैं  या  नहीं  ।  मुझे  वास्तव  में  नहीं  पता  लेकिन  सबसिडी  तो  देनी  ही  होगी  ।  उसके  आयात

 इस्तक्ष  प  की  समस्या  जैसी  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  की  स्थिति  उसमें  जब  तक  उस  सीमा  तक  हमारी
 आयात-निर्यात  नीति  में  संगोधन  नहीं  किया  जाता  तब  तक  आयात  में  हस्तक्षेप  करना  काफी  कठिन  होगा
 पिछले  वर्ष  आयात  को  कम  करने  के  हमने  पहले  से  ही  इसमें  छूट  देना  शुरू  कर  दिया  है  और  इस
 मार्च  और  अप्रैल  माह  वे  दौरान  हमारे  व्यापार  सन्तुलन  में  रिकार्ड  घाटा  हुआ  जब  तक  कुछ  खाद्यान्‍्नों
 का  आयात  नहीं  होता  है  तब  तक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  खालद्यान्नों  के  भण्डारण  का  स्तर
 काफी  नीचे  होने  के  यह  बात  मुझे  कहनी  पड़  रही  है  और  मैं  नहीं  जानता  कि  कृषि  मन्‍्त्री  इसका
 क्या  उत्तर  लेकिन  मैं  यह  बात  अवश्य  कहूंगा  कि  यह  प्रश्न  बार-बार  मेरे  मस्तिष्क  में  आ  रहा
 और  मुझे  इसका  उत्तर  पता  नहीँ  सूझ  रहा  ।  यह  मैं  आप  पर  छोड़ता  ये  तो  अल्प-कालिक  प्रभाव  वाले
 परिणाम  हैं  ।

 लेकिन  दीघंकालीन  प्रभाव  छोड़ने  वाले  परिणाम  भी  दीघेंकालीन  प्रभाव  वाले  परिणाम  के
 सम्बन्ध  मैं  सूखे  को  पानी  की  अनुपलब्धता--न  केवल  मात्रा  की  दृष्टि  से  बल्कि  गुणात्मक  दृष्टि  से  भी
 के  रुप  में  लेता  हम  यह  प्रसिद्ध  लोकोक्ति  तो  जानते  ही  हैं  कि  तो  पानी  सत्र  दिखता  है  लेकिन
 पीने  के  लायक  एक  बुन्द  भी  नहीं  है

 ।”  आपको  पानी  दिखाई  तो  पढ़ता  है  लेकिन  आप  सूखे  की  समस्या  से
 निपट  नहीं  पाते  हैं  |  पेयजल  आपूर्ति  की  समस्या  पर  कृषि  मन्त्री  तथा  उनके  माध्यम  से  जल  संसाधन
 मंत्री  का  भी  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  पश्चिम  बंगाल  में  दीर्घावधि  में  अच्छे  किस्म  के  जल  की  आपूर्ति
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  जोकि  आर्सेनिक  बिषਂ  से  दुष्प्रभावित  किया  जा  रहा  मुझे  यह  पता  नहीं  है
 कि  वे  इस  बारे  में  जानते  हैं  अथवा  हुगली  नदी  के  बायीं  ओर  के  अनेक  जिलों  में  आर्सेनिक
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 रसायन  के  अत्यधिक  जमाव  के  कारण  जल  प्रदूषित  हो  रहा  न  केवल  पानी  की  ऊपरी  सतह  अवितु
 गहरी  तथा  तीसरी  सतह  भी  आर्सेनिक  रसायन  से  दुष्प्रभावित  24

 बदेवान  तथा  वीरभूम  जिले  इस  प्रकार  प्रभावित  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  इस  प्रकार
 का  अध्ययन  किया  गया  तथा  यह  बताया  गया  है  कि  भौगोलिक  गतिविधियों  के  परिणामस्वरूप  छोस

 नागपुर  पहाड़ों  के  आर्सेनिक  रसायन  की  कुछ  परतें  इतने  गहरे  स्‍तर  पर  भी  बहकर  आ  रही  इस
 प्रकार  का  दृषित  जल  न  तो  कृषि  के  काम  आ  सकता  है  और  न  ही  पीने  के  काम  में  लाया  जा  सकता

 है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  असमंजस  की  स्थिति  में  सारे  नल  कूपों--दोनों  ही  कम  गह  राई  वाले  तथा
 अधिक  गहराई  पर  इसका  दुष्प्रभाव  पड़ा  है  तथा  उन्हें  भूमि  में  से निकालना  पड़  पेयजल  प्राप्स
 करने  के  लिए  1009  मीटर  नीचे  की  गहराई  तक  जाता  राज्य  सरकार  इस  प्रकार
 के  विनाश  का  एक  असहाय  साक्षी  बनी  हुई  पेयजल  अथवा  अच्छे  किस्म  के  जल  की  समस्या  सूक्षा
 जैसी  स्थिति  भी  पैदा  करती  है  तथा  इस  स्थिति  से  उभरने  हेतु  कुछ  उपचार  करने  होंगे  ।

 दीर्धावधि  उपाय  क्‍या  हैं  ?  हमारा  वर्षा  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  परम्तु  सूखे  का  जल  की
 उपलब्धता  तथा  वर्षा  की  उपलब्धता  से  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  यदि  हम  ऐसी  सिंचाई  परियोजनाओं  का
 जिनके  द्वारा  हम  पानी  संग्रहित  कर  को  नियंत्रित  कर  सकते  तो  हम  लोग  समस्या  का  कुछ  ज्यादा
 अच्छी  तरह  समाधान  कर  सकते  हमने  पहले  भी  इप  पर  चर्चा  की  थी  ओर  अनेक  बार  हमने  कहा  है
 कि  हम  अपने  संसाधनों  के  विस्तार  को  कम  नहीं  परन्तु  अभी  भी  कुछ  ऐसी
 योजनाए  हैं  जिन्हें  पूरा  फरना  है  और  उनमें  से  कुछ  ऐसी  भी  परियोजनाएं  हैं  जिनकी  शुरूकात  ब्रूसरी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  हुई  जब  तक  हम  अपने  संसाधनों  को  ऐसी  सिंचाई
 जिन  पर  कार्य  चल  रहा  णीघ्र  ही  पूरा  करने  हेतु  केन्द्रित  नहीं  करते  तब  तक  हम  वर्था  की  कमी
 के  दुष्प्रभाव  को  कम  नहीं  कर  पायेंगे  और  इस  प्रकार  सूखा  से  प्रभावित  क्षेत्र  को  कम  नहीं  कर

 उद्ाह  रणार्थ  जिसके  लिए  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  की  आवश्यकता  /  ।  इस  वर्ष  यह  अधिक

 संगत  है  विशेषकर  इसलिए  कि  उत्तरी  बंगाल  के  कुछ  पश्चिम  बंगाल  में  अन्यत्र  स्थानों  पर  वर्षा

 होते  के  बावजूद  सूखा  से  प्रभावित  हैं  ।  यदि  जल  प्रबंधत  का  काये  ग्राम  पंचायती  संस्थानों  को

 हस्तांतरित  कर  दिया  जाता  है  तो  इस  समस्या  का  समाधान  इस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  जोकि

 सान्‍्य  हो  ।

 अतः  दीर्घावधि  उपायों  के  लिए  जिनकी  ओर  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा
 वह  यह  है  कि  हमें  संसाधनों  को  सारे  देश  को  अनेक  परियोजनाओं  पर  केन्द्रित  करमे  के  बजाय  आपको

 ज्ों  की ओर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा  परियोजनाओं  को  यथासंभव  शीक्ष  पूरा  करना  चाहिए  ।
 जैसे  कि  तीस्ता  के  मामले  में  किया  जाना  दूसरे  स्थानीय  निर्वाचित  निकायों  को  जल  भ्रवन्ध  के
 रख-रखाव  का  अधिकार  दिया  जाता  चाहिए  ।  यदि  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  यदि
 जितनी  वर्षा  हम  चाहते  हैं  नहीं  होती  है  तो  सूले  के  दुष्प्रभाव  को  काफी  ह॒द  तक  कम  किया  जा  सकता
 है  ।  ये  ऐसी  कुछ  समस्याएं  हैं  जिनका  मेरे  पास  कोई  उत्तर  नहीं  है  तथा  ये  कुछ  सुझाव  हैं  जिन्हें  में  मन्चरी

 महोदय  के  विचारा्  छोड  रहा  हूं  ।

 ओर  मोपोनाथ  गजपति  :  उपाध्यक्ष  देश  में  सूखे  की  स्थिति  जैसे  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  विषय  की  पुः:रीक्षा  करते  समय  यह  समझना  उचित  तथा  तकंसंगत  होगा  कि  हमारे  यहां
 सभी  सम्भावित  स्रोतों  से  वास्तव  में  कितनी  जल  की  उपलब्धता  है  ।

 यह  विचित्र  बात  है  कि  कुल  उपलब्ध  जल  की  मात्रा  में
 से  लगभग  97  प्रतिशत  जल  शवणीय  है
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 जोकि  समुद्र  तथा  महासागरों  में  बाकी  3  प्रतिशत  जल  कौ  मात्रा  में  से
 काफी  अलश्य  हैं  जोकि  या

 तो  हिम  नदी  में  जमा  हुआ  है  या  भूतल  गहराई  में  हम  लोग  झीलों  तथा  लभ्य  जल  साधनों  के
 उपलब्ध  जल  पर  अपनी  तृष्णा  को  गन्दगी  को  फसलों  की  सिंचाई  करने  उद्योगों  को
 ऊर्जा  प्रदान  करने  हेतु  आश्रित  हैं  ।  हमारे  उपयोगों  के  लिए  उपलब्ध  जल  केवल  0.3  प्रतिशत ही

 इतने  कम  तथा  बहुमूल्य  जल  को  जरूरत  से  अधिक  काम  में  लाया  जा  रहा  ओऔद्योगिक

 कच  मल-जल  तथा  फसलों  के  बह  जाने  से  हमारी  नदियां  तथा  झं।लें  रसायनिक  गन्दिगी  से  भर  जाती

 हैं  और  जल  आपूर्ति  प्रदूषित  हो  जाती  भूमि-कटाव  से  बांध  के  पात  नदियों  में  मिट्टी  जमा  हो  जाती
 तथा  जल  विद्युत  योजनाओं  से  काफी  मात्रा  में  अपूर्णनीय  भू-जल  भष्डार  सोख  लिया  जाता  है  तथा  उससे

 सुखा  हो  जाता

 एक  विश्वव्यापी  आंकड़ों  स ेयह  पता  चलता  है  कि  खराब  जल  प्रबन्धन  के  का  रण  प्रतिदिन
 25000  हजार  लोगों  की  मृत्यु  होती  विश्व  जनसंख्या  क ेलगभग  2/3  लोगों  को  शुद्ध  जल  नहीं
 मिल  पाता  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  प्रति  बर्ष  4.6  मिलियन  पांच  वर्ष  से  ऊम  आयु  वाले  बच्चे  पेचिस  से
 मर  जाते  हैं  ।

 इस  पृष्ठ  भूमि  के  साथ  हमें  विश्वव्यापी  परिप्रेक्ष्य  का  ध्यान  रखते  हुए  स्थानीय  समस्या  के  बारे
 में  विचार  करना  होगा  तथा  उसी  के  अनुरूप  काये  करना

 3.00  भ०  प०

 उडीसा  राज्य  में  जल  की  भीषण  समस्‍या  हैं  ।  यहां  पर  खराब  जल  प्रबन्धन  के  कारण

 मृत्यु  अथवा  जन-धन  की  क्षति  बहुत  अधिक  होती  बांघ  क्षेत्रों  जैसे  स्वर्णरेखा  जलागार
 योजना  में  लोगों  कों  विस्थापित  करने  पर  ध्यान  न  दिया  अनियन्धत्रित  वनों  की  कटाई  के
 स्वरूप  कालाहांडी  तथा  बोलंनगिर  जिलों  में  वर्षा  तथा  भू-जल  स्तर  में  सुरक्षित  पेयजल
 की  व्यवस्था  कुछ  ज्वलंत  समस्याएं  नौंवी  लोक  सभा  मेरे  द्वारा  पूछे  गए  तारांकित  प्रश्न
 316  के  उत्तर  में  तत्कालीन  मन्त्री  महोदय  ने  4  1990  को  बताया  था  कि  उड़ीसा  में  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  सिंचाई  क्षमता  की  केवल  50.3  प्रतिशत  क्षमता  को  ही  सृजित  किया  गया

 जगकि  उसी  अवधि  में  यह  सारे  देश  में  यहू  7)  प्रतिशत  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  राज्य  के

 लिए  काफी  सुधार  किए  जाने  की  गुन्जाइश

 इसके  गंजाम  जिला  जोकि  उड़ीसा  राज्य  के  दक्षिण  में  स्थित  एक  क्षि  प्रधान  जिला
 है  ।  इसके  एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  जिसका  में  प्रतिनिधित्व  करता  में  सात  विधान  सभा
 क्षेत्र  हैं  अर्थात्‌  परलख  धुडी  तथा  रामगिरि  यह
 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  इन  सभी  खण्डों  में  खराब  जल  संसाधन  प्रबंधन  हैं  ।  गत  वर्षों  के  महापुरुषों  ढवारा
 अपनी  दूरदृष्टि  तथा  लोकोपकारी  गुणों  के  कारण  उनके  द्वारा  उपलब्ध  कराये  गये  जल  साधनों  की  भी
 उपेक्षा  की  जा  रही

 इस  बात  को  सोदाहरण  संक्षेप  में  स्पष्ट  करने  के  लिए  परलाखेमुडी  तालुक  जहां  का  मैं  में
 $27  बड़ी  तथा  छोटी  परियोजनाएਂ  जोकि  पूरे  उड़ीसा  राज्य  में  सर्वाधिक  यह  स्वर्गीय  श्री  क्ृष्ण
 चन्द्र  गजपति  जिनकी  जन्म  शताब्दी  पूरे  उड़ीसा  में  वर्ष  भर  वे  उत्साह  से  मनाई  जा  रही  के  प्रयासों
 देः  कारण  हुआ  है  ।  उन्होंने  इस  प्रकार  के  कृषि  आधारभूत  ढांचे  को  बनाने  के  लिए  लाखों  रुपये  खर्च
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 किए  हैं  ।  तथापि  विषमता  यह  है  कि  उनके  गृह  नगर  में  गर्मी  के  महीनों  में  पानी  की  भीषण  कमी  रहती
 वहां  का  जो  मुख्य  जल  स्नोत  सीता  सागर  है  वह  जलीय  पौधों  के  कारण  गाद  से  भर  जाता  है  जिससे

 गर्मियों  में  यह  सूख  जाता  है  ।

 इसके  बैजल  जोकि  परलख  मुडी  शहर  के  बाहर  जल  आपूर्ति  का  एक
 स्थायो  ज्ोत  अभी  भी  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  अनेक  वर्षों  तक  राज्य  सरकार  को  यहां  की
 स्थिति  से  अवगत  कराने  तथा  अनुरोध  करने  पर  अन्त  में  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  श्री  जे०  बी०  पटनायक  ने
 1989  के  शुरूवात  में  इस  समक्ष  परियोजना  की  आधारशिला  रखी  इस  बिलम्ब  से  शुरू  की  गई

 प्रमुख  सिचाई  योजना  का  वास्तविक  कार्यान्वयन  भी  एक  स्वप्न  ही  है  |  विलम्ब  से  कार्यान्वयन  के  कारण
 इस  परियोजना  की  लागत  जोकि  वर्ष  1979  में  अनुमानतः  75  लाख  थी  वह  वर्ष  1989  में  बढ़कर
 3.5  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  प्रचलित  लोफोक््ति  समय  का  टाका  नौ  टाकों  के  बराबर  होता  हैਂ  इस
 परिस्थिति  में  अधिक  सत्य  साबित  नहीं  हुआ  है  ।  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  उचित  समय  पर  उचित  राशि
 व्यय  की  जानी  चाहिए  ।

 कई  ऐसे  गांव  विशेषतः  कृषि  पर  आधारित  मोहाना  तथा  रामगिरी  विधान  सभा

 जहां  पर  न  तो  सिचाई  सुविधाएं  हैं  और  न  मूलभूत  पेयजल  सुविधाएं  |  छत्तरपुर  के  मामले

 सिच!ई  परियोजनाओं  का  अब  तक  कार्यान्वयन  नहीं  हआ  जबकि  जनजातिय  बाहुल्य  रामगिरी  तथा

 मोहाना  के  मामले  जो  थोड़े  बहुत  जल  संसाधन  उपलब्ध  हैं  गांवों  मे ंउचित  सड़क  सम्पर्क  धुविधा
 न  होने  के  कारण  पहुंचना  कठिन  होता

 जबकि  मैं  मनुष्य  की  मुलभूत  आवश्यकताओं  के  लिए  आम  बजट  में  आबंटित  वित्तीय  राशि  को

 स्वीकार  करता  हूं  ।  यह  केन्द्र  सरकार  के  लिए  अत्यावश्यक  हो  जाता  है  वह  यह  सुनिश्चित  करे

 कि  इन  वित्तीय  आबंटनों  का  यथाशीघ्य  सही  ढंग  से  उपयोग  किया  जाए  ताकि  लोगों  को  इन  योजनाभों  का

 अधिकतम  लाभ  मिल  सके  ।

 हम  एक  ऐसे  युग  में  पहुंच  गए  जहां  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  कारण  सदेव  बढ़ती  हुई  मांग  की
 अपेक्षा  जल  संसाधनों  की  उपलब्धता  बहुत  कम  हैं  ।  हमारे  देश  की  प्रमुख  जिनका
 लाखों  क्यूसेक  मूल्यवान  जल  समुद्र  में  चला  जाता  को  आपस  में  जोड़कर  जल  संसाधनों  का

 राष्ट्रीय  प्रिड  बनाने  का  जो  मास्टर  प्लान  उसको  कार्यान्वित  कर  अच्छा  कार्य  करेगी  ।

 अन्तत  :,  सूखे  की  थ्थिति  की  पुनरीक्षा  जब  तक  पूरी  नहीं  होगी  जब  तक  हम  सूखे  से  संबंधित

 समस्याओं  पर  विचार  न  कर  जब  सुखा  पड़ता  है  तो  इसके  कारण  भीषण  अकाल  की  स्थिति  पैदा  हो
 जाती  अतः  केन्द्रीय  पूल  से  अकाल  क्षंत्रों  मे ंअधिक  खाद्यान्न  भेजा  जाना  चाहिर  ।  उड़ीसा  राज्य

 खासकर  अल्पवृष्टि  वाले  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बरहामपुर  में  पिछले  दो  महीनों  से  सूखे  के  कारण  वटडां  की

 खेती  सुख  गई  है  जिसके  परिणामस्वहूप  संतोषजनक  फसल  नहीं  होगी  ।  अतः  मैं  केन्द्र  प्नरकार  से  यह

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इससे  की  पूर्व  वहां  भूखमरी  की  स्थिति  पैदा  वह  केन्द्रीय  पूल  से  उड़ीसा  को

 ज्यादा  बीज  एवं  खाद्यान्न  शीघ्य  भिजवा  जैसाकि  उसने  हाल  हू  में  मद्ठाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  किया  है  ।

 कुछ  राज्यों  जैसे  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिलों  जहां  भूछ  के  कारण  कुछ  मोतें  हुई  हैं  वहां  के

 लिए  भी  अनुकूल  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  दसके  अलावा  मैं  यह  भी  सुझाव  देता  हूं  कि  सारे  बेश

 खासकर  सुदूर  कृषि  क्षेत्रों  जैसे  उड़ीसा  राज्य  के  गंजम  जहां  धान/बावल  को  संग्रहीत  करने  के

 लिए  पर्याप्त  गोदामों  की  वास्तव  में  जरूरत  भारतीय  ब्वाद्य  निगम  के  ओर  अधिक  गोदाम  बनाए  जाने
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 चाहिए  ।  परिणामस्वरूप  केबल  सरकारी  मिलाकर  तथा  धान  उपजाने  वाले  किसत्नों  की

 समस्याएं  आदि  काफी  समस्याएं  छोटे  किसानों  को  उदार  ऋण  तथा  राजानुदान  प्रदस  उवंरक

 निशुल्क  दिया  जाना  चाहिए  ।
 ह

 हमें  प्रचलित  लोकोक्ति  से  परहेज  बेहतर  हैਂ  को  याद  रखना  चाहिए  ।
 स्वतन्त्रता  के  प्राप्ति  के

 44  वर्षों  बाद  हमें  यह  भरसक  प्रयास  करना  चाहिए  हम  पूर्णतः  मौसम
 पर  आश्रितता  से  मुक्त  हो  जाएਂ  तथा  वर्ष-दर-वर्ष  प्रकृति  क ेसनक  का  शिकार  न  बनें  |

 तो  दिलोप  भाई  संधानी  :  उपाध्यक्ष  कांग्रेस  वाले  तो  कभो  सदन  में  हाजिर
 ही  तहीं  रहते  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  सरकारी  पक्ष  उदासीनता  बरत  रहा  है  सदन  के  प्रति  ।

 )

 झौ  अस्ना  जोशी  :  कोरम  नहीं  है  सदन  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कोरम  की  घंटी  बजाइये  ।

 भी  गोपीनाथ  उपाध्यक्ष  यह  बड़ा  हो  विरोधाभास  है  कि  जब  हम  देश  में

 सुखे  की  स्थिति  पर  विचार-विमशे  कर  रहे  अभी-अभी  समाचार  मिल  रहे  हैं  कि  खाड़ी  में  गहरे  दबाव
 के  कारण  समुद्दी  तुफान  आ  गया  है  तथा  वह  पारादीप-बालसोर  तट  को  पार  कर  गया  है  जिसके  कारण
 अब  तक  वहां  15  लोग  मर  चुके  हैं  तथा  कई  क्षत्रों  में तवाही  हुई  यह  भी  रिपोर्ट  भाई  है  कि  कई
 मकानों  को  क्षति  हुई  कई  पेड़  जड़  समेत  उख्चड़  गए  दूरसंचार  तथा  विद्युत  व्यवस्था  टूट  गई
 भष्झ  फसल  बाले  काफी  बढ़े  क्षत्र  में  खारा  पानी  भर  गया  है  जिसके  बारे  में  आज  ही  सुबह  मेरे  विद्वान
 मित्र  खाभी  श्री  शिवाजी  पटनायक  ने  मामला  उठाया  गंजम  जिले  के  दक्षिणी  भाग  में  भी  निरस्तर
 वर्षा  होने  के

 कारण  सम्पत्ति  का  काफी  नुकसान  हुआ  है  तथा  वंशघरा  और  रूसीकुल्य  नदियां  खतरे  के
 स्वर  से  ऊपर  बहने  लगी

 मेशे  उड़ीसा  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  से  यह  पुरजोर  अपील  है  कि  वे  इस  गम्भीर  स्थिति  का
 शामना  युद्ध  स्तर  प्रर  करें  जिससे  और  अधिक  जान  तथा  माल  के  नुकसान  को  बचाया  जा  सके  ।  धन्यवाद
 अहोश्य  ।

 झौ  थो
 ०  धर्नजय  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  अन्ततः  हस  सरकार

 को  देश  में  व्याप्त  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  समय  मिल  गया***
 )

 .  अच्छा  हिन्दी  में  बोलू  ।  लेकिन  मुझे  अफसोस  होता  है  कि  हमारे  जो  मंत्री  महाशय  इधर  बेठे
 वे  एस  मामले  में  कुछ  भी  नहीं  कर  पायेंगे  इसलिए  की  बार-बार  वे  ऊह  रहे
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 हमें  सरकार  से  ण्टा!-पिटाया  उत्तर  मिलता  है  कि  नौवें  वित्त  आयोग  ने  आपदा  सहायता  कोष  में
 उपलब्ध  राशि  के  वितरण  हेतु  कुछ  निर्देश  निर्धारित  किए  हैं  वे  केवल  उसकी  वितरक  एजेंसी  यदि

 ऐसा  मामला  तो  कया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  ?  कि  मन्त्रालय  बनाले  की  क्या

 आवश्यकता  है  ?  कृषि  विभाग  के  लिए  हमने  मंत्री  क्‍यों  रखा  यदि  वे  केवल  वितरक  एजेंसी  के

 प्रमुख  हैं  ?

 सदन  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  भी  उपस्थित  हैं  जब  उपलब्ध  कोष  के  क्तिरण  हेतु
 नौवें  वित्त  आयोग  से  पूछा  जाता  है  तो  क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  उनके  दायित्व  समाप्त  हो
 गए  हैं  ?  क्या  सरकार  ने  कभी  भी  एक  क्षण  के  लिए  सूखे  क ेकारण  जो  समस्याए  उठी  खड़ी  हुई  हैं  उनके
 बारे  में  सोचा  भी  है  ?

 हमें  रिपोर्ट  मिली  है  कि  इस  वर्ष  मध्य

 पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  भयंकर  सूखा  पड़ा  हुआ

 सूखे  की  स्थिति  मुख्यतः  वर्ष  1991-92  में  मानसून  के  न  आने  के  कारण  हुई  है  इसके  कारण  देश

 के  उन  राज्यों  के  70  लाख  लोगों  तथा  18  लाख  हैक्टर  फसल  क्षेत्र  पर  इसका  दुष्प्रभाव  पड़ा

 इसके  कारण  खरीफ  की  7  लाख  टन  खाद्यान  को  भी  क्षति  हुई  इस  7  मिलयन  टन  खाद्यान  की

 कीमत  3  करोड़  रुपया  इसके  अलावा  5,000  करोड़  रुपये  की  नगदी  फसलें  जैसे  कपास  की

 भी  क्षति  हुई  और  मवेशियों  की  काफी  बड़ी  संख्या  पर  इसका  दुष्प्रभाव  पड़ा  है  ।

 हमें  पता  है  कि  भीषण  सूखे  के  कारण  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  कमी  आएगी  जिसके  कारण

 श्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़ेगी  और  बड़ी  संख्या  में  किसान  तथा  कामगार  बेरोजगार  हो  जायेंगे  इन  सभी

 समस्याओं  का  सामना  सही  समय  पर  करना  होगा  ।

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  एक  जिम्मेदार  सरकार  यदि  वह  जिम्मेदार

 सरकार  हैं  तो  क्या  उसे  ऐसी  स्थिति  का  पूर्वानुमान  लपाकर  स्थिति
 का  सामना  करने  के  लिए  उचित

 व्यवस्था  नहीं  करनी  चाहिए  ”

 एक  भाननोय  सदस्य  :  क्‍या  हमें  सूखे  का  भी  पूर्वानुमान  लगाना  चाहिए  ?

 झी  वो०  धनंजय  कुमार  :  एक  जिम्मेदार  सरकार  को  हमेशा  बाढ़  की  तबाही  तथा  देश  की
 और  कोई  ऐसी  स्थिति  जोकि  अधिक  संख्या  में  लोगों  को  प्रभावित  करती  और  जिसके  परिण।मस्यरूप

 बेरोजगारी  तथा  कीमतें  बढ़ती  का  पूर्वानुमान  पहले  ही  कर  लेती  हैं  ।

 कर्नाटक  में  जो  स्थिति  उत्पन्न  हुई  उस  पर  भा  रहा  हूं  ।  कर्नाटक  राज्य  के  उत्तरी  भाग  के
 जिलों  जैसे  रायचुर  तथा  बीजापुर  ओर  तुमकुर  जिला  जहां  के  आप  निवासी  मुझे  यह
 भी  बताया  गया  है  कि  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  चिकनयाकन्ना  हाल्ली  तथा  गुब्बी  में  जैसे  स्थान  भी  अल्प

 बचिट  के  कारण  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  गुलबर्गा  शहर  में
 तो  ऐसी  स्थिति  आ  गई  थी  कि  भीषण

 जल  की  कमी  के  कारण  वायुयान  द्वारा  वहां  पेयजल  पहुंचाना  पहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पानी  वायुयान  से  पहुंचाया  गया  था  या  रेल  से  ?  क्या  उन्होने  पेयनल  की

 आपूर्ति  रेल  से  की  या  वायुयान  से  ?
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 भी  रमेश  चेन्निसला  :  क्या  आप  अगली  बार  उपाध्यक्ष  महोदय  के  चुनाव  क्षेत्र  से

 चुनाव  लड़ेंगे  ?

 झी  दो०  धनंजय  कुमार  :  यह  कोई  किसी  चुनाव  क्षेत्र  से  लड़ने  का  प्रश्न  नहीं  यदि  आपको

 इस  सदन  में  निचित  होकर  आना  या  देश  के  किसी  भाग  में  जाते  हो  तो  आपको  सर्व  प्रथम  इस  समस्या

 का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 एक  माननसोय  सदस्य  :  कृपया  पीठ  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 थी  थो०  धनंजय  कुमार  :  मैं  पीठ  को  ही  सम्बोधित  कर  रहा  हूं  ।  पीठ  भी  देश  के  लोगों  द्वारा

 सामना  की  जा  रही  कठिन  समस्याओं  को  लेकर  उतनी  ही  चितित  है  ।

 कर्नाटक  में  8.12  लाख  हैक्टेयर  कृषि  क्षेत्र  पर  बड़ा  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  भारत

 सरकार  को  एक  रिपोर्ट  दी  गई  थी  ।  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  50  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  का  भी  अनुरोध  किया  गया  था  ।  लेकिन  हमें  चिसा-पिटा  उसर  दिया  जाता  उसके

 दिया  गया  उक्तर  यह  है  कि  कर्नाटक  में  स्थिति  असाधारण  गम्भीरता  वाली  नहीं  है--यह  एक  नया  शब्द

 है--और  इसलिए  आप  किसी  भी  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  प्राधिकृत  नहीं  होते  पद्चलो

 अवस्था  हमारे  पास  अतिरिक्त  निधियां  नहीं  हम  केवल  एक  वितरक  एजेन्सी  केन्द्र  सरकार

 का  कहना  है  कि  स्थिति  असाधारण  गम्भीरता  वाली  नहीं  है  और  इसलिए  आप  अतिरिक्त  सहायता  के

 लिए  प्राधिकृत  नहीं  अगर  यही  वात  है  तो  फिर  आप  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  दल  के

 बाद  दूसरा  दल  क्‍यों  भेजते  हैं  ?  आप  रिपोर्ट  क्यों  प्राप्त  करते  आप  हमसे  सदन  में  इस  स्थिति  पर  चर्चा

 क्यों  करवाते  अगर  आप  लोगों  का  बचाव  नहीं  कर  सकते  अगर  आप  जरूरतमंदों  को  सहायता

 नहीं  प्रदान  कर  सकते  हैं  तो  सम्भवतः  ये  सारी  बातें  केवल  आंसू  पोछना  हैं  और  हम  केवल  घड़ियाली  आंसू

 बहा  रहे  हैं  )

 प्रो०  सुशांत  चक्रबतों  :  यदि  घड़ियालों  कौ  आंखों  में  कोई  आंसु  हों  तो  ।

 थो  थो०  घनंजय  कुमार  :  यह  निर्णय  लोगों  को  करना  होगा  ।  एक  हवाला  अन्‍्नवाड़ी  प्रणाली  का

 दिया  गया  था  जिसके  आधार  पर  स्थिति  का  निर्धारण  किया  जाता  है  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  दूसरे
 दिन  प्रश्नकाल  के  दौरान  बता  रहे  थे  कि  यह  राज्य  सरकार  ही  है  जिसे  प्रणाली  बदलनी  है  ओर  स्थिति
 का  निर्धारण  करना  अगश  ऐसी  बात  है  तो  हम  यहां  बैठकर  कंसे  उन  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  सकते  हैं  जो

 चुनाव  क्षेत्रों  द्व रा  उठाए  जाते  हम  जरूरत  मन्दों  के  प्रति  न्याय  कैसे  कर  सकते  हैं  इस  तथा-कथित
 दार  सरकार  से  क्या  आशाएं  कर  सकते  हैं  ?  महोदय  क्या  इसे  केवल  इस  रूप  में  शब्दबद्ध  किया  जा  सकता

 है  कि  सूखे  की  स्थिति  मनुष्य  द्वारा  नहीं  उत्पन्न  की  गई  है  और  यह  भगवान  द्वारा  किया  गया  है  ।  एक
 विधिक  शब्दावली  है  प्रधानਂ  मेज  ।  ऐसी  स्थिति  में  तो  सम्भवतः  हम  प्रभावित  लोगों

 को  भगवान  के  हवाले  छोड़ने  जा  रहे  हैं  और  केवल  भगवान  ही  उन्हें  बचाने  आ  सकता  ओर
 सरकार  जिसके  हाथों  में  समस्त  कार्यों  का  नियन्त्रण  इन  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिए  कभी  नहीं
 आएगी  ।

 यह  विशेषरूप  से  सत्ता  दल  के  माननीय  सदस्य  हमेशा  यही  कहते  रहे  हैं  कि

 कानून  का  सम्मात  किया  जाना  चाहिए  और  न्यायालय  के  आदेओं  को  मानना  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  इस  समय  हम  सूखे  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  कृपया  तिबय  से  न
 यदि  आपके  पास  कोई  सुझाव  हो  तो  उसे  कृपया  दीजिए  ।
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 भी  वो०  घनंजय  कूमार  :  अयोध्या  के  सम्बन्ध  में  हम  न  केवल  सत्ता  दल  के  सदस्यों  से  अपितु
 वामपंथी  दलों  के  सदस्यों  से  भी  यह  प्रवचन  सुनते  रहे  हैं  कि आप  न्यायालय  के  आदेशों  को  नहीं  मान  रहे

 एक  मामले  मध्य  प्रदेश  के  कुऊ  संसद  सदस्यों  ने  मध्य  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  स्वतंत्र

 रूप  से  एक  याचिका  दायर  की  जिसमें  उन्होंने  भारत  सरकार  के  लिए  यह  निदेश  जारी  करने  की  मांग  की

 थी  कि  वह  सूखा  प्रभावित  लोगों  की  सहायता  के  लिए  शीघ्र  सामने  आए  ।  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने

 शीघ्र  ही आदेश  पारित  कर  दिए  इसने  भारत  सरकार  को  यह  निदेश  जारी  किए  हैं  कि  वह  आवश्यक  राहुत
 सहायता  गीछ  भेजे  और  यह  सहायता  उससे  बिल्कुल  अलग  होगी  जो  मरष्य  प्रदेश  को  वित्त  आयोग  के

 मार्गनिदेशों  के  अन्तगंत  देय  है  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हुं  कि  वह  उस  आदेश  पर  मोन  क्‍यों  साथे

 हुए  वह  आदेश  लगभग  तीन  सप्ताह  पूर्व  जारी  किए  गए  थे  लेकिन  अभी  भी  उसका  कार्यान्वयन  शुरू
 नहीं  किया  गया  क्‍या  इससे  मैं  यह  समझू  कि  यह  तथाकथित  उत्तरदायी  सरकार  न्यायालय  के  आदेशों

 का  तनिक  भी  सम्मान  नहीं  करती  हैं  ?  हम  लोगों  को  कहां-कहां  जाने  के  लिए  कहें  ?  क्‍या  सूखे  जैसी  स्थिति

 में  राहत  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  उनको  न्यायालय  के  दरवाजे  खट-खटाने  के  लिए  कहना

 चाहिए  और  यदि  यह  सरकार  उसके  आदेशों  की  परवाह  ही  न  करे  यो  न्यायालय  से  आदेश  प्राप्त  कर  लेते
 के  बाद  भी  उसका  क्‍या  फायदा  ?  तब  हमें  उन  लोगों  को  भाग्य  के  ही  भरोसे  छोड़ना  पड़ेग़  ?

 मैं  यहां  मौजूद  दोनों  माननीय  मंत्रियों--क्ृषि  मन्त्री  महोदय  और  वित्त  मन्त्री  महोदय

 पूर्वक  यह  अपील  करूंगा  कि  वे  मामले  पर  विचार  फरें  और  इस  सम्बन्ध  में  मार्गनिदेशों  को  तैयार

 करें  कि  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  सहायता  दी  जानी  है  और  ऐसे  अप्रत्याशित  असाधारण  रूप  से  गम्भीर

 मामलों  में--जैसाकि  मेरे  मित्र  इस  बारे  में  कह  रहे  थे  कि  सुखे  का  पूर्वानुमान  नहीं  किया  जा
 जब  इसका  पूर्बज्ञान  नहीं  किया  जा  सकता  तो  इससे  निपटने  के  लिए  हमारी  तैथारी  क्‍या  है  ?  इस  प्रकार

 की  स्थिति  में  आप  कैसी  प्रतिक्रिया  करते  क्या  आप  नहीं  सोचते  हैं  कि  ऐसी  स्थितियों  का  सामना

 करने  के  लिए  हमें  कुछ  धन  अलग  से  रखना  चाहिए  ?  आप  पुनः  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठक

 उन्हें  इस  सम्मानित  सदन  में  हुई  चर्चाओं  के  सारांश  से  अवगत  कराए  ।  आप  उन्हें  बताएं  कि  लोग  क्‍या

 चाहते  हैं  और  जन  प्रतिनिधि  इस  सदन  में  किस  बात  पर  आगाह  करत  रहे  उसके  मागे-निदेशों

 को  फिर  से  तैयार  कीजिए  कि  धन  का  वितरण  कंसे  किया  सहायता  कैसे  दी  जानी  जिससे
 कि  स्थिति  से  समुचित  रूप  से  निपटा  जा  सके  ।

 बतंमान  सत्र  के  दौरान  संसद  के  दोनों  सदनों  में  सूखे  की  स्थिति  को  लेकर  तथा  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में

 दल  भेजकर  स्थिति  का  निर्धारण  करने  और  यहां  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  पर  भी  करीब-करीब  पांच  प्रश्न

 पूछे  जा  चके  हैं  ।  अन्तर-मंत्रालयीय  ग्रुप  के  गठन  को  लेकर
 भी  प्रश्न  उठाए  गए  हैं  जिसका  कार्य  सूखे  की

 स्थिति  का  आकलन  करना  था  ।  लेकिन  इन  सभो  प्रश्तों  का  उत्तर  दिया  जाता  है  कि

 निर्देश  वित्त  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  इसलिए  मैं  एक  बार  पुनः  अपील  करूंगा  कि  संपूर्ण

 स्थिति  पर  सोच-विचार  किया  जाए  और  प्रभावित  लोगों  को  पहुंचाई  जाए  जिससे  कि  स्थिति

 का  सामना  समृचित  रूप  से  किया  जा  सके  ।

 मैं  एक  अन्तिम  अपील  करना  चाहूंगा  कि  कर्नाढक  के  प्रति  कृपया  कोई  सौतेला  व्यवहार  मत

 कीजिए  ।  मैंने  उन्हें  कभी  नहीं  देखा  है  कि  वे  कर्नाटक  के  सहाता्थ  कभी  आए  हों  ।  वे  कर्नाटक  पर  कभी

 विचार  ही  नहीं  करते  हैं  और  उनका  कहना  है  कि  कर्नाटक  एक  घनी  राज्य  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि

 कर्नाटक  राज्य  का  प्रशासन  किस  प्रकार  चलाया  जा  रहा  है  ।  कर्नाटक  में  सम्पूर्ण  प्रशासनिक  तंत्र  ढह  चुका

 है  ।  मैंने  उसका  सन्दर्भ  दूसरे  दिन  दिया  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  कृषि  मन्‍्त्री  महोदय  के  हाथों

 कर्नाटक  के  लोगों  को  न्याय  मिलेगा  ।
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 eee मैं आप लोगों को मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद  देता

 मैं  आप  लोगों  को  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  नौतोश  कमार  :  उपाध्यक्ष  हम  लोग  इस  देश  में  सुखाड़  और  सुखाड़  से
 उत्पन्न  अकाल  की  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ओर  किस  प्रकार  से  सरकार  संवेदनहीन  बनी  हुई  इस
 बात  का  प्रमाण  उपस्थिति  से  भी  लगता  इस  सदन  देश  में  कई  हिस्सों  में  अकाल  पड़ा  है  तो  यहां
 सत्ता  पक्ष  की  बैंचों  पर  सदस्यों  का

 भी  अकाल  पड़ा  है  |  इतने  महत्वपूर्ण  सवाल  पर  चर्चा  हो  रही  है  और
 दिलचस्पी  नहीं  जाखड़  साहब  यहां  बैठे  हुए  रामचन्द्रन  साहब  यहां  बैठे  हुए  यह  इनकी  मजबूरी
 है  ।

 पूरा  मामला  सिर्फ  इनसे  सम्बन्धित  नहीं  है  लेकिन  चू  कि  रिलीफ  इनके  मंत्रालय  में  आता

 पशपालन  इनके  भन्त्रालय  में  श्राता  ह ैऔर  अनाज  का  उत्पादन  इनके  मन्‍्त्रालय  में  आता  है  इसलिए  कृषि
 विभाग  के  मस्त्री  और  राज्य  मंत्री  यहां  पर  बैठे  हुए  हैं  लेकिन  सिर्फ  यह  क्रषि  से  सम्बन्धित  बात  नहीं
 जितनी  चर्चा  हुई  उसमें  दो  तरह  की  बात  कही  गई  है  और  कही  जा  सकती  है  और  यही  कही  जायेगी
 कि  क्‍या  हम  दीघेकालीन  योजना  बना  रहे  सिच!र्ट  का  किस  प्रकार  प्रबन्ध  कर  रहे  छोटे-छोटे  बांध
 महरों  के  पाइनाहा  जो  हम  लोगों  के  यहां  होता  उसके  द्वारा  टयूबवेल  के  मतलब  सतही
 जल  या  भूगर्भ  जल  का  इस्तेमाल  बडी  योजनाओं  के  मध्यम  योजनाओं  के  द्वारा  वा  पंचायत  स्तर  पर
 छोटी-छोटी  योजनाओं  के  यही  सारी  सलाह  सभी  माननीय  सदस्यगण  दे  रहे  लेकिन  क्या  इन
 बातों  को  दर्ज  कर  लेने  के  बाद  भी  कृषि  मन्त्रालय  ही  सक्षम  उसी  के  मुताबिक  नीति  बने  ?  इससे
 सम्बन्ध  है  सिचाई  पेयजल  का  चनधोर  जहां  भी  अकाल  पडता  होता  उसका  सम्बन्ध
 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  से  प्रधान  मम्त्री  स्वयं  ग्रामीण  विकास  के  सन्‍्त्री  इसका  सम्बन्ध  बिजली
 से  जिस  इलाके  में  सखाड़  करी  स्थिति  सूखे  की  स्थिति  वहां  पर  बिजली  की  आपूर्ति  नियमित
 होनी  तो  ऊर्जा  मन्‍त्री  को  भी  चाहिए  ।  लेकिन  जब  भी  कोई  सवाल  उठता  यहां  इस
 सबने  में  तो  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  जवाब  दिया  जाता  हम  लोग  थे  तो  यही  जवाब  मन्त्रालय  की
 तरफ  से  दिलवाया  जाता  था  कि  कलिमिटौज  रिलीफ  फण्ड  बना  दियां  गया  पूरे  देश  क ेलिए  805
 करोड़  रुपये  का  और  हर  राज्य  के  लिए  राशि  निर्धारित  कर  दी  गईं  उसमें  तीन  हिस्सा  केन्द्र  देता
 एक  हिस्सा  राज्य  का  होता  अब  बिहार  जैसे  राज्य  जहां  हर  साल  बाढ़  और  सुखाड़  आना  ही
 वहां  पर  प्रान्न  32  करोड़  रुपये  का  यह  फण्ड  32  करोड़  रुपये  का  फण्ड  रिलीफ  के  हम  लोग
 सदस्य  विधान  सभा  में  रहे  हैं  और  देखते  रहे  जब  कैलेमिटीज  रिलौफ  फण्ड  नहीं  बना  था  तो  उससे
 ज्यादा  का  रिलीफ  वहां  वितरित  होता  था  ।  लेकिन  अब  कैलेमिटीज  रिलीफ  फण्ड  बन  गया  और  ३2
 करोड़  के  अन्दर  ही  वहां  करना  है  ।

 हसी  प्रकार  से  कई  राज्यों  का  हम  सदन  का  समय  बर्बाद  नहीं  करना  राज्यों  की
 बार  तुलना  करके  ।  मेरी  दृष्ट  में  कैलेमिटीज  रिलीफ  फण्ड  पूरे  देश  के  लिए  भौ  नाकाफी  है  लेकिन
 कर  उस  राज्य  के  जिसमें  प्रत्येक  साल  प्राकृतिक  प्रकोप  होना  ही  चाहे  बाढ़  आए  या  जिस
 प्रकार  कोस्टल  हलाकों  में  हर  साल  किसी-न-किसी  इलाके  में  समुद्री  तूफान  से  बड़े  पैमाने  पर  बर्बारी  होनी
 ही  उसी  प्रकार  इस  राज्य  में  बाढ़  से  बर्बादी  होगी  और  कहीं  सूसे  से  बर्बादी  होगी  ।

 *
 जिस  दिन  यह  सवाल  आया  था  और  चारों  तरफ  से  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  पर  प्रश्नों  की  बौछार
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 हो  रही  थी  और  आसन  से  यह  निर्देश  दिया  गया  कि  इस  पर  अलग  से  बहस  कराई  उस  समय
 स्थिति  और  भी  ज्यादा  भयानक  थी  ।  दिल्ली  में  थोड़ी  वर्षा  हो गई  और  कुछ  ओर  जगहों  पर  हो  गई  तो
 उसके  बारे  में  दिलचस्पी  घट  गई  |  आज  सुबह  भी  हमारी  बातचीत  बिहार  के  कृषि  मनत्री  से  हुई  है  तो

 उन्होंने  बताया  कि  भयानक  स्थिति  हम  लोग  उस  दिन  पूछना  चाह  रहे  इनसे  पूरक  प्रश्त  कि  बिल्लर
 जैसे  राज्य  के  लिए  आप  क्या  करने  जा  रहे  वहां  जनप्रतिनिधि  के  नाते  हम  लोगों  को  भी  कुछ  मालूम  है
 कि  कहां  क्या  दिक्कत  हो  रही  सभी  स्टेट  के  लोगों  को  मालूम  होता  है  कि  उनके  राज्य  में  क्या  हो  रहा

 है  तो  जवाब  वही  पिटा-पिटाया  कि  राज्य  सरकार  मांग  करे  ।  मतलब  हमारा  पूरा  का  पूरा  समाज

 हीन  हो  गया  सरकार  भी  संवेदनहीन  है  और  समाज  भी  संवेदनहीन  है  पहले  अकाल  पड़ता  था  तो  पूरे

 मुल्क  में  उसके  लिए  चर्चा  होती  यी  और  किसी  प्रकार  से  अकाल  का  सामना  करने  के  लिए  वहां  राहत

 मुहैया  कराया  जाता  कि  तात्कालिक  रूप  से  उन  लोगों  को  राहत  दी  जाए  और  इसके  लिए  सभी  लोग
 सामने  आते  66-67  में  हम  लोगों  का  कालेज  में  पढ़ने  के  लिए  दाखिला  हुआ  था  उस  समय  मुझे  याद

 है  हमारे  बिहार  में  भयानक  अकाल  पड़ा  67  में  वहां  संयुक्त  विधायक  दल  की  सरकार  बनी  और

 वहां  अकाल  का  मुकाबला  युद्ध  स्तर  पर  किया  गया  और  एक  भी  आदमी  को  मरने  नहीं  दिया  गया  ।  आज

 वे  संवेदना  नहीं  दिखती  दै  ।  *

 उड़ीसा  के  माननीय  सदस्य  बार-बार  कहते  हैं  और  यह  सिफ  उड़ीसा  का  सवाल  नहीं  रह॒गया  है
 यह  पूरे  देश  का  सवाल  है  भूख  से  हर  साल  वहां  काताहांडी  और  दूसरे  इलाकों  में  लोग  मर  रहे  हैं  वहां
 पर  परमानेंट  सूखा  स्थाई  तौर  पर  सूखा  है  लेकिन  संवेदना  नहीं  दिखती  अगर  संवेदना  विश्वती  तो

 हमारे  माननीय  कृषि  मम्त्री  श्री  बलराम  जाखड  जी  यह  नहीं  कहते  कि  जो  रोएगा  उसी  को  मां  दूध  पिला

 एगी  ।  यह  समाज  के  मुखिया  देश  के  प्रधान  गनतांत्रिक  देश  का  नेतृत्व  करने  वाले  की  यह  भाषा

 नहीं  हो  सकती  कि  कोई  राज्य  मांगेगा  तो  हम  सवाल  यह  था  कि  कहां  टीम  गई  है  और  कहीं  से

 क्या  रिपोर्ट  लाई  गई  |  क्‍या  कोई  राज्य  सरकार  ने  रिपोर्ट  दी  और  टीम  भेजने  का  आग्रह  क्‍या

 करेंगे  हम  इनकी  लाचारी  को  भी  समझते  हैं  ।  ये  जो  जवाब  देंगे  वही  जवाब  हम  लोगों  से  दिलवाया  गया

 था  कोई  दूसरा  जवाब  ही  नहीं  है  लेकिन  सवाल  इस  पक्ष  का  या  उस  पक्ष  का  नहीं  सब  लोगों

 को  मिल  करके  सोचने  का  है  ।  एक  केलामिटी  रिलीफ  फंड  बना  दिया  नौवें  फाहनेंस  कमिशन  की

 अनुशंसा  के  अनुरूप  बन  गया  और  अब  दो  हजार  ईस्वी  तक  उसमें  कोई  परिवतंन  नहीं  होना  है  तो  खैर

 हम  शुक्रगुजार  हैं  ।  उस  दिन  माननीय  मंत्री  जी  ने  बह  आश्वासन  दिया  था  कि  दसवीं  फाइनेंस  कमिशेन

 जो  बनी  पंत  साहब  की  अध्यक्षता  उसमें  भी  इस  पर  फिर  से  विचार  रिएलोकेशन  के  लिए  ।

 ]
 झो  चित्त  बसु  :  दसवें  वित्त  आयोग  के  सदस्य  यहां  हैं  ।  उन्हें  बात  सुननी

 चाहिए  ।

 डा०  देलो  प्रसाद  पाल  उत्तर  :  मैं  सुन  रहा  हूं  ।

 प्री  नोतीश  कुमार  :  इसमें  हमारा  सुझाव  है  कि  दसवें  वित्त  आयोग  में  इस  पर  जरूर

 चर्चा  हो और  इसको  रिव्यू  करके  दुरुस्त  किया  लेकिन  हमारा  सुझाव  है  कि  इस  पर  कितने  दिले  तक

 बैठेंगे  । जब  भयानक  रूप  से  कहीं  पर  कोई  आपत्ति  आ  जाती  है  तो  केन्द्र  सरकार  में  विचार  शुरू  होता
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 है  कि  नेशनल  केलामिटी  है  या  नहीं  अब  नेशनल  केलामिटी  की  परिभाषा  क्‍या  इसके  लिए  कोई
 मापदण्ड  नहीं  बना  ।  इसके  लिए  आदमी  के  मन  में  जो  विचार  अगर  किसी  को  लगेगा  कि  आंध्र
 प्रदेश  में  तूफान  से  लोग  तो  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  लगेगा  कि  ये  तो  बड़ा  अकाल  है  यह  तो
 बहुत  खराब  स्थिति  हमारे  यहां  अकाल  से  लोग  मरेंगे  ।  जब  उड़ीसा  में  अकाल  से  लोग
 मरते  हैं  तो  वहां  के  लोगों  को  लगता  है  कि  यह  नेशनल  केलामिटी  है  लेकिन  इसका  कब  तक  फैसला  कर
 पाएंगे  ।  जब  आंध्र  प्रदेश  में  इतना  भयंकर  साइक्लोन  आया  तब  वहां  प्रधान  उपप्रधान  मन्त्री
 सारे  लोग  गए  ओर  बहस  होती  रही  कि  नेशनल  केलामिटी  है  या  तो  यह  हिसाब  जाखड़  साहब  के
 जमाने  में  मंत्रालय  कि  मेशनल  केलामिटी  है  या  नहीं  तो  इससे  काम  चलने  वाला  नहीं  है  हमारी
 संबेदनहीनता  का  परिचय  संवेदनशून्यता  का  परिचय

 हम  लोगों  को  चाहिए  कि  पूरी  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिंए  नए  सिरे  से  विचार  ये
 8905  करोड़  रु०  से  इस  देश  के  सखे  का  मुकाबला  नहीं  हो  सकता  इसके  लिए  इच्छाशक्ति  की  जरूरत

 है  ओर  जब  तक  इच्छाशक्ति  नहीं  तब  तक  एक-दूसरे  पश  टालने  वाली  बात  होती  रहेगी  ।  राज्य
 सरकार  ने  नहीं  मांगा  इसलिए  हमने  राहत  नहीं  भेजी  और  वहां  से  ये  मांग  नहीं  आ  रही  है  इसलिए  हम
 इसको  पूरा  नहीं  कर  रहे  अगर  मांग  आ  भी  जाती  है  तो  कहां  से  पूरा  करेंगे  ?

 यह  जवाब  तो  कृषि  मन्त्री  जी  खड़ें  हो  करके  दे  देंगे  और  बड़ी  आसानी  से  कहेंगे  कि  जो  माननीय
 सदस्यों  ने  कहा  हम  उनके  विचार  से  सहमत  उनकी  फिलिग  को  शेयर  कहते  हैं  यह  सब  होना  चाहिए  ।

 दीधेकालिक  योजना  भी  बननी  चाहिए  और  अल्पकालीन  राहत  भी  पहुंचनी  चाहिए  |  चारा  भी  मिल  जाना

 पीने  का  पानी  भी  मिल  जाना  सब  इन्तजाम  हो  जाना  चाहिए  और  एक  आदमी  को  भी

 भूख  से  मरने  नहीं  दिया  यह  सब  चीजें  कर  देंगे  लेकिन  जब  कहा  जाएगा  तब  कहेंगे  कि  पैसा  नहीं

 हर  चीज  का  जवाब  tro  मनमोहन  सिंह  जी  यह  देंगे  कि  पैसा  नहीं  पैंसा  केवल  राहत  बांटने  के

 लिए  इस  देण  में  नहीं  है  लेकिन  हषंद  मेहता  जैसे  दलालों  का  बैंक  घोटाला  करने  के  लिए  पैसा  चार

 हजार  करोड़  रुपया  चला  गया  और  रिलीफ  देश  के  पूरे  90  87  करोड  लोगों  को  बचाने  के

 805  करोड़  रुपया  और  10-5  दलालों  के  लिए  35-37  सौ  करोड़  रुपया  वे  खा  जाए  इसकी  कोई

 परवाह  नहीं  है  ।  यही  है  हमारे  इस  समाज  की  संवेदना  और  यही  है  इस  सरकार  कौ  यही  है  इस

 सरकार  की  इसलिए  कोई  भी  बोले  चाहे  वह  सत्ता  पक्ष  का  हो  या  विपक्ष  का  हो

 एक  ही  बात  बोलेगा  लेकिन  इसका  मुकाबला  कँसे  होगा  ?

 हमारे  भारत  की  भौगोलिक  स्थिति  ऐसी  हमारे  यहां  पानी  की  कमी  नहीं  है  |  हमारे  यहां  जो

 जल  उपलब्ध  सरफेस  वाटर  उपलब्ध  है  या  ग्रा  ड  वाटर  रिसोर्सेज  है  यदि  इसका  हम  समुचित  ढंग  से

 इस्तेमाल  करेंगे  तो  हमारे  यहां  पानी  की  दिक्कत  नहीं  हो  सकती  हमारे  यहां  नदियां  बहती  हमारे

 यहां  पव॑त  सारी  चीजें  हैं  लेकिन  उसका  इंतजाम  करना  पड़ेगा  ।

 सारी  चीजों  के  इन्तजाम  के  लिए  इच्छ!-शक्ति  को  उसका  इस्तेमाल  करके  वड़े  पैमाने
 पर  लांगटमं  मेजस  लेने  ताकि  सूखा  न  बाढ़  न  आए  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  तात्कालिक  रूप
 से  पीड़ित  मानवता  को  बचाने  के  हम  कृषि  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करेंगें  कि  राज्य  सरकारों  की  रिपोर्ट
 का  दृ  तजार  न  राज्य  सरकारों  को  दिए  गए  केलेमिटी  फंड  पर  भरोसा  न  वहैना  बेअदबी  की
 माफी  इस  वहस  का  कोई  मतलब  नहीं  अगर  यही  उत्तर  आना  है  कि  पैसा  नहीं  है  या  यह  राज्य
 सरकारों  का  विषय  है  तो  फिर  हम  यहां  पर  बहस  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  अगर  हम  बहस  करते  हैं  तो
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 15  दिन  के  नोटिस  की  क्‍या  जरूरत  रातदिन  बड़े  पैमाने  पर  सम्पर्क  करके  इस  काम  को  किया

 हमारे  यहां  वर्षा  नहीं  है  ओर  जो  लेट  वर्षा  हुई  उससे  भी  धान  की  फसल  पूरी  नहीं  हो  सकी  जो

 मुख्य  खरीफ  की  फसल  तो  क्‍या  स्थिति  होगी  ।

 यह  आज  दिखाई  नहीं  भूख  से  मोत  दिसम्बर  और  जनवरी  के  बाद  दिखाई  पड़े  यह
 भयानक  स्थिति  उत्पन्न  होगी  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  युद्धस्तर  पर  काम  करने  की  आवश्यकता
 आपकी  जो  एग्जिस्टिग  कमेटी  उसकी  बात  मैं  नहीं  कर  रहा  राजनीति  इच्छाशक्ति  के  साथ  जाखड़
 साहब  को  सभी  राज्यों  के  लोगों  से  सम्पर्क  करना  चाहिए  ।  बहुत  दिनों  के  बाद  देश  में  इतने  बड़े  इलाके  में

 सूखा  पड़ने  की  सभावना  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करना

 सूखे  जैसा  विषय  राजनीति  विषय  नहीं  हो  सकता  हर  किसी  के  पास  सुझाव  हो  सकते  हैं  ।

 इस  देश  में  इतनी  ताकत  उस  ताकत  को  संजोकर  बड़े-से-बड़े  खतरे  का  विपत्ति  का  मुकाबला  कर  सकते

 लेकिन  इनी  लेने  का  काम  आपको  करना  आप  इनीशिएटिव  आपके  जो  रेसोसंस  हैं
 और  जो  रेसोर्सेस  दूसरे  लोगों  के  पास  उनको  संजोवर  तत्काल  इसका  मुकाबला  करें  और  लांगटमे

 मेजस  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  की  जानी  ताकि  सदा-सवंदा  के  लिए  बाढ़  और  सूखे  से  देश  को

 मुक्त  कराया  जा  सके  ।

 ]

 श्री  शरद  दिधे  उत्तर  उपाध्यक्ष  मुझे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पड़े  सूखे
 के  सम्बन्ध  में  हो  रही  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  पर  काफी  प्रसन्नता  वास्तव  मेरा  सूखे  की  स्थिति  से

 कोई  सीधा  सरोकार  नहीं  है  क्योंकि  मैं  मुख्यतया  बम्बई  शहर  से  हूं  ।  लेकिन  यदि  मैं  महाराष्ट्र  राध्य  के

 लिए  यह  वकालत  नहीं  करता  हुं  तो  मैं  अपने  कत्तं  व्य  का  निवेहन  करने  में  असफल  हो

 जहां  तक  इस  सूखे  की  स्थिति  की  गम्भीरता  का  प्रश्न  पर्याप्त  आंकड़े  रिकार्ड  पर  आा  चुके  हैं

 जिम्हें  पूर्व  के  वक्ताओं  द्वारा  दिया  गया  है  और  बास्तव  में  इस  सदन  में  तारांकित  प्रश्नों  क ेदिए  गए  उत्तरों

 से  भी  इस  सम्बन्ध  में  काफी  आंकड़े  प्राप्त  किए  जा  चुके  9  1992  को  प्रश्नसं०  22  के

 उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  महाराष्ट्र  में  6१.60  हैक्टेयर  कृषि  भूमि  सूखे  से  प्रभावित  हुई है  ओर

 लिए  महाराष्ट्र  राज्य  ने  केन्द्र  से  780  .4  करोड़  रुपए  की  सहायता  मांगी  जहां  तक  अन्य  राज्यों  का

 सम्बन्ध  भिन्‍न-भिन्‍त  आंकड़े  दिए  जाते  घन  राशि  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  राज्य  को  भुगतान  की

 गई  विपदा  राहत  निधि  केवल  33  करोड़  रुपए  की  है  |
 महा  राष्ट्र  के  विभिन्‍न  प्रकाशनों  द्वारा  दिए

 गए  आंकड़ों  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  1991-92  की  खरीफ  और  रबी  फसलों  के  दौरान  काफी  लम्बी

 अवधि  तक  मानसुन  न  होने  के  कारण  बाद  में  हुई  अनिश्चित  वर्षा  ने  खरीफ  और  रबी  दोनों  फसलों  को  बुरी

 तरह  प्रभावित  किया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  आकलन  किया  है  राज्य  की  पेसेबारो  के  अनुसार

 यह  देखा  गया  कि  उक्त  21,545  खरीफ  गांवों  के  1,790  गांवों  की  पेसेबारौ  50  अथवा

 50  वैसे  से  भी  कम  है  ।  इसलिए  3५  1992  को  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इन  गांवों  को

 ग्रस्त  घोषित  करने  का  निर्णय  लिया  था  ।  जहां  तक  अन्तिम  पैसेबारो  रबी  गांवों
 का  सम्बन्ध  ऐसा

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  15  1992  को  घोषित  किया  गया  है  और  उरुके  अनुसार  अन्तिम  पेसेबारी

 के  6,111  गांवों  को  50  पैस  अथवा  इससे  कम  पाया  गया  था  ।  यह  बताया  गया  है  कि  इस  वर्ष  राज्य

 में  40,000  गांवों  में  लगभग  29,000  गांव  अभावग्रस्त  में  महाराष्ट्र  क ेकुछ  हिस्सों  में  भारी
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 वर्षा  के  कारण  हुए  नुकसान  का  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  मैं  आज  केवल  अभाव  की  स्थिति,के  प्रश्न  को

 ही  लें  रहा  हूं  ।  18  1992  तक  की  वतंमान  रिपोर्ट  से  भी  यही  पता  चलता  है  कि  300  तहसीलों
 वाले  29  जिलों  मे  से  129  तहसीलों  में  50  प्रतिशत  अथवा  इससे  कम  वर्षा  हुई  इसलिए  जहां  तक

 इस  वर्ष  का  प्रश्न  स्थिति  अधिक  अच्छी  नहीं  है  ।

 पिछले  वर्ष  प्रदत्त  सहायता  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  आशय  के  साथ  834.76  करोड़  रुपए
 गास्तव  में  व्यय  कर  दिए  कि  केन्द्र  स ेसहायता  मिल  अब  कई  सदस्य  बोले  हैं  और  मैं  भी  यह

 कहूते  हुए  उनसे  सहमत  हुं  कि  जहां  तक  देश  में  प्रभावित  क्षेत्रों  को  सहायता  प्रदान  करने  की  जो  वर्तमान

 प्रणाली  वह  दोषपूर्ण  नौवें  बित्त  आयोग  ने  कुछ  सूत्र  निर्धारित  किए  हैं  और  इसमें  संकटकालीन

 सहायता  कोष  के  लिए  निश्चित  राशियों  को  अलग  रखा  गया  उस  शशि  को  राज्यों  द्वारा  पहले  ही

 ब्रिकाल  लिया  गया  ।  महाराष्ट्र  ने  33  करोड़  रुपये  निकाले  थे  ।  इसके  पश्चात  वे  कहते  हैं  कि  यदि  संकट

 किस्म  का  होता  तो  केवल  तभी  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  जाती  इसके  लिए
 केम्द्रीय  दल  महाराष्ट्र  समेत  तिभिन्‍न  राज्यों  का  दौरा  करके  वापस  आ  गया  जहां  तक  महाराष्ट्र  का

 सम्बन्ध  उन्होंने  महाराष्ट्र  में  58  से  60  करोड़  हैक्टेयर  को  प्रभावित  क्षंत्र  पाया  ह ैऔर  यह  भी  पाया

 गया  था  महाराष्ट्र  द्वारा  लगभग  800  और  इससे  भी  अधिक  करोड़  रुपये  खर्च  किए  गए  इसके

 बावजूद  यह  दल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  जहां  तक  महाराष्ट्र  का  सम्बन्ध  और  अधिक  धन  की

 आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  यह  संकट  परम  विरल  नहीं  भुझे  यह  पता  नहीं  है  कि  परम  विरल  आपदा

 के  निर्धारण  हेतु  उनके  सिद्धांत  क्‍या  हैं  ।  इसे  कहीं  भी  परिभाषित  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  मुझे
 कारी  है  इसके  लिए  कोई  नियम  नहीं  बनाए  गए  इसलिए  ये  दल  गए  और  वापस  आकर  यह  रिपोर्ट  दे

 की  सहायता  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इससे  लोगों  को  आश्चय  हुआ  इससे  महाराष्ट्र
 सरकार  को  भी  आश्चये  हुआ  है  ।

 जैसाकि  मुझे  प्रश्नों  क ेउत्तर  से पता  चला  है  कि  इसके  लिए  अन्तर  मंत्रालय  समिति  भी  गठित

 की  गई  थी  और  इस  समिति  ने  इस  रिपोर्ट  को  स्वीकार  कर  लिया  दिनांक  9  1992  को  मेरे

 अतर्ंकित  प्रश्न  संब्या  272  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  अन्तरमंत्रालय  दल  ने  केन्द्रीय  दल  की

 शिपोर्टे  पर  विश्वार  किया  था  जिन्होंने  ।8  मई  और  2  1992  को  हुई  अपनी  बंठक  में  सूखे  की

 स्थिति  का  आकलन  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  का  दौरा  किया  था  ।

 तह  ग्रुप  केन्द्रीय  दल  की  सिफारिशों  स ेसहमत  था  कि  उपरोक्त  राज्य  में  सूखे  की

 स्थिति  को  विरल  संकट  की  स्थिति  नहीं  माना  जा  सकता  जिसके  लिए  किसी  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  की  आवश्यकता  हो  ।”

 इसलिए  न  केवल  केन्द्रीय  दल  बल्कि  अन्तरमंत्रालय  ग्रुप  ने  भी  स्थिति  पर  विचार  किया  और  वे

 इस  बात  से  सन्‍्सुष्ट  हैं  कि  यहां  स्थिति  विरल  संकट  की  नहीं  है  ।

 मुझे  इस  पर  आश्चयें  वास्तव  में  नियम  क्‍या  हैं  ?  आप  चाहते  क्या  हैं  कि  राज्यों  में  हससे

 अधिक  कुछ  धटित  हो  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्ततायता  दिए  जाने  के  लिए  स्थिति  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 पहुंचे
 ?  वे  नियम  कया  हैं  ?  कृपया  हमें  यह  बताया  जाए  ।

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  सब  यह्‌  दिखावा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  कि  केन्द्र

 सरकार  कुछ  कर  रही  है  ।
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 मुझे  यह  पता  नहीं  है  कि  क्या  निर्णय  सरकार  के  पास  भेज  दिए  गए  हैं  क्योंकि  अब्तरमन्त्रालय

 ग्रुप  ने  यह  निर्णय  19  मई  और  2  जून  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लिया  था  और  मुझे  यह  फिर  भी  याद  है
 कि  महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  बातचीत  में  हमें  यह  बताया  गया  हैं  कि  हमें  यह  मामला  केन्द्र  सरकार  के
 पास  उठाना  चाहिए  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  राज्य  सरकार  को  कोई  भी  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ।  वे  तो
 बस  केन्द्रीय  सहायता  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  वे  यह  सोच  रहे  हैं  कि  यह  दल  जो  गया  था  उसने  केमा
 सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  होगी  और  केन्द्र  सरकार  उन्हें  कुछ  सहायता  प्रदान  करने  पर  विचार  कर

 रही  है|

 इसलिए  यह  स्थिति  अधिक  उत्साहवद्ध  क  नहीं  ह ैऔर  इस  परिस्थिति  बिशेष  में  ऐसी  बात  से
 अवश्य  बचना  चाहिए  ।

 निस्‍्संदेह  ही इसका  वित्त  आयोग  आएगा  और  मुझे  यह  आणा  है  कि  वे  इस  फामू ले  में  संशोधन

 करेंगे  और  अन्य  फामू  ला  निकाल  पाए गे  ।  लेकिन  जप  पूरे  देश  में  सूखे  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  उन्हें  300

 करोड़  अथवा  200  करोड़  रुपये  तक  क्री  सहायता  चाहिए  तब  हम  इस  बात  पर  विचार  क्यों  नहीं  करते
 कि  इसे  राष्ट्रीय  स्तर  का  संकट  माना  जाए  ?  इसके  लिए  कुछ  पुतविचार  करना  अन्यथा  हम  राज्य

 सरकार  की  कभी  भी  सहायता  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 भरी  अन्ना  जोशी  :  महाराष्ट्र  में  यह  300  करोड़  न  होकर  67  अथवा  89  कोड़  रुपये

 श्री  शरद  दिधे  :  नहीं  ।  कुछ  राज्यों  में  यह  300  करोड़  रुपये  है  लेकिन  जहां  तक  हमारे  राज्य  का

 सम्बन्ध  है  यह  844  करोड़  रुपये  वास्तव  में  यही  शशि  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  व्यय  की  गई  थी  ।

 राज्य  सरकारें  इतनी  राशि  को  राहत  उद्देश्यों  के  लिए  खर्च  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  उन्हें  विभिन्‍न  गांवों

 में  बैलगाड़ियों  से  पीने  क ेपानी  की  आपूर्ति  करनी  होती  है  और  सब  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  करती  हैँ
 तथा  यदि  यह  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जाती  तो  राज्य  में  राज्य  सरकार  किस  प्रकार  से  कार्य  कर

 सकतो  हैं  ?

 इसलिए  कुछ  पुनविचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  फामू ले  में  दसवें  वित्त  आयोग  को

 संशोधन  करना  होगा  और  जहां  तक  सूखे  की  स्थिति  का  प्रश्न  इसके  लि  राज्य  सरकारों  की  सहायता
 करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  को  भी  नए  नियम  बनाने  होंगे  ।

 भरी  शैलेसा  महतो  :  उपाध्यक्ष  मैं  बिहार  राज्य  के  झारखंड  क्षत्र  से  आता

 हूं  और  झारखंड  एक  ऐसा  क्षत्र  है  जहां  पर  बराबर  सूखा  प्रमुख  रूप  से  होता  आजादी  के  बाद

 आज  तक  हमारे  यहां  बराबर  सूखे  का  प्रकोप  रहा  हमारे  क्षेत्र  में  बराबर  सूखा  होता  आया  है  तो

 इसमें  किसी  तरह  की  हमें  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  हमारे  क्षेत्र  में  बड़े  किसान  नहीं  द्वोते  बल्कि

 छोटे  और  मझोले  किसान  होते  हैं  ।  की  भौगोलिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  बहां  की  जमीन  ऊंची  और

 नीची  इसलिए  आजादी  के  बाद  आज  तक  वहां  न  सिंचाई  के  लिए  किसी  तरह  का  साधन  बनाया  गया

 और  न  उस  ऊ  ची-नीची  जमीन  के  लिए  लिफ्ट  इर्रीगेशन  का  इन्तजाम  कियਂ  गया  ।  और  न  ही  छोटे-छोटे

 चैक  डैम  बनाए  गए  ।  इस  तरह  से  सिंचाई  की  सुविधा  हमारे  क्षंत्र  को  नहीं  दी  गई  ।  हमारे  वहां  पर  जो

 डैम  बने  हैं  पंचेत  उसके  बाद  माइथल  डेम  या  अभी  हमारी  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  बनी  है  जिसमें

 करीबन  1200  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  डैम  को  बनाया  गया  भोर  जब  डेम  की  शुरूआत  की  गई  थी
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 तो  यह  कहा  गया  था  कि  हम  लोग  जमीन  की  सिंचाई  कर  सकेंगे  इसलिए  हमें  जमीन  का  अधिग्रहण  करने

 दिया  उस  समय  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  शूरू  हुई  थी  तो  तीन  बिहार
 *  पश्चिम

 बंगाल  सरक!र  और  उड़ीसा  सरकार  ने  एग्रीमेंट  किया  और  डेम  की  शुरूआत  की  हमारे  किसानों  की

 जमीन  का  अधिग्रहण  किया  लेकिन  आज  हम  लोग  देखते  हैं  कि  वे  डेम  पूरे  नहीं  हुए  ओर  न  ही
 उनके  द्वारा  धिचाई  हो  पा  रही  है  ।  यह  स्थिति  हमारे  वहां  बनी  हुई  जो  बड़ी-बड़ी  तीन  परियोजनायें

 बनाई  गई  पहले  घिहार  के
 झारखंड

 क्षेत्र  में  10  प्रतिशत  सिंचाई  होती  लेकिन  आज  हम  देख  रहे  हैं
 कि  6  प्रतिशत  ही  सिंचाई  हो  रही

 इसलिए  हम  भारत  सरकार  से  मांग  करेंगे  कि  उसकी  जो  पहाड़ी  योज  4  है  उसको  हमारे  क्षेत्र  में

 लागू  किया  जाए  ताकि  वह  आज  की  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सहायक  सिद्ध  हो  सूखे  के

 निवारण  हेतु  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  के०  एल०  राव  की  तरफ  से  एक  योजना  बनाई  गई  थी  उस  योजना  में

 यह  था  कि  गंगा  नदी  से  एक  नहर  काटकर  हमारे  क्षंत्र  में  दामोदर  नदी  में  मिलाए  जाने  की  बात  थी  1  यदि

 इसको  किया  जाता  तो  उत्तर  बिहार  में  बाढ़  और  दक्षिण  बिहार  में  सूखे  की  स्थिति  नहीं  बनती  ।  इसलिए

 हम  चाहेंगे  ओर  हमारी  मांग  है  कि  सूखे  के  निवारण  हेतु  हमारे  इलाके  में  चैक  डंम  और  लिफ्ट  इरीगेशन
 को  प्राथमिकता  दी

 ]
 शो  लोकनाथ  चोधरी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  सत्र  में  सभा  के  अन्दर

 सूखे  की  स्थिति  पर  कई  प्रश्न  पूछे  गए  और  मंत्री  महोदय  ने  इनके  उत्तर  भी  दिए  मांग  यह  है  :  सूखा
 राहुत  के  लिए  कितनी  राशि  दी  जाएगी  ?  मुझे  यह  पता  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूखे  की  स्थिति

 पर  कई  बार  चर्चा  की  गई  है  ।  एक  के  बाद  एक  आने  बलि  मंत्री  यही  उत्तर  देते  रहते  हैं  कि  यह  राहुत
 नौवें  वित्त  आयोग  के  मार्ग  निर्देशों  के  अनुरूप  दी  जाती  इसलिए  इस  पर  यहां  बात  करने  का  क्या

 लाभ  है  ?  यह  बात  मैं  अपने  आप  से  पूछ  रहा  हूं  ।  लेकिन  मुझे  यह  पता  नहीं  है  कि  आज  की  चर्चा  का

 हमारे  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  क्‍या  उत्तर  देंगे  ।  जो  भी  हो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चाहे  यह  सूखा  हो
 अथवा  चन्नवात  अथवा  बाढ़  हमारे  देश  पर  इन  प्राकृतिक  विपक्तियों  का  प्रभाव  पड़ता

 4.00  भ०  प०

 ये  प्राकृतिक  विपत्तियां  इसलिए  आती  हैं  क्योंकि  हमने  अभी  तक  आवश्यक  कदम  नहीं  उठाए  हैं
 और  इसका  कारण  हमारी  नदियों  पर  संसाधनों  को  कमी  होने  के कारण  नियंत्रण  ओर  उचित  सिंचाई

 व्यवस्था  की  कमी  होना  आदि  है  ।  किन्तु  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  धीरे-धीरे  यह  देखा  जा  रहा  है  कि

 सूखा  क्षत्र  ज्यादा  होता  जा  रहा  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्र  दो  प्रकार  के  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जो  दीघंकाल

 तक  सूखे  से  प्रभावित  रहते  हैं  ।

 4.01  स॒०  प०

 शरद  दिए  पोठासीन  हुए |

 उड़ीसा  राज्य  में  कालाहांडी  और  बोलनगीर  के  सभी  क्षेत्र  दीर्थषकाल  से  सूखे  से  प्रभावित

 बही  निरन्तर  अकाल  देखने  को  मिलता  है  और  वहां  पर  40  रुपये  के  हिसाब  से  स्त्रियों  को  बेचा  जाता

 है  ।  जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  सन्‌  1975  से  इस  क्षेत्र  से  बड़े  पैमाने  पर  पलायन  हुआ  जब  श्रीमती

 इन्दिरा  यांधी  प्रधानमंत्री  थीं  तब  उन्होंने  कालाहांडी  ओर  बोलनर्गार  जिले  का  दौरा  किया  यह  एक

 362



 8  1914  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 ऐसा  अमानवीय  दृश्य  था  कि  इसे  देखकर  वे  हतप्रभ  रह  किन्तु  हालांकि  20  वर्ष  का  समय  बीत  चुका

 है  फिर  भी  इस  क्षेत्र  में  लोगों  की कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  मैं

 कालाहांडी  और  बोलनगीर  जिलों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 इसी  प्रकार  आंध्र  के  रायलसीमा  क्षेत्र  में  लम्ब्रे  समय  से  सूखा  पड़  रहा  है  ।  महाराष्ट्र  के  कुछ  भागों
 में  जहाँ  तक  मुझे  पता  26  जिलों  में  लम्बे  समय  से  सूखा  पड़  रहा  इसके  लिए  नीति  बनाना
 श्यक  है  ।  नीति  कंसी  होनी  चाहिए  दीघेंकाल  तक  सूखे  से  प्रभावित  रहने  वाले  क्षेत्रों  हेतु  राष्ट्रीय  नीति
 कंसी  होनी  चाहिए  ।  आवश्यक  यह  है  कि  आने  बाले  समय  के  लिए  लोगों  की  शिकायतों  को  कंसे  कम

 किया  जा  सकता  है  ।  इस  बात  में  कोई  संशय  नहीं  है  कि  ऐसे  में  राहृत  का  प्रश्न  सामने  आता  हम

 शहत  के  बारे  में  बातें  तो अधिक  करते  जो  बात  आवश्यक  है  वह  यह  कि  देश  के  दीघंकाल  तक  सूखा
 प्रभावित  रहने  वाले  क्षत्रों  का  पता  लगाया  जाए  ओर  इसे  कम  करने  तथा  इसमें  कमी  लाने  के  लिए  एक

 राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  से  इस  देश  में  कुछ  क्षत्र  ऐसे  हैं  जो  लम्बे  समय  तक  बाढ़  और  चक्रवात  से  प्रभावित

 रहते  हैं  ।  आपको  पता  है  कि  उड़ीसा  में  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  एक  के  बाद  एक  करके  दो  चक्रबात

 आए  हैं  ।  जब  तूफान  आता  है  तब  आप  यह  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  कि  किस  प्रकार  से  यह  हर  चीज

 को  हानि  पहुंचा  देता  है और  यह  कितनी  हानि  पहुंचा  देता  मेरे  विचार  से  उड़ीसा  में  गरीबी  के  कारणों

 में  से एक  कारण  इसके  कुछ  भागों  में  दीघंकाल  तक  आने  वाली  बाढ़  इसके  साथ-साथ  सूखा  और  चक्रवात

 है  ।  स्व०  श्री  गोपबंधु  दास  उड़ीसा  को  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  ले आए  थे  क्‍योंकि  वे  सुखे  और  तूफान
 आदि  से  प्रजनित  गरीबी  को  देखकर  बहुत  दुःखी  हुए  थे  ।  इसमें  कोई  शंका  नहीं  है  कि  राहुत  दी  जाती

 पर  क्‍या  इससे  इसमें  कभी  आएगी  ?  यही  कारण  है  कि  तुरन्त  कार्ये  आरम्भ  किए  अब  हस  क्षेत्र  की

 अथंगावस्था  को  43  वर्ष  बीतने  पर  तो  स्थायीत्व  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  को  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  करनी  चतक्रत्रात  और  बाढ़  के  प्रभाव  को  कम

 करने  के  लिए  विस्तृत  योजना  तैयार  की  जानी  चाहिए  |  इसके  लिए  क्षेत्रों  की  पहचान  की  जानी

 चाहिए  ।  इस  बात  में  कोई  संशय  नहीं  है  कि  हर  ब्यक्ति  यह  मांग  करेगा  कि  राज्य  को  कुछ  सहायता  दी

 »  जानी  कम  संसाधनों  वाली  कोई  भी  राज्य  सरकार  यह  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  राज्य  इस  कार्य

 को  नहीं  कर  सकते  ।  सूखे  को  कम  करने  के  लिए  जो  चीज  आवश्यक  है  वह  सिंचाई  हमारे  पास  पर्याप्त

 मात्रा  में  भूमिगत  और  नदी  जल  उपजब्ध  हम  यह  कार्य  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  पूरा  नहीं  कर

 सके  इसके  बारे  में  जिक्र  करने  के  लिए  मेरे  पास  अवसर  क्‍या  यह  काम  केवल  पैसे  ये  किया  जा

 सकता  है  ?  कया  यह  कारें  लोगों  के  सहयोग  से  नहीं  किया  जा  सकता  अपने  जीवनकाल  में  मैंने  देखा

 है  जब  हजारों  लाखों  एकड  उपजाऊ  भूमि  जलमग्न  हो  गई  थी  और  जब  फसल  नष्ट  हो  मई  तब  सरकारी

 तंत्र  पानी  बाहर  निकालने  में  असफल  रहा  लेकिन  हजारों  लोग  संगठित  हुए  ओर  उन्होंने  अपने  परिश्रम

 से  सरकार  से  घन  लिए  बिना  नदी  के  मुह  को  यह  हमारे  राष्ट्रीय  नेतृत्व  का  मामला  है  ।

 हमारा  राष्ट्रीय  नेतृत्व  यह  जानता  है  कि  वे  कौन  सी  समस्याएं  हैं  जिन्हे  देश  झेल  रहा  है  और  इन्हें

 किस  प्रकार  कम  किया  जा  सकता  हमारे  राष्ट्रीय  नेतृत्व  को  चाहिए  था  कि  लोगों  के  सहयोग  से  काम

 किया  दुर्भाग्यवश  कांग्रेस  जो  सत्ता  में  लोगों  से  दूरी  बनाए  हुए  हैं  और  वह॒कार्यों  को

 अपने  लाभ  और  कमीशन  जादि  के  लिए  ठेकेदारों  द्वारा  ही करवाना  चाहती  है  ।  इसके

 अजनशकित  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।  वह  ऊर्जा  जिसका  संचार  गांधी  जी  ने  लोगों  में  किया  अब
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 नहीं  रही  अब  सरकार  राजनीति  खेल  रही  है  कि  किस  राज्य  को  अधिक  और  किस  राज्य  को  कम

 मिलेगा  ।  यह  वह  राजनीति  है  जिसे  केन्द्र  खेल  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हुं  कि यह  सही  समय  है

 कि  राष्ट्र  को  इत  आपदाओं  से  बर्बाद  होने  स ेबचाना  चाहिए  ।  पूरे  राष्ट्र  को  संगठित  करना  त्राहिए  ओर

 सरकार  को  लोगों  के  सहयोग  से  इन्हें  कम  करने  के  लिए  रणनीति  तैयार  करनी  सरकार  को  इसे

 करमे  में  असफल  नहीं  होना  चाहिए  और  इसके  अतिरिक्त  राहत  का  प्रश्न  आता  है  तो  हम  देखते  हैं  कि

 नौवें  वित्त  आयोग  के  मार्गनिर्देश  अपर्याप्त  हैं  ।  अब  मैं  इसके  बारे  ढोलू

 अकाल  राहत  के  लिए  उड़ीसा  को  47  करोड़  रुपये  मिले  |  पिछले  चार  वर्षों  में  उड़ीसा  में  तीन

 बाढ़  आई  और  दो  बार  चक्रवात  आया  और  तत्कालीन  प्रधान  मंत्रियों  ने  वहां  का  दौरा  किया  ।  हाशांकि

 पिछले  वर्ष  प्रधान  मंत्री  श्री  नरसिंह  रख  और  कृषि  मन्‍्त्री  श्री  के०  सी०  ने  भी  वहां  का  दौरा  किया

 और  बाढ़  की  स्थिति  का  जायजा  किया  ।  लेकिन  उन्होंने  क्या  किया  ?  वे  नौवें  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  बोलते  हैं  जब  मैं  मांग  करता  हुं  कि इन  आपदाओं  को  आपदाओं  की  तरह  समझना

 चाहिए  मुझे  याद  है  कि  माननोय  कृषि  मन्त्री  जी  ने  मुझे  कहा  था  कि  उड़ीसा  सरकार  इस  प्रकार  से  बरताव

 नहीं  कर  रही  है  कि  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  अगर  उड़ीसा  सरकार

 इस  प्रकार  से  बरताव  नहीं  करती  है  अथवा  कुछ  गलत  सूचनाएਂ  नहीं  भेजती  है  अथवा  यू  कहे  कि  वह

 स्थिति  की  गम्भीरता  को  कम  करके  आंकती  है  लेकिन  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  स्वयं  वहां  का  दोरा  किया  था  और

 स्थिति  का9जायजा  लिया  था  !  जब  गंजम  जिले  में  भयंकर  बाढ़  आई  थी  तो  उस  झ्मय  प्रधान  मंत्री

 श्री  चन्द्रशेखर  थे  मैं  उनसे  व्यक्तिगत  रूप  से  मिला  था  और  उनसे  निवेवन  किया  था  कि  वह  वहां  का

 दौरा  करें|  वह  वहां  गए  थे  और  उन्हों  50  करोड़  रुपये  देने
 का

 वायदा  किया  था  और  वह  50  करोड़

 रुपये  उड़ीसा  में  कमी  भी  नहीं  पहुंच

 अब  आप  स्थिति  का  अनुमान  लगा-सकते  हैं  जब  इन  चार  महीनों  के  दौरान  उड़ीसा

 को  बाढ़  ओर  चक्रबात  मे  घेर  लिया  ।  उड़ीसा  सरकार  किस  प्रकार  लोगों  को  आवश्यक  सहायता  दे

 सकती  है  जब  केन्द्र  अपने  मार्ग-निर्देशों  में  परिवर्तन  नहीं  करता  ?

 मुझे  याद  है  जब  मैं  भूख  हड़ताल  पर  था  मुझे  जेल  ले  जाया  गया  जहां  5  फुट  6  इच  की  एक

 आरपाई  थी  लेकिन  मेरी  लम्बाई  6  फूट  ।  इच  है  ।  मैंने  जेलर  से  कहा  कि  मैं  इस  पर  सो  नहीं

 इस  पर  जेलर  ने  कहा  आपको  इसी  पर  सोना  मैंने  उनसे  पूछा  कि  क्या  चारपाई  आदमी  के  हिसाब

 से  रखनी  चाहिए  अधवा  अ!दमी  को  ध्यान  में  रखकर  चारपाई  रखनो  चाहिए  अथवा  चारपाई  के  नाप

 के  अनुसार  आदमी  को  लागा  जाना  चाहिए  |

 मैं  कृषि  मंत्री  जी  का  ध्यान  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  जिसने  कुछ

 मार्गनिदेश  निर्धारित  किए  हैं  क्या  आप  कभी  कुछ  यंत्रवत्‌  और  नोकरशाही  की  दृष्िट  से  देखने  जा  रहे

 अथवा  अपने  पास  मानव  हृदय  है  ?  यदि  अपने  पास  मानव  हृदय  है  यदि  आप  परोच  सकते  हैं  कि  यह  मानव

 की  तकलीफों  का  प्रश्न  है  तो आपको  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  तरीके  खोजने  होंगे  !  जब  तक  वह

 भूति  नहीं  दिखाई  जब  तक  परस्पर  स्वयं  लोगों  की  परेशानियों  को  प्रतिध्वनित  नहीं  तब  तक

 औपचारिक  उत्तर  देकर  अथवा  सदन  में  इन  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  से  ही  समस्याओं  को  हल  नहीं  किया

 जा  सकेगा  |

 मैं  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  उड़ीसा  की  वर्तमान  त्रासदी  को  देखते  हुए  कृषि

 मस्त्री  को  हमारी  समस्याओं  पर  ध्यान  देना  न  केवल  उड़ीसा  बल्कि  देश  भर  के  उन  सभो
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 क्षेत्रों  को  पहचानना  चाहिए  जो  सूखे  और  बाढ़  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हैं  और  दस  बर्षों

 जवधि  के  अन्तगं  त  चक्रवात  के  प्रभावों  का  कम  करने  के  विचार  से  और  बाढ़ों  को  कम  करने  के  लिए  एक

 राष्ट्रीय  प्राधिकरण  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  वही  हमारा  राष्ट्रीय  उद्देश्य  होना  चाहिए  जिसके  द्वारा

 हम  बाढ़  थोर  सूखे  चक्रवात  की  चुनोतियों  का  सामना  कर  सकते  हैं  और  अपनी  ग्रामीण  अभथंब्यवस्था  में

 स्थिरता  ला  सकते  हैं  ।

 थी  नोतीश  कूसार  सभापति  जी  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  सदन  में  सो  रहे  हैं  भाक

 इनको  जाने  दीजिए  जरा  आराम  कर  इनको  सो  लेने  इनको  भी  सुविधा  आराम  करें
 क्योंकि  अभी  इनका  बिजिनेस  नहीं  आया  अभी  भी  जागे  नहीं  हैं  सोये  हुए  हैं

 थी  के०  पो०  रेडडय्या  हमने  17  को  ही  सूखे  की  स्थिति  पर  ध्यानाकर्षण  सूचनाਂ
 दी  थी  ।  हमें  भी  बोलने  का  मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  सहोदय  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि हम  इस  विषय  पर  कितनी  देर  तक  चर्चा  करते  रहेंगे  ।

 इसका  समय  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  और  मुझे  अभी  भी  कई  नाम  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 कृषि  सन्त्री  बलराम  :  कहीं  तो  समय  सीमा  होनी  चाहिए  ।

 थी  सवास  चम्र  नाथक  इसे  आज  ओर  अभी  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्रो  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  मेरी  ध्यानाकषंण  सूचना  को  मुख्य  रूप  से  हइस  आधार  पर  नामंज्र
 कर  दिया  गया  कि  इस  पर  चर्चा  की  जा  रही

 सभापति  महोदय  :  ठीक  है  मैं  एक  अथवा  ढटो  सदस्यों  को  अनुमति  देता  हूं  तत्पश्चात्‌  माननीय

 मम्त्री  जी  उत्तर

 करी  के०  पी०  रेड्डब्या  यादव  :  जिन  सदस्यों  ने  ध्यानाकर्षण  सूचनाएं  दी  थी  उन्हें  बोने

 की  अनुमति  दी  जानी

 समापति  महोदय  :  आपको  उन  दो  सदस्यों  में  सम्मिलिस  किया  जाता

 शी  सवास  अन्द्र  नायक  :  मैं  कालाहांडी  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  और  वहां  बच्चे  बेचे  जा  रहे

 है  ।  मुझे  भी  बोलने  का  मौका  दिया  जाना

 समापति  महोक्य  :  ठीक  है  मैं  अधिक-से-अधिक  सदस्यों  को  बोलने  का  मौका  दू  गा  ।  कृपया  अब

 जाप  बैठ  जाइए  ।

 भरी  राजेल  अग्निहोत्री  सभापति  सूखे  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  दो  दिनों  से  चर्चा

 चल  रही  देश  में  जो  सूखे  से  उत्पन्न  स्थिति  इस  सदन  के  सभी  पक्षों  के माननीय  सदस्यों  ने  उसकी

 गोर  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  चिन्ता  व्यक्त  की  वह  बहुत  गम्भीर

 आज  देश  के  कई  ऐसे  भाग  हैं  जो  सूखे  की  भयंकर  चपेट  में  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को  यहां
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 दिल्ली  में  कुछ  बदल  दिखायी  पड़  रहे  उन्हें  देखकर  वे  शायद  यह  समझ  रहे  होंगे  और  देश  के  कुछ  भागों

 में  वर्षा  होने  के  जो  समाचार  मिल  रहे  उनके  आधार  पर  वे  समझते  होंगे  कि  सूखे  से  शायद  देश  को

 राहत  मिली  लेकित  माततीय  सम्रापति  मानतीय  मन्त्री  जी  को  यह  प्रश्न  गम्भी  रता  से  लेना

 चाहिये  क्‍योंकि  कई  वर्षों  के लगातार  सूखे  के कारण  आज  देश  में  गम्भीर  स्थिति  है  और  यह  देश  संकट

 से  गुजर  रहा

 इसी  सदन  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  सदन  ने  बहुत  ही  आक्रोश  के  साथ  मन्‍्त्री  जी  से  मांग  की  भी

 और  देश  को  चेतावनी  दी  धी  कि  सूखे  से  निपटने  के  लिए  सरकार  को  कोई  न  कोई  काये-योजना  तैयार

 करनी  चाहिए  ।  यह  ज्यादा  दिनों  की  बात  माननीय  मन्‍्त्री  जी  नहीं  इसी  सदन  में  एक  प्रश्न  में  आपका

 उत्तर  था  कि  मैं  गम्भीर  हूं  ओर  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पूरी  तरह  से  चिंतित  हैं  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  माननीथ  मन्त्री  जी  जब  सभी  सदस्यों  के  सभी  प्रश्नों  के  जवाब  में  अपना  वक्‍तब्य  तो

 इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  आप  देश  के  सामने  कोई  आपातकालीन  योजना  निश्चित  रूप  से

 चोजित

 माननीय  सभापति  मैं  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश
 भी  आज  सूखे  की  चपेट  में  यह  हो  सकता  कि  उत्तर  प्रदेश  के  10-12  जिलों  को  छोड़कर  बाकी

 डत्तर  प्रदेश  के  जो  शेष  जनपद  वे  सूखे  के  घेरे  में  पड़े  हुए  है ंऔर  इसका  मुख्य  कारण  है  कि  उन

 पदों  में  पिछले  वर्ष  भी  वर्षा  का  ओसत  कम  था  और  प्रकृति  ने  इस  बार  भी  उन  जनपदों  के  उन  क्षेत्रों  में

 वर्षा  का  अनुपात  बहुत  कम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  मामले  में  सचेत  लेकिन  माननीय  मन्त्री

 मैं  आपसे  अपेक्षा  करता  हूं  कि  आप  शीघ्र  ही  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  आप  दिल्ली  में  आमंत्रित

 करेंदे  तथा  अपनी  ओर  से  किसी  समिति  का  गठन  करेंगे  और  इस  संकट  को  समाप्त  करने  के  लिए  आप

 दीघकालीन  और  तुरन्त  कोई  ऐसी  योजना  देश  के  सामने  प्रस्तुत  करेंगे  जिससे  इस  सूखे  की  स्थिति  से  उनको

 राहुत  मिल  सके  ।

 माननीय  सभापति  आज  देश  के  संकट  की  अवस्था  में  माननीय  मंत्री  जी और  सरकार  का  ध्यान

 इस  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  आज  हिन्दुस्तान  के  सभी  राज्यों  में  ऐसे  बहुत  बड़े  भू-भाग  हैं  जो

 क्षेत्रीय  असन्तुलन  के  कठधरे  में  खड़े  हुए  जहां  विकास  की  योजनाएं  नहीं  पहुंच  पाई  हैं  और  वे  सारे

 झाग  छोटे-छोटे  राज्यों  से  बहुत  बड़े  मैं  माननीय  मन्त्री  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 धध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  का  जो  पठारी  क्षेत्र  जिसे  बु  देलखण्ड  के  नाम  से  जाना  जाता  है  और

 जिसमें  2।  जनपद  आते  वहां  से  मैं  भी  निर्वाचित  हो  कर  आया  वहां  से  अजु  न  सिंह  श्रीमती

 विजयाराजे  सिंधिया  और  वित्त  राज्य  मन्त्री  भी  वहीं  से  निर्वाचित  होकर  आए  जिसे  बु  देलखण्ड  कहते

 वह  आज  पठार  पर  बसा  हुआ  वहां  आज  पीने  का  पानी  नहीं  सूखे  की  चपेट  में  यह  पीने  के

 पानी  की  सिंचाई  के  साधनों  की  कमी  की  समस्या  आज  से  नहीं  है  पिछले  40  वर्षों  स ेचली  आ

 रही  है  और  ये  समस्याएं  इस  क्षेत्र  में  एक  महामारी  के  रूप  में  खड़ी  हुई  हैं  । लेकिन  इस  समय  तो  यह  क्षेत्र

 सूखे  की  चपेट  में  भले  ही  उस  क्षत्र  स ेआज  किसी  के  मरने  की  खबर  नहीं  आई  लेकिन  माननीय

 मंत्री  जी  का  ध्यान  मैं  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  आज  पेयजल  का  संकट  खड़ा  हो  गया

 है  ।

 माननीय  सभापति  मैं  आपके  साध्यम  से  माननोय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश

 के  अम्दर  ऐसे  बहुत  से  अपेक्षित  क्षेत्र  जो  आपके  कई  प्रदेशों  जैसे  केरल  और  असम  आदि  से
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 जनसंख्या  ओर  क्षेत्रफल  दोनों  में  बड़े  लेकिन  आज वे  क्षंत्र  सूखे  की  लपेट  में  आज  सूखे  की  काली
 छाया  इन  प्रदेशों  के  इन  क्षेत्रों  में  छाई  हुई  उसकी  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिल्लाना  चाहता  हूं  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  कहता  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  पीने  से  पानी  का  भयंकर  संकट  सिंचाई  के  साधन

 बहुत  कम  उपलब्ध  इसी  कारण  से  40  वर्षों  से  उस  क्षत्र  में  उद्योग  नहीं  पनप  सके  सारा  जनजीवन
 खेती  पर  आधारित  है  ।  पिछले  वर्ष  भी  सूखे  की  स्थिति  थी और  आज  तो  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  है  ।

 खरीफ  की  फसल  बोई  नहीं  जा  सकी  है  और  जब  वर्षा  का  स्तर  इतना  कम  है  तो  रबी  को  फसल  भी  उस

 क्षेत्र  में  नहीं  होगी  ।  लोगों  के  लिए  उस  क्षत्र  में  रोटी  की  समस्या  छात्रों  के  सामने  सही  ढंग  से  शिक्षा

 प्राप्त  करने  में  समस्या  होगी  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०पी०  नाम  की  गांव  का

 पानी  गांव  में  रखने  की  जो  योजना  तैयार  की  गई  है  उसकी  गति  बहुत  धीमी  सूखे  के  इस  काल  में  मैं

 कंषि  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  आपके  हृदय  में  पीड़ां  आप  इसान  के  दुख  दर्द

 को  समझना  चाहते  हैं  तो  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  जो  पठारी  क्षेत्र  बु  देलखंड  दो  दिन  में  डख

 क्षेत्र  का  दौरा  आपको  पता  लगेगा  कि  वहां  का  नौजवान  आज  किस  प्रकार  से  रोटी  के  लिए  जानवर

 चारे  के  पीने  के  पानी  के  लिए  तरह  रहे  हैं  ।  मैं  आपका  विशेष  रूप  से  उस  क्षंत्र  की  ओर  दिलाना

 चाहता  मैं  अपेक्षा  करता  हुं  कि  भारत  सरकार  ने  जो  योजनाएं  चला  रश्वी  हैं  ओर  जिसकी  गति  धीमी

 केन्द्र  सरकार  को  उस  क्षत्र  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  को  धन  देना  चाहिए  |  उसके  लिए  केस

 सरकार  जो  उपेक्षा  कर  ही  है  उसके  लिए  चिन्ता  करनी  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  सूखे  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  ध्यान  दिलाए  ।  ये  क्षेत्र  आज  40  वर्षों  से  पीने  का  पानी

 प्राप्त  नहीं  कर  सके  ये  क्षेत्र  आज  इस  प्रकार  से  सूखे  की  चपेट  में  हैं  कि  कल  रोटी  के  मोहताज  हो
 जाए  ऐसे  पिछड़  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  आप  विशेष  योजनाएं

 क्षी  के०  पो०  रेडडस्या  यादव  :  सभापति  देश  में  व्याप्त  सूखा  स्थिति  के

 विस्तार  में  जाये  बिना  मैं  कृषि  मन्त्री  जी  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ताकि  वह  अतिशीष्य  कार्यवाही
 कर  सके  ।  देश  में  व्याप्त  स्थिति  बहुत  गम्भीर  कृषि  उत्पादन  में  केवल  5  प्रतिशत  की  कमी  पूरे  देश  की

 अर्थव्यवस्था  को  झकझो र  देगी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कृषि  मन्त्रालय  सूखे  की  स्थिति  को  किस  प्रकार  जांच

 पड़ताल  कर  रहा  पिछले  वर्ष  मात्र  दस  लाख  टन  गेहूं  के  आयात  ने  वित्त  मन्त्रालय  ओर  पूरे  देश

 को  हिलाकर  रख  दिया  अब  जैसे  कि  आंकड़े  उपलब्ध  आज  की  तारीख  विभिन्‍न  राज्यों  में  बौर
 विशेषरूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  कृषि  उत्पादन  में  कन्नी  आई  है  आंकड़े  बताते  हैं  कि  कृषि  उत्पादन  में  कमी

 तकरीबन  10  से  12  प्रतिशत  की  हुई  है  सरकारी  आंकड़  क्या  बताते  हैं  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।  जहां  तक

 खरीद  का  सम्बन्ध  है  इसमें  कम  से  कम  10  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  जून  के  अन्त  तक  आंध्र  प्रदेश  में  पोधा

 रोपण  कार्य  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  था  ।  अब  जुलाई  खत्म  होने  वाला  पोधशाला  नष्ट  हो  चुकी
 आज  वहां  पीने  का  पानी  नहीं  है  और  आंध्न  प्रदेश  सरकार  जहां  तक  मुझे  मालूम  अभी  तक  कदम

 उठाने  प्रारम्भ  नहीं  किये  है  जो  खेतिहर  किसानों  की  सहायता  करेंगे  ।  पौधशालाए  सिचाई  न  होने  अथवा

 वर्षा  का  जल  न  मिलने  से  नष्ट  हो  गई  है  और  बीजों  की  भी  कमी  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बात

 का  आकलन  किया  गया  है  कि  क्या  ख  रीफ  फसल  के  लिये  बीजों  की  कमी  है  अथवा  नहीं  कृषि  मस्त्री  के

 पास  उपयुक्त  स्थानों  पर  आवेश्यक  भण्डार  हो  सकता  है  लेकिन  आंप्र  प्रदेश  में  बोजों  की  समस्या  उन्हें
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 TS  नमन

 जननी  पौधशालाएं  उगानी  पढ़ें  गी  और  तत्पश्चात्‌  पौधा  रोपण  किया  जाएगा  ।  यहां  उवंरकों  की  भी  कमी  है

 भोर  इन  सबसे  ऊपर  आंध्र  प्रदेश  में  किसानों  के  पास  धन  भी  नहीं  है  ।

 हमें  चक्रवातों  से बार-बार  से  नुकसान  हुआ  है  ।  1989  भयंकर  चक्र  बात  आपका  और  श्री

 वी०  पी०  सिह  ने  उस  चक्रवात  को  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  था  और  केन्द्र  न ेउसके  लिये  केवल  80

 करोड़  रुपये  दिए  थे  ।  डसके  पश्चात्‌  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  की  जल  प्रबन्ध  प्रणाली  से  निपटने  के  लिए  कोई

 सहायता  तक  नहीं  दी  बाद  में  पिछले  वर्ष  सितम्बर  में  भारी  वर्षा  तथा  बाढ़  आयी  और  फसल  पूरी
 तरह  बर्बाद  हो  राज्य  अथवा  केन्द्र  ने किसानों  को  कोई  विशेष  सहायता  नहीं  दी  ।  अब  आंध्र  प्रदेश  में

 पानी  तथा  पशुओं  के  चारे  की  कमी  की  स्थिति  है  अब  पशुओं  की  संख्या  कम  हो  गयी  है  ।  वहां  पर  जितने

 भी  पशु  है  उन्हें  कसाईखातों  में  बेचा  जा  रहा  इस  प्रकार  देशभर  में  पशुओं  की  संड्या  कम  हो  गयी

 हैं  जिससे  देश  में  पारिस्थितिकीय  असुस्तुलन  हो  जाता  है  ।  अब  कृषि  मम्त्रालय  के  तीनों  मंत्रियों

 को  तीन  हैलीकाप्टर  श्खने  की  अनुमत्ति  दी  जानी  अपने  कार्याक्षयों  में  उन्हें  आपात  कक्ष  खोलने

 ऋअहिए  तथा  उन्हें  राज्यों  से  यह  जानकारी  प्राप्स  करती  चाहिए  कि  राज्यों  के  कौन  से  भाग  में  बीज

 उपलब्ध  नहीं  सरकारी  बैंक  ऋण  नहीं  दे  राष्ट्रीय  कृषि  बैंक  ऋण  नहीं  दे  रहा  इत्यादि  ।  आंध्र  प्रदेश

 में  बार-वार  चक्रवात  आने  के  कारण  किसान  अपने  ऋण  लौटा  नहीं  सके  ।  महोदय  कया  आप  जानते  हैं
 कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  क्या  किया  ?  तकनीकी  तौर  पर  उन्होंमे  किताबों  में  लिखा  है  कि  ऋणों  का

 अुगतान  कर  दिया  गया  है  ओर  ऋण  दुबारा  दिए  गए  हें  ।  किन्तु  परिणाम  यह  है  कि  कृषि  करने  वाले

 किसानों  के  हाथ  में  पैसा  है  ही  नहीं  ।  कृपया  तकनीकी  बातों  से  मत  बे  अब  आपको  किसानों  के

 पाक्ष  जाकर  यह  देखना  चाहिए  कि  खरीफ  के  मौसम  में  आदान  प्राप्त  हो  सकें  ।  यदि  आप  उवेरकों  अथबा

 उध्े  रकों  की  खरीद  के  लिए  धन  का  प्रबन्ध  नहीं  करते  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  देश  को  एक  गंभीर  स्थिति

 का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  कृषि  उत्पाद  के  पांच  से  दस  प्रतिशत  से  आप  परेशानी  की  स्थिति  में  पहुंच

 इससे  आपकी  सरकार  हिल  सकती  है  ओर  बचाव  के  लिए  कोई  सामने  नहीं  मुख्य

 मंत्रियों  अथबा  कृषि  मंत्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  करें  और  उ  नसे  उनकी  योजनाओं  के  बारे  में  पूछें  और

 क्या  वे  खरीफ  के  मौसम  में  सहकारी  बैंक  से  ऋण  दे  सकेंगे  या  नहीं  ।  यह  मुख्य  कारण  मेरा  सुशाव  है

 कि  बापको  ध्याज  अथवा  ऋण  हो  क्षमा  कर  देना  अथवा  पिछले  ऋण  को  अलग  रखकर  नए

 ऋण  दें  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराता  हूं  कि किसानों  को नए  ऋण  दिए  जामे  चाहिए  ताकि  खरीफ  के  मौसम

 में  बह  कुछ  आदान  ले  सकें  ओर  इस  तरह  से  देश  की  आधथिक  स्थिति  को  बचाने  के  लिए  कृषि  उत्पादन

 बढ़ा  सके  ।

 यह  कहते  हुए  मुझे  खेद  है  कि  कृषि  मन्त्रालय  का  प्रशासनिक  तंत्र  सो  रहा  है  |  वे  हर

 बात  को  बड़ी  लापरवाही  से  लेते  हैं  ।  वे  कार्यवाही  तभी  करते  हैं  जव  सब  go  पूरी  तरह  वर्बाब  हो  गाता  है

 मैं  कृषि  मस्त्री  जो  एक  किसान  हैं--शहर  के  किसान--से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने  सभी  प्रस्ताबों

 को  कार्यान्वित  करें  ।  देश  के  तीन  चौथाई  से  अधिक  भाग  में  अच्छी  वर्षा  होती  अब  जबकि  बरसांतें  आ

 गयी  कृपया  सोये  न  रहें  और  बातों  को  लापरवाही  सेन  यदि  बरसात  हो  भी  जब  तक  आप

 खोद्यन  नहीं  देते  ओर  किसानों  के  लिए  ऋण  की  व्यवस्था  नहीं  करते
 तो

 सफलता  नहीं  मैं

 श्लसनीय  कृषि  मन्त्री  से  विनम्रतापूर्बक  अनुरोध  करता  हूं  कि  ऋण  देने  सम्बन्धी  तकनीकी  बातों  को  भूल

 देश  को  बचाने  के  लिए  कृषि  उत्पादों  को  बढ़ामे  के  लिए  किसानों  को  नए  ऋण  दिए  जाने  चाहिए  ।
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 भो  नोतोश  कुमार  :  इनका  हैलीकाप्टर  वाला  सुझाव  एक्सैप्ट  कर  फाहनेंस  मिनिस्टर

 बंठे  हैं  ।

 थओ  राम  प्रसाद  सिह  :  माननीय  सभापति  आज  हम  जिस  गम्भीर  स्थिति  पर

 चर्चा  कर  रहे  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  यह  चर्चा  कोई  पिछले  45  वर्षों  से  होती  आ  रही  है  लेकिन

 45  वर्षों  में  हमारी  चर्चा  का  कोई  अच्छा  परिणाम  नहीं  निकला  |  हमारी  सरकार  की  इतनी  अनुदार
 नीति  रही  और  खासकर  के  कृषि  के  सम्बन्ध  में  इतनी  अनुदार  नीति  रही  कि  हम  आज  तक  45  वर्षों  में
 अपने  देश  के  पूरे  खेतों  को  पानी  नहीं  दे  केवल  3।  प्रतिशत  ही  हम  खेत  को  पानी दे  पाये  बड़े
 धिद्वान  प्रधान  बड़े  एग्रीकल्चरिस्ट  लोग  भी  आये  लेकिन  भारतीय  कृषि  की  दशा  बड़ी  उदासीन

 रही  ।

 हम  कह  डालते  हैं  कि  भारत  किसानों  का  देश  है  और  इसमें  किसान  रहते  हैं  लेकिन  किसान  बराबर

 दुश्ली  रहते  कभी  भी  हमने  किसानों  के  प्रति  कोई  उचित  व्यवहार  नहीं  न  उनके  लायक  कोई
 काम  आज  स्थिति  यह  है  कि  बराबर  हमें  सूखे  क ेऊपर  चर्चा  करनी  पड़  रही  सूखा  देश  की

 स्थाई  समस्‍या  हो  गया  है  और  जब  तक  हम  इसका  स्थाई  समाधान  के  निदात  के  लिए  कोई  योजना  नहीं

 बनाए  तब  तक  हम  इसपर  काबू  नहीं  पा  लोग  कहते  हैं  कि  सूखा  इतना  पड़ा  है  कि  पानी  की

 भी  दिक्कत  हो  गई  है  और  हम  पीने  के  लिए  पानी  भी  नहीं  दे  पाते  हैं  ।

 थी  नीतोश  कूमार  :  आप  नाम  बदलवा  बाहर  टी०  वी०  पर  आ  रहा  राम  शरण
 यादव  जबकि  बोल  रहे  हैं  श्री  राम  प्रसाद  सिह  ।

 सभापति  महोदय  :  करेक्ट  कर

 थो  राम  प्रसाद  सिह  :  तो  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  हमारे  जो  एक  तत्कालीन  इरीगेशन
 मिनिस्टर  उन्होंने  कहा  कि  हमारी  भी  यह  मान्यता  है  कि  इस  देश  में  सतही  जल  और  भूगर्भ  जल  की
 कमी  नहीं  है  लेकिन  हमारी  योजनाएं  न  तो  सतही  जल  के  लिए  बनी  हैं  ओर  न  भूगर्भ  जल  के  लिए  कोई

 बड़ी  योजना  बनती  है  ।  हमारे  देश  में  बड़ी-बड़ी  योजनाएਂ  उनपर  काफी  ख्च  होता  है  लेकिन  आज  वह
 बड़ी  योजनाएं  भी  असफल  हो  रही  जसे  पंजाब  और  हरियाणा  में  कम  बारिश  होती  बिद्ठार  में

 लगभग  44  इंच  बारिश  होती  पंजाब  में  केवल  चौदह  या  15  इंच  ही  बारिश  होती  है  लेकिन
 पंजाब  और  हरियाणा  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  हो  गई  है  ओर  मैं  इसका  श्रेय  खासकर  के  तत्कालीन  मुख्य
 मन्‍्त्री  प्रताप  सिंह  करों  को  देना  चाहता  उन्होंने  जो  योजनाएं  उसका  परिणाम  है  कि  आज

 पहले  वहां  घान  की  फसल  नहीं  होती  लेकिन  आज  पंजाब  घान  की  पैदावार  में  भी  आगे  लेकिन

 बिहार  जंसा  प्रदेश  जहां  पानी  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  लेकिन  योजनाओं  के  अभाव  में  उस  पानी  का
 उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  आज  ।5  वर्ष  पुरानी  मेरे  क्षेत्र  की सोन  बहर  सिंचाई  प्रणाली  से  किसानों
 को  पानी  नहीं  दे  पा  रहे  क्योंकि  यह  योजना  बेकार  हो  गई  इससे  10  लाख  हैक्टर  जमीन  की

 सिंचाई  होती  थी  ।  इसके  आधुनिक्रीकण  के  लिए  मैंने  कई  बार  शून्यकाल  में  और  वसे  भी  कृषि  ओर  जल
 संसाधन  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाया  वहां  के  किसानों  ने  बोट  क्लब  पर  इसके  लिए  आकर  धरना  भी

 दिया  लेकिन  इस  ओर  सरकार  ने  अभी  तक  ध्यान  नहीं  दिया  इसकी  वजह  से  जहां  सूले  के  समय

 पानी  की  कमी  होने  से  हमारे  किसानों  को  सुखाड़  का  सामना  करना  पड़ता  वह्ढीं  पर  बरसात  के  दिलों
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 में  बाढ़  का  सामता  करना  पड़ता  इसलिए  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  शीघ्र  ही  इस  पुरानी
 योजना  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  कायंवाही  की  जाए  ।

 सभापति  बिहार  में  कदवन  और  कदमचट  सिंचाई  योजनाएं  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी
 केन्द्र  सरकार  इन  योजनाओं  के  भ्रति  उदासीन  जिसकी  वजह  से  योजनाए  पूरी  नहीं  हो  पा  रही  इस
 बारे  में  सरकार  को  शीघ्र  कायेवाही  करनी  चाहिए  और  इस  बारे  में  मैं  यह  भी  निवेदन  करनः  चाहता  हूं
 कि  बड़ी-बडी  योजनाए  तो  बड़े-बड़े  इंजीनियर  बना  देते  लेकिन  सरकार  को  छोटी  योजनाओं  की  तरफ
 भी  ध्यान  देना  छोटी  योजनाओं  को  वर्तमान  में  राज्य  सरकार  पर  छोड़  विया  गया  लेकिन

 इस  ओर  केन्द्र  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जैसे  निजी  दयूबवेल  के  लिए  क्पिनों  को  सबसिडी  देनी
 किसानों  को बिजली  और  डीजल  उपलब्ध  करवाना  जो  अभी  हम  नहीं  करवा  पा  रहे

 बिहार  में  150.  मेगावाट  बिजली के  संयंत्र  लगे  लेकिन  बिजली  का  उत्पादन  कुल  300-400

 मेगावाट  ही  हो  पाता  जिसके  परिणामस्वरूफ  किसानों  को  ट्यूबवेल  के  लिए  बिजली  उपलब्ध  नहीं  हो
 पाती  डीजल  भी  किसान  को  हम  नहीं  उपलब्ध  करा  पाते  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि

 छोटी  योजनाओं  की  तरफ  भी  केन्द्र  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  और  इस  काम  को  केन्द्र  सरकार  को
 अपमे  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  माइनर  इरीगेशन  प्रोजेक्ट  जो  राज्य  सरकारें  तैयार  करती  इन  योजनाओं
 को  केन्द्र  सरकार  को  अपने  हाथ  में  लेता  चाहिए  ।  हमारे  जो  पहाड़ी  इलाके  वहां  पर  100-100  एकड़
 के  ताल  बनाने  की  व्यवस्था  की  जानी  जिनमें  पानी  का  स्टोरेज  किया  जा  सके  और  उससे

 तिलहन  की  फसल  ली  जा  सके  ।

 सभापति  इसी  प्रकार  से  जो  805  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  सूखा-राहृुत  के  लिए  की  गई

 बिहार  में  देश  की  जनसंद्या  का  10  प्रतिशत  लेकिन  बिह्लर  के  लिए  सिर्फ  32  करोड़  रुपया  दिया

 गया  इस  राशि  को  भी  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  ताकि  राज्य  सरकार  इस  स्थिति  का  मुकाबसा
 कर  सके  ।

 मैं  बिजली  मन्त्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  उन्होंने  कोयलकारों  परियोजना  मंजूरी  दी

 लेकिन  इस  कार्य  के  बारे  में  पदाधिकारी  उद/सीन  उस  दिन  हमें  आश्चये  हुआ  जब  बिजली  मन्‍्त्री

 जी  ने  कहा  कि  बिहार  सरकार  इस  बारे  में  उदासीन  लेकिन  वास्तविकता  यह  नहीं  इसी  तरह  से

 कहलगांव  संयंत्र  बिजली  मन्त्री  जी  ने  फरवरी  में  चालू  लेकिन  वहां  के  चेयरमैन  ने  जानकारी  दी  है
 कि  यह  अभी  सिफफ  चालू  हुआ  लेकिन  अभी  यहां  पर  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  इसी  तरह  से

 मेरे  क्षेत्र  मे ंडिहरो  पनबिजली  प्रोजेक्ट  4  वर्ष  से  बन  रहा  लेकिन  अभी  तक  इसका  काय॑  पूर्ण  नहीं  हो
 पा  रहा  यहां  से  15  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  होना  है  ।  उसमें  समय  लग  पैसा  भी  ख्च  हो
 गया  और  टैक्नीशियन्स  की  गड़बड़ी  के  कारण  योजनाएं  लम्बित  पड़ी  मैं  चाहूंगा  कि  योजनाओं  के

 साथ-साथ  छोटी-छोटी  और  मध्यम  योजनाएं  भी  चालू  की  जाए  ।  किसानों  को  ट्ूयूबवेल  दिया

 बिजली  दी  जाए  और  डीजल  की  व्यवस्था  करायी  जाए  ।  छोटी-छोटी  योजनाओं  के  बारे  मैं  इसलिए  कहता

 हूं  क्योंकि  पिछले  45  वर्षों  से  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  के  माध्यम  से  धन  तो  बहुत  ख  किया  लेकिन  देश
 की  लाभ  नहीं  मिला  ।  केवल  3।  प्रतिशत  खेतों  को  ही  पानी  दिया  जा  इसलिए  छोटी-छोटी

 मोजनाएਂ  किसान  के  लिए  बनानी  चाहिए  :  छोटी-छोटी  योजनाए  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  पर  न  छोड़े  ;
 बल्कि  इसमें  स्वयं  पहल  राज्य  सरकार  को  पैसा  इनको  अपने  माध्यम  से  कार्यान्वित  करे  तो

 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जो  सुखाड़  की  समस्या  है  उसका  हल  कर  पायेंगे  ।  आपने  मुझे  बोलने  के लिए  समय

 दिया  उसके  लिए
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 शो  हरचन्द  सिह  :  चेयरमैन  बारिश  न  होगे  की  वजह  से  पंजाब  में  भी  काफ़ी
 दिबकत  हुई  ।  पंजाब  में  भी  सूखे  का  प्रकोप  हुआ  |  पानी  न  होने  की  वजह  से  भाश्वड़ा  डेम  में  पानी  नहीं
 आया  तथा  पानी  न  आने  की  वजह  से  नहरों  में  पानी  नहीं  न  बिजली  बनी  ।  इसलिए  वहां  दिक्कत

 हुईं  ।  किसानों  ने  मेहनत  कर  ट्यूबवेल  लेकिन  पानी  तीस-तीस  फुट  नीचे  चला  गया  और

 किसानों  को  बहुत  दिक्कत  उन्होंने  कुदयां  एक  कुई  खुदवाने  पर  10  हजार  रुपए
 थर्च  हुए  ।

 चेयरमैन  1960  में  जो  ट्यूबबेल  लगता  था  उस  पर  चार  हजार  रुपए  खर्चा  आता

 अब  जो  ट्यूबवेल  लोगों  ने  लगवाए  हैं  उस  पर  |  लाख  4  ड्जार  रुपये  खर्चा  आया  जितना  रुपया

 पंजाब  के  किसानों  ने  खच  किया  है  उसकी  वजह  से  उन  पर  करोड़ों  रुपया  कर्जा  चढ़  गया  है  ।  मैं  हिन्द
 सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि  उन्होंने  मेहनत  करके  रुपया  लगाकर  सारी  पेडी  की  फसल  बीज  ढी
 जितनी  पंजाब  के  किसान  ने  मेहनत  की  है  उतनी  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी  जगह  नहीं  हुई  ।  पंजाब  से  70

 ब्रतिशत  गेहूं  दक्षिण  को  जाता  इतना  गेहूं  कहीं  किसी  सूबे  से  नहीं  आता  जितना  पंजाब  से  आता

 पंजाब  का  किसान  मेहनती  है  ।  सूखा  पडने  की  वजह  से  किसान  मौर  मजदूर  दोनों  दुःखी  दोनों  को

 बहुत  दिक्कत  हुई  है  और  उन  पर  बेशूमार  कर्जा  चढ़  गया  उन्होंने  कुइयां  लगवायो  ट्यूबबेल
 लगवाए  इंजन  लगवाए  हैं  ।  उन्होंने  धात  की  फश्चल  सारी  को  सारी  वहां  लगा  दी  अब  परमात्मा
 ने  ऐसा  किया  कि  वहां  पर  बारिश  आ  गयी  बारिश  होने  की  वजह  से  सारी  फसल  खराब

 हो  जाएगी  ।  मैं  हिन्द  सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि  जो  मंत्रिमण्डल  है  इसमें  पंजाब  का  कोई  मंत्री

 नहीं  सारे  मंत्री  बाहर  के  ही  मेरी  विनती  मेरा  कहना  फर्ज  बनता  है  कि  650  करोड़  रुपया
 पंजाब  के  जिम्मे  कर्जा  पड़ा  वहां  लोग  बहुत  दुःखी  वहां  कारखाना  कोई  नहीं  है  सिर्फ  खेती  ही
 एक  घंघा  है  ।  90  प्रतिशत  किसान  क़्र्जे  के  नीचे  दबा  हुआ  मैं  हिन्द  सरकार  से  कहना  चाहता
 मंत्री  जी  यहां  नहीं  वे  कहते  हैं  कि  मैं  पंजाब  का  वे  न  राजस्थान  के  हैं  और  न  पंजाब के  दोनों
 तरफ  के  लोग  उनको  देखते  इसलिए  मैं  उनसे  विनती  करता  हूं  कि  पंजाब  के  किसानों  पर  जितना
 सरकारी  कर्जा  है  वह  माफ  कर  दिया  जाए  ।  प्राईम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  था  कि  जो  पंजाब  के  जिम्मे
 कर्जा  है  वह  माफकर  दू  मगर  अभी  तक  नहीं  किया  मैं  इसलिए  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 कि  पंजाब  के  किसानों  का  कर्जा  माफकर  दिया  जाए  ताकि  और  अधिक  फसल  पैदा  करके  किसान  दक्षिण
 भारत  को  दे  |  जयहिन्द  ।

 थी  कमला  सिथ्व  सघकर  :  सभापति  मैं  बिहार  की  बाढ़  स्थिति  के  बारे
 में  बोलने  क ेलिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  उत्तर  बिहार  में  प्रति  वर्ष  बाढ़  या  सुखाड़  आता  उत्तर  में

 कमला  और  कोसी  जेसी  अनेक  नदियां  हैं  जोकि  साल  भर  पानी  देती  उस  इलाके  में  सुखाड़
 आ  जाए  तो  मैं  कहूगा  कि  यह  सुखाड़  प्रकृति  प्रदत्त  नहीं  है  बल्कि  इसानी  विफलता  मैं  इसलिए  कह
 रहा  हूं  कि  हमारे  उत्तर  बिहार  में  गंडक  योजना  और  कोसी  व  बागमती  योजना  भी  चल  रही  इन
 योजनाओं  से  यह  संभावनायें  थी  कि  उत्तर  बिहार  को  ही  नहीं  बल्कि  हिन्दुस्तान  के  विशाल  भू-भाग  को
 अन्न  मिलेगा  ।  वह  आज  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।  उत्तर  ब्रिहार  में  सुखाड़  पड़ा  हुआ  है  और  जल  का  भंडार
 भी  है  तो  यह  अपने  आप  में  एक  विरोधाभास  इतना  विशाल  जल  भंहार  होने  के  बाद  आपको
 सरकारी  नीतियों  ने  वहां  ऐसी  स्थिति  ला  दी  है  जिसकी  वजह  से  सुखाड़  पड़ा  हुआ  गंडक  नहर  का
 रख-रखाव  नहीं  हो  रहा  है  और  वहां  से  पानी  का  निकास  भी  नहीं  हो  रहा  है  |  नहर  से
 छोटी  नालियां  नहीं  निकाली  जा  रही  हैं  और  न  उसकी  देखभ।ल  हो  रही  है  ।  जब  अधिकारियों  के  पास
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 जाता  हूं  तो  कहते  हैं  कि  पैसे  का  अभाव  बिहार  के  मंत्रियों  के  यहां  जाता  हूं  तो  कहते  हैं  कि  केन्द्र

 पैसे  नहीं  देता  है  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  कोसी  और  बागमती  योजनाओं  को  राष्ट्रीय
 योजना  के  रूप  में  बनाया  जाए  और  केन्द्र  सरकार  देखकर  उत्तर  बिहार  में  सिंचाई  की  समुचित  व्यवस्था

 करे  जिससे  उत्तर  बिहार  और  दूसरी  जगहों  को  भी  अन्न  प्राप्त  हो सके  और  अपना  पेट  भर  सकें  ।  हमारे

 पूर्व-वक्‍्सा  ने  सही  कहा  है  कि  जो  छोटे-छोटे  प्राईवेट  ट्यूबवेल्स  लगे  हुए  हैं  और  लिफ्ट  इरीगेशन  होने  के

 बाद  भी  उनको  बिजली  नहीं  मिल  रही  यहां  पर  कुंषि  मंत्री  जी  के  साथ-साथ  बिजली  मंत्री  और

 लक्ष-संसाधन  मंत्री  को  भी  रहना  चाहिए  था  जिससे  वे  समुचित  उत्तर  दे  सकते  जबकि  वे  यहां  नहीं

 हैं

 उत्तर  बिहार  में  अनेक  नदियां  हैं  जिनसे  लिफ़्ट  इरीगेशन  हो  सकता  उसके  लिए  यन्त्र  भी

 खगाए  गए  वहां  बिजली  का  अभाव  नहीं  हो  रहा  हमारे  पूर्व-वकक्‍्ता  ने  सही  कहा  कि  यहां  विजली

 झऔर  डीजल  नहीं  मिल  पा  रहा  जो  ट्यूबवैल्स  लगे  हुए  हैं  वे  भी  बन्द  पड़े  हुए  योजनाएं  लागू
 की  गई  व ेठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  हाहाकार  मचा  हुआ  है  |  उत्तर  बिहार  में  किसानों  से  कर्ज
 कौ  वसूली  ही  रही  है  और  किसान  का  अन्न  पैदा  नहीं  हो  रहा  त्राहि-त्राहि  मची  हुई  है  ।  उस  कर्ज
 को  जनता  दल  की  सरकार  ने  और  केन्द्र  सरकार  ने  माफ  किया  लेकिन  उस  माफ  से  भी  लोगों  को

 फायदा  नहीं  हुआ  उससे  छोटे  किसान  तबाह  हो  रहे  मेरी  मांग  है  कि  कोसी  और  जो

 दूसरी  योजनाए  हैं  उनको  राष्ट्रीय  योजना  में  लाया  जाए  |  मेरी  मांग  है  कि  कर्ज  की  वसूली  को  माफ

 किया  जाए  और  उसको  तत्काल  रोका

 नीतीश  कुमार  जी  ने  सही  कहा  है  कि  राज्यों  को  प्राकृतिक  प्रकोप  के  समय  दी  जाने  वाली

 सहायता  राशि  बढ़ाई  ग्रामीण  स्तर  पर  बड़  पैमाने  पर  रोजगार  मुहैया  कराया  जाये  ।  अकाल

 कौ  अवस्था  में  छोटे-छोटे  किसानों  और  मजदूरों  का  हास  हो
 हैं  इसलिए  ऐसी  योजना  बनाई  जाये

 जिससे  गांवों  में  रोजगार  की  व्यवस्था  हो  सके  ।

 उत्तर  घिहार  में  खासकर  पृ  और  पश्चिम  चम्पारण  जिले  में  हर  साल  बाढ़  आती  है  ।  वहां  पर

 अखान  डैस  कौ  योजना  को  लागू  करना  उस  पर  सरकार  का  पांच  करोड़  रुपया  खर्च  हो  गया

 उसका  काम  बन्द  है  उसके  चलते  बाढ़  का  प्रकोप  होता  पानी  चला  जाता  है  तो  सुखाड़  पैदा  हो  जाता

 है  और  बिजली  का  भी  अभाव  हो  जाता  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  भोगेन्द्र  श्ञा  ने  उत्तर  बिहरर  के

 लिए  बिजली  ओर  सुखाड़  से  बचने  के  लिए  एक  योजना  पेश  की  है  उसमें  कई  बार  लोक  सभा

 में  चर्चा  भी  हुई  मैं  श्री  बलराम  जाखड़  से  कहूंगा  कि  वे  उस  योजना  पर  विचार  करे  और  केन्द्रीय

 सरकार  बिहार  सरकार  को  सहायता  क्योंकि  ऐसी  विशाल  योजनाओं  को  लागू  करने  में  बिहार
 शरकार  असमर्थ  केरद्रीय  सरकार  के  सौतेले  ब्यवहार  के  कारण  बिहार  सरकार  को  जितनी  रकम

 मिलनी  चाहिए  वह  नहीं  मिल  रही  बिहार  में  इस  कारण  अभाव  ही  अभाव  लोग  वहां  पर  भूखे
 मरें  या  अकाल  से  आपको  कोई  बिन्ता  नहीं  आप  सो  रहे  मेरा  कहना  है  fe  अपनों  इस

 बेरुखलो  नीति  को  बदलिए  और  बिहार  को  समुचित  सहायता  दें  और  वहां  पर  जांच  दल  भेजिए  ।

 बिहार  में  कृषि  की  अनेक  सम्भावनायें  वह  क्षेत्र  हरियाणा  या  पंजाब  से  किसी  मायने  में  कम

 नहीं  यदि  सुखाड़  का  स्थाई  हल  सिचाई  की  व्यवस्था  हो  और  ऋण  साफ  कर  दें  तो

 बहां  काफी  अनाज  हौ  सकता  अगर  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  वहां  पर  बाढ़  और  सूखे  की  स्थिति

 डलर  बिह्वार  में  कृधि  की  अनेक  सम्भावनायें  आप  इसको  सारे  देश  का  संकट  खासो  उत्तरो
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 बिहार  या  बिहार  का  संकट  नहीं  यह  आपके  लिए  भी  संकट  है  ।  अगर  इसको  दूर  नहीं  किया  पक्ष
 तो  वहां  जनाक्रोश  पैदा  होगा  और  आन्दोलन  होगा  ।  इसमें  केन्द्रीय  सरकार  नहीं  बच  पायेगी  ।  इसलिए
 मेरी  अपील  है  कि  इस  बात  पर  विचार  करें  और  उत्तरी  बिहार  को  बाढ़  से  बचाने  के  खिए  अल्पकालीन

 ओऔर  दीघंकालीन  योजना  बनाकर  सहायता  करें  ।  उत्तर  प्रदेश  के  बाद  बिहार  दूसरा  बड़ा  राज्य  है  उसको

 उपेक्षा  के  दृष्टिकोण  से  मत  यह  आग  से  ड़  करना  है  ।

 अनुवाद  ]

 संसदीय  काये  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  तया  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  संत्री  रंगराजव  :  एक  समस्या  यह  मूल
 चर्चा  बहुत  कम  समय  के  लिए  हुई  थी  ।  इभके  बारे  में  हमने  लगभग  तीन  न  लिए  थे  और  में  अत्यधिक

 महस्त्व  वाले  मामलों  को  समझता  आखिरकार  सूखा  एक  आम  बात  नहीं  हम  सबको  इसे  बड़े

 गंभी  रता  से  लेना  चाहिए  ।  सदस्यों  ने  भाग  मैं  जानता  हुं  अब  भी  बहुत  से  सदस्य  इसमें  भाग  लेता

 चाहते  किन्तु  की समय  कमी  करी  समस्या  है  ओर  भी  चर्चायें  होनी  है और  यदि  इसे  बढ़ाते  जायेंगे  तो

 सभा  का  कार  चलाने  में  बहुत  कठिनाई  अवसर  तथा  समय  के  असमान  वितरण  के  बारे  में  कुछ
 शिकायतें  हम  उसे  देख  सकते  हैं  ।  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  कि  वह  असम्भव  किन्तु  एक  विशेष  मामला

 मानते  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सदस्य  उसको  समझेंगे  कि  इस  विषय  पर  हमने  पहले  ही  बहुत  समय

 लगा  दिया  है  ताकि  मंत्री  महोदय  लगभग  5.15  पर  उत्तर  दे  सकें  ।  भाग  लेने  वाले  अभ्य  लोगों  को  अपने

 प्रश्न  शीघ्र  रखने  चाहिए  ताकि  अधिकाधिक  सदस्य  अपने  प्रश्न  पूछ  सकें  |  जहां  तक  हो  सके  हमें  अधिक

 विवरण  में  नहीं  जाना  चाहिए  ताकि  मंत्री  5.  5  पर  उत्तर  दे  सके  ।  फिर  हम  अगली  चर्चा  कर  सकते  हैं

 जिसे  कल  समाप्त  करना  पूरी  समय-सारिणी  जिसे  पहले  ही  बहुत  अव्यवस्थित  कर  दिया  मबा

 पूरी  तरह  बिगड़  जाएगी  ।

 ]

 आओ  रतिलाल  वर्मा  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  दे  रहा  हूं  कि  पिछले  दो

 ]

 भी  सेयद  मसूबल  हुसेन  :  आज  अब  तक  कोई  भी  सी०  पी०  आई०  एम०  का

 सदस्य  नहीं  बोल  सका  ।  उन्हें  कोई  अवसर  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?  क्या  आप  हमें  समय  देंगे  अथवा  नहीं  ?

 ओर  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  आप  केवल  समय  बर्बाद  कर  रहे  मैंने  आपको  बल  दिया  है  हम

 इसका  समाधान  करेंगे  आप  बैठ  जाए  ।  आपकी  बारी  भी  आएगी  पार्टी  ज्हिप  के  माध्यम  से

 नाम  आए  गे  ।

 झो  सेयद  ससूल  हुसेन  :  आज  भाजपा  के  कितने  सदस्य  बोले  थे  ?  मैं  यह  जानना  सी०

 पी०  आई०  और  सी  ०  पी०  आई०  से  कितने  बोले  ?

 सभापति  महोदय  :  समय  बर्बाद  न  मैं  आपका  नाम  पुकाझुंगा  ।

 )
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 ॥  भी  रतिलाल  वर्मा  सभापति  सारे  देश  में  अकाल  की  जो  गम्भीर  समस्या  खड़ी  होने
 वाली  उसके  बारे  में  पिछले  दो  दिनों  से  हमारे  साथी  संत्तद  सदस्यों  ने  बहुत  सारी  बातें की  हैं  ।

 सभापति  आपने  सुना  होगा  कि  गुजरात  में  बार-बार  सूखा  पड़ता  है  और  वहां  पर  स्थिति

 इतनी  गम्भीर  होती  जा  रही  है  कि  वहां  पर  किसानों  और  पशुओं  का  जीना  5  श्किल  हो  वहां

 पीने  के  लिए  पानी  तक  नहीं  इसके  अन्दर  भड़ोच  आदि  जिले  आते  हैं  लेकिन

 गुजरात  के  19  जिलों  में  से  18  जिलों  में  अकाल  की  स्थिति  वहां  आज  यह  हालत  हो  गई  है  कि  कोई

 फसल  नहीं  हुई  है  और  कृषि  मंत्री  यहां  बठे  हैं  उनको  मालूम  है  कि  गुजरात  से  ही  सबसे  ज्यादा  फसल  बीमा

 का  कलेम  हुआ  है  ।  गुजरात  के  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  फंसल  बीमा  के  लिए  और  उसके

 पैसे  के  लिए  मंत्री  जी  से  मिल  चुके  हैं  और  उन्होंने  इस  काम  को  जल्दी-से-जल्दी  पूरा  करने  का  आश्वासन

 भी  दिया  परन्तु  दुख  है  कि  गुजरात  सरकार  की  नाकामयाबी  के  कारण  काम  रुका  हुआ  है  ।  केन्द्र  की

 ओर  से  पूरा  सहयोग  हुआ  इसके  लिए  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 सभापति  गुजराव  के  अन्दर  जो  अकाल  पड़  रहा  है  उसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  जो

 नदियों  पर  बांध  बनाने  वे  नहीं  बनते  इसमें  नमंदा  नदी  पर  बांध  बनाने  के  लिए  वर्षों  स ेबहस
 चल  रही  है  |  एक  राज्य  का  दूसरे  राज्य  से  झगड़ा  चल  रहा  अगर  नदी  पर  बांध  बनाया  गया  होता
 तो  गुजरात  के  अन्दर  आज  अकाल  का  सामना  करने  के  लिए  बहुत  बड़ी  सहायता  मिल  सकती  थी  परन्तु
 उसके  अन्दर  बहुत  देरी  हो  रही  है  ।  नमंदा  योजना  को  राष्ट्रीय  योजना  घोषित  किया  जाए  ताकि  राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर  उसको  मान्यता  मिले  और  काय॑  जल्दी  से  पूरे  किए  जाने  के  प्रयत्न  किए  इसके  साथ-साथ
 गांवों  में  जो बरसात  होती  उसके  लिए  बड़े  तालाब  बनाने  चाहियें  ताकि  वहां  पानी  इकट्ठा  करके
 काम  लाया  जा  सके  |  साथ  ही  छोटी-छोटी  नदियों  पर  बांध  बनाए  जाने  चाहिएਂ  ताकि  वे  कम  समय  में
 तैयार  होकर  अकाल  के  समय  सहायता  के  रूप  में  काम  आ  सकें  ।  यदि  गांवों  में  तालाब  नहीं  बनाए  जਂ  येंगे
 या  छोटी  नदियों  पर  गांध  नहीं  बनेंगे  तो  बरसात  का  सारा  पानी  समुद्र  में  बहकर  चला  अभी

 गुजरात  के  कुछ  हिस्से  में  अच्छी  बरसात  हो  रही  कच्छ  के  अन्दर  30  प्रतिशत  पानी  गिरा  वे  लोग

 खुश  हैं  लेकिन  जो  फालतू  पानी  होता  वह  समुद्र  में  बह  जाता  उसका  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा
 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  छोटे-छोटे  बांध  नदियों  पर  विकसित  किए  जायें  ।

 सभापति  मैं  एक  बात  और  बताना  चाहूंगा  कि  गुजरात  के  उस  समय  के  कृषि  मंत्री  श्री

 केशूभाई  पटेल  ने  बड़ी  योजना  बनाई  उसे  पूरा  किया  जाए  जो  गुजरात  के  अन्दर  बहुत  बड़ी  राहत  मिल
 सकती  है  ।  सभापति  महोदय  आपको  जानकर  ताज्जब  होगा  कि  जब  वहां  अकाल  पड़ता  है  तो  किसान
 अपने  बेल  को  तिलक  लगाकर  अपनो  आंखों  में  आंसू  भरकर  छोड़  देते  हैं  ।

 5.00  भ०  प०

 हम  उसे  रास्ते  में  छोड़  देते  हैं  बेटे  की  तरह  ।  वहां  भी  किसानों  का  जीना  मुश्किल  हो  गया  मैं
 जिस  जिले  से  आता  हूं  वह  अहमदाबाद  जिला  वहां  हमेशा  सूखा  पड़ता  कोई  भी  उद्योग  नहीं  है

 बहां  के  लोगों  के  जीविकोपा्जन  के  वहां  लोग  वर्षा  की  खेती  पर  निर्भर  रहते  इसलिए  जब

 सात  नहीं  होती  तो  उन्हें  अपने  गांव  छोड़र  शहर  की  ओर  जाना  पड़ता  है  और  वे  लोग  बाहर  आ  जाते
 राज्यों  के  पास  सीमित  संसाधन  इसलिए  मेरी  कृषि  मंत्री  जी  से  ओर  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि
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 गुजरात  सरकार  की  जो  मांग  जो  मास्टर  प्लान  बनाकर  भेजा  जाता  है  उसके  तहत  आर्थिक  सहायता
 दी  जाए  ।  धन्यवाद  ।

 भरी  प्रम  चनन्‍्द  रास  :  सभापति  यहां  सूखे  पर  जो  चर्चा  चल  रही  है  उस  पर

 बोलते  हुए  मैं  हाउस  का  ज्यादा  समय  नहीं  लू  गा  ।  बहुत  साथियों  ने  इस  पर  प्रकाश  डाला

 मैं  बिहार  से  आता  हूं  और  बिहार  के  भी  उस  मध्य  बिहार  से  जो  सदा  सिच।ई  ओर  क्षषि  क्षेत्र  फे
 विकास  के  लिए  बराबर  उपेक्षित  रहा  है  ।  इस  बार  देश  के  कई  भागों  में  तो  सखा  कहीं-कहीं  पर  बाढ़
 भी  है  लेकिन  खासकर  समूचा  बिहार  इस  बार  सूखे  की  चपेट  में  दो  तीन  दिन  पहले  कुछ  वर्षा  हुई
 थी  लेकिन  बाद  में  पुरवेया  चली  तो  जो  जमीन  को  पानी  मिला  था  अब  वह  भी  सूख  गया  मैंने  पिछली
 22  1991  को  सिंचाई  मंत्री  के साथ  डिस्कशन  में  हिस्सा  था  ।  मैंने  कहा  था  कि  हर  बार
 चर्चा  कराई  जाती  हर  बार  हर  संसदीय  क्षेत्र  स ेसदस्य  जीतकर  आते  व्यक्ति  बदल  जाते  हैं  लेकिन
 प्रतिनिधित्व  होता  रहता  है  कभी  उस  पार्टी  का  कभी  इस  पार्टी  का  ।  चर्चा  भी  होती  है  लेकिन  समस्यात्रों
 के  समाधान  के  लिए  कोई  अपेक्षित  कारंत्राई  नहीं  होती  है  ।

 मैंने  बताया  था  कि  नवादा  कांस्टीट्यूए सी  से  होकर  एक  नदी  गुजरती  है  जिसे  सकरी  नदी  कहा
 जाता  है  और  वह  बिहार  की  कोसीਂ  मानी  जाती  है  ।  जिस  प्रकार  बाढ़  के  दिनों  में  लोग  कोसी  से
 भयभीत  होते  थे  उसी  तरह  से  सकरी  नदी  में  भी  उस  किनारे  जो  लोग  बसते  हैं  वह  घबराते  हैं  कि बरसात

 होने  वाला  है  तो  हम  लोग  इसकी  चपेट  में  आ  जाए गे  ।  जब  बिहार  में  मुख्य  मंत्री  चन्द्रशेव्र  सिह  जी  थे
 जो  अब  स्वर्गीय  हो  उन्होंने  अपर  सकती  परियोजना  बांध  बनाने  का  शिलान्यास  किया  था  ।  उसका
 शिलान्यास  हुए  दस  साल  हो  गए  लेकिन  आज  तक  उस  पर  कोई  काम  नहीं  हुआ  ।  मैं  जब  यहां  आया  तो
 पिछली  बार  भी  मैंने  कहा  अभी  इस  बार  प्रधानमंत्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  कराया  था  ।  चूकि
 स्टेट  का  सवाल  जनता  को  आपने  भरोसा  दिलाया  था  कि  अपर  सकरी  परियोजना  का  निर्माण  किया

 जाएगा  और  उन्होंने  शिलान्यास  किया  लेकिन  आज  तक  अपेक्षित  कारंवाई  नहीं  हुई  है  जिससे  जनता

 में  निराशा  ह ैऔर  लाखों  हैक्टेयर  भूमि  उससे  लाभान्वित  हो  सकती  है  अगर  उसको  सीरियसली  लिया
 उस  पर  निर्माण  कार्य  अगर  शुरू  कराया  जाए  ।  इससे  मैं  समझता  हूं  कि  मध्य  बिहार  की  आधी

 समस्या  का  समाधान  हो  चाद्दे  वह  जिले  नालंदा  बेगूसराय  नवादा  गया  हो  या  भौर
 जिले  इनके  भाग  भी  उससे  लाभान्वित  अगर  इन  कुछ  जिलों  की  जमीन  का  आंकड़ा  लिया  जाए
 तो  लाखों  हैक्टेयर  से  ऊपर  ऐसी  योजनाओं  को  उपेक्षित  छोड़ा  जाता  है  और  दूसरी  तरफ  सभापति

 महोदय  मैं  बताऊं  कि  आज  जिन्दगी  और  मौत  की  बात  हो  रही  है  ।  सूखा  मोत  का  नाम  बाढ़  भी  मौत
 का  नाम  इन  दोनों  का  समाधान  जरूरी  दोनों  का  परस्पर  सम्बन्ध  दोनों  एक  हीं  सिक्के  के

 दो  पहलू  इन  दोनों  पर  उचित  ध्यात  दिया  जाए  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  भारत  जो  क्षि  प्रधान  देश

 कहा  जाता  गरीब  रह

 बल्कि  कृषि  के  मामले  में  भारत  पूरी  दुनिया  में  अव्वल  स्थान  हासिल  कर  सकता  है  लेकिन  मैं  सम

 झता  हूं  कि  सरकार  की  उदासीनता  ओर  सरकार  के  पास  इच्छा-शक्ति  का  उसका  इस  मामले  में

 कोई  कार्यवाही  न  यह  बताता  है  कि  सरकार  के  पास  इच्छा-शक्ति  नहीं  अपने  लिए  ज्यादा  सोचना

 ओर  देश  की  जनता  के  बारे  में  कम  यही  कारण  है  कि  एक-न-एक  घोटाले  की  यहां  बराबर  चर्चा

 हुआ  करती

 सभापति  सुद्धा  सूखा  है  ।  यदि  देश  में  सूखा  है  तो  उस  देश  में  चाहे  कोई  भी  सरकार
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 उसको  रहने  का  नेतिक  अधिकार  नहीं  है  !  यदि  वह  सरकार  इस  ओर  अपेक्षित  ध्यान  नहीं  देती  है  तो  बह
 कैसे  कह  सकती  है  कि  हम  पूरे  देश  की  हकूमत  चलाते  जबकि  देश  की  जनता  भूख  से  तड़फ  रहौ
 सरकार  का  उसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।  अभी  यहां  कुछ  लोग  कह  रहे  थे  कि  जनवरी  से  भुखमरी
 आने  वालो  लेकिन  भुखमरी  तो  अभी  से  आ  गई  है  ।  मजदूर  जो  रोज  काम  करता  उसके  सामने

 भुखमरी  की  समस्या  आ  गई  है  ।  आज  उसको  काम  नहीं  मिल  रहा  जब  भी  रोपने  का  काम  शुरू
 होता  था  तो  रोपमे  के  काम  में  पुरुष  और  नारी  दोनों  हाथ  लगते  थे  लेकिन  आज  दोनों  हाथ  खाली  हो  गए

 मजदूर  के  सामने  अभी  से  मोत  का  सवाल  आ  लड़ा  हुआ

 अतः  मैं  कृषि  मंत्री  से  आग्रह  करू  भारत  प्रकार  से  आग्रह  करू गा  कि  हर  साल  बाढ़  कंट्रोल
 के  नाम  पर  जो  अरबों  रुपये  बहाये  जाते  बाढ़  को  सदा  के  लिए  कन्ट्रोल  करने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए

 हारी  नदियां  जीवन-दायिनी  कही  जाती  लेकिन  आज  वे  जीवन  लेने  वाली  सिद्ध  हो  रही  जिन्दगी

 खेले  का  काम  कर  रही  डनको  फिर  से  जीवन-द।यिनी  के  रूप  में  बदला  जा  सकता  है  बशतें  कि  एक
 बार  आपको  जरूर  महंगा  पड़ेगा  ।  यह  सरकार  तो  पहले  ही  काफी  कर्जा  ले  रही  कजंदारों  में  अपना

 नाम  लिखा  रही  आप  ऐसा  कर्जा  लीजिए  ताकि  भविष्य  में  फिर  से  कर्जा  लेने  की  नौबत  ही  न

 इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  जितनी  परियोजनाएं  आपके  पास  लम्बित  प्रस्ताव  आपके  पास  आए
 आयोग  के  पास  प्लानिंग  कमीशन  के  पास  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  सकरी  बांध
 निर्माण  योजना  के  बारे  में  उन्होंने  प्लानिंग  कमीशन  को  लिखा  इसलिए  प्लानिंग  कमीशन  को  चाहिए
 कि  उस  योजना  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आपका  यह  कहना  कि  स्टेट  गवनंमेंट  हमें  प्रियोरिटी

 नहीं  भेजती  है  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  से  प्रियौरिटी  मांगी  जानी  चाहिए  और  ऐसी  तमाम  योजनाओं  को  पूरा
 किया  जाना  सरकार  राहत  के  काम  तत्काल  शुरू  उसे  इसकी  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए
 कि  जनवरी  या  फरवरी  में  वह  स्थिति  आयेगी  ।  मौत  अभी  से  शुरू  हो  गई  इन्सानों  का  मरना

 शुरू  हो  गया  इन्सान  के  हाथ  खाली  होने  शुरू  हो  गए  हैं  ।

 इसके  स्थाई  निदान  के  लिए  मैं  भारत  सरकार  से  अपेक्षा  करता  उम्मीद  करता  हूं  कि  यह्‌
 जो  बहुत  बड़ी  समस्‍या  हमारे  सामने  वह  मानवीय  समस्या  इंसानियत  की  समस्या  उसे  देखे  और
 अपनी  दृच्छा-शक्ति  का  परिचय  दे  ।  आज  भारत  की  जनता  इस  सरकार  की  तरफ  आंखें  उठाये  बैठी  है
 कि  अब  बहां  से  कुछ  आने  वाला  कुछ  राहत  मिलने  वाली  मैंने  1966  के  अकाल  को  भी  देखा  था

 उस  अकाल  में  लूट  भी  हुई  थी  तो  भी  जनता  भूखों  नहीं  जो  ज्ञोग  रिलीफ  के  काम  चलाते  वे

 बाधा  पैसा  अपनी  रिलीफ  के  लिए  ले  लेते  थे  लेकिन  फिर  जनता  भूख  से  नहीं  मरी  ।  बाहर  के  लोग  भी  यहां
 जाते  ओ  केयर-टेकर  प्रोग्राम  चला  रहे  कुछ  लोग  अमेरिका  से  आए  दूसरे  देशों  से  आए  वे
 सभी  झुलस  कर  मर  रहे  थे  लेकिन  ईमानदारी  का  परिचय  दिया  करते  गर्मी  के  दिनों  में  वे  भी  झुलसकर
 मर  रहे  अगर  यहां  ईमानदारी  ईमानदारी  से  यहां  एक  योजना  को  लागू  किया  जाए  तो  कभी

 सुखाड़  की  समस्या  हमारे  सामने  इतने  भयंकर  रूप  में  नहीं  आ  यह  समस्या  कभी  बढ़  नहीं
 सकती  ।

 इल  शब्दों  के  मैं  इस  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  जितनौ  बातें  वह  बोलती

 उतनी  करे  |  इच्छा-शक्ति  का  परिचय  इच्छा-शक्ति  रखे  और  इस  देश  के  गरीब  लोगों  जनता
 को  न्याय  दिलाने  में  कामयाबी  हासिल  तभी  इन  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सकता  है  ।  इतना  हो
 कह  कर  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।
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 अअिनुवाद ]

 श्री  ए०  बेंकट  रेड्डो  :  संसदीय  काये  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  द्वारा  दी  गई  सूची  में

 मैं  तीसरे  स्थान  पर  आपने  उस  सूची  पर  ध्यान  नहीं  दिया  और  आप  उन  सदस्यों  को  अवसर  दे  रहे

 हैं  जो  सदन  में  शोर  करते  मुझे  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 *झो  सुबास  चन्द्र  नावक  :  सभापति  मैं  देश  में  सूखे  की  स्थिति  के  सम्बन्ध
 में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जिसके  बारे  में  नियम  193  के  अन्तर्गत  सभा  में  चर्चा  की  जा  रही
 जैसाकि  आप  जानते  उड़ीसा  अभिशप्त  राज्य  हमें  लगभग  प्रतिवर्ष  किसी  न  किसी  प्राकृतिक
 विपदा  का  सामना  करना  पड़ता  बाढ़  और  तूफान  उड़ीसा  में  नियमित  घटनाएं  हैं  ।  ज ेसाकि  पिछले
 लीन  वर्षों  में  देखा  गया  है  कि  सूखे  और  बाढ़  की  स्थिति  राज्य  के  किसी  न  किसी  भाग  में  रही  कटक

 से  कालाहष्डी  तक  सभी  13  जिलों  में  प्रति  वर्ध  लोग  इन  आपदाओं  का  सामना  कर  रहे  कृषक  मुख्यतः
 सूखे  के  कारण  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  बड़े  कृषक  किसी  प्रकार  काम  चला  लेते  लेकिन

 छोटे  व  सीमांत  किसानों  को  इसका  सामना  करना  पड़ता  मैं  माननीय  कृषि  मन्‍्त्री  से

 अमुरोध  करू गा  कि  उड़ीसा  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  दिए  गए  ऋणों  में  छूट  दी  जाए  ।

 यदि  मैं  अपने  जिले  कालाहण्डी  के  लोगों  की  समस्याओं  को  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं
 लाऊ गा  तो  मैं  अपना  कत्त व्य  निभाने  में  असफल  यह  सर्वंविदित  है  कि  कालाहण्डी  सुखाग्रस्त  जिला

 यह  भाग्य  की  विडम्बना  है  कि  कभी-कभी  उस  जिले  में  भारी  वर्षा  होने  से  बहुत  अधिक

 हानि  होती  है  ।  मुझे  आज  टेलीफोन  से  कुछ  संदेश  प्राप्त  हुए  जिनमें  बताया  गया  है  कि  पिछले  तीन  दिनों

 की  भारी  वर्षा  के  कारण  सड़कें  टूट  गई  हैं  तथा  खरीअर  से  भवानीपटना  में  दूरसंचार  सम्पर्क  टूट  गया

 जनागढ़  और  भवानीपटना  के  बीच  राज्य  सड़क  क्षतिग्रस्त  हुई  है  तथा  इसमें  कई  स्थानों  पर  दरार  पड़
 गई  लेकिन  इन  स्थानों  के  बीच  सड़क  के  टूटने  व  क्षतिग्रस्त  होने  से  दूरसंचार  सम्पर्क  टूटा  हुआ
 कालाहण्डी  की  वर्तमान  स्थिति  को  बताने  का  कारण  केवल  यही  है  कि  बाढ़  और  सुखे  के  कारण  लोगों
 की  दुर्देशा  पर  ध्यान  आकर्षित  किया  जा  सके  ।

 जैसाकि  आप  जातते  हैं  चेरापू जी  क्षेत्र  जोकि  उस  समय  असम  में  हर  वर्ष  भारी
 वर्षा  होती  है  ।  वहां  अधिक  त्र्षा  होती  इस  अतिरिक्त  वर्षा  से  पानी  की  कमी  हो  जाती  कई  बार
 उन्हें  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  क्योंकि  सब  ओर  वर्षा  का  जल  होता  दूसरी  ओर  कालाहुष्डी
 के  लोगों  के  भाग्य  की  विडम्बना  देखिए  ।  लगभग  हर  वर्ष  यहां  बहुत  कम  बारिंश  होती  है  जोकि  उस  पिछड़े
 क्षेत्र  मे ंचिरकालिक  सुखे  का  मुख्य  कारण  अतः  सूखा  कृषकों  की  कमर  तोड़  देता  हैं  क्‍योंकि  कृषि  के
 लिए  वे  वर्षा  के  जल  पर  ही  निर्भर  करते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त

 सम्बलपुर  और  बोलनगीर  उड़ीसा  के  जिले  भी  भीषण  सुले  की  चपेट  का  सामना  कर  रहे
 यहां  तक  कि  झाबुआ  और  मध्य  प्रदेश  में  पुरे  छत्तीसगढ़  क्षंत्र  के  लोग  इस  सूखे  से
 प्रभावित  हुए  हैं  ।  राज्य  सरकारें  केन्द्र  से  पर्याप्त  घनराशि  की  मांग  कर  रही  हैं  ।  भारत  सरकार  कह  रही
 है  कि  विभिन्न  राज्यों  को  आबंटित  की  गई  राशि  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  उड़ीखा
 सरकार  शिकायत  कर  रही  है  कि  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  की  गई  राशि  अभी  तक  राज्य  के  पास  नहीं  पहुंची  है

 पिछले  वर्ष  उड़ीसा  में  बाढ़  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  चन्द्रशेखर  सरकार  ने  50  लाख  रु०

 उड़ीसा  में  दिये  गए  भाषण  के  अ ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 अनुमोदित  किए  थे  ।  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  पी०  वी०  नरसह  राब  के  नेतृत्व  वाली  वर्तमान  सरकार  ने

 सूले  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  35  लाख  रु०  अनुमोदित  किए  मैं  नहीं  जानता  कि  उड़ीसा  की
 सरकार  को  अब  तक  कोई  अनुदान  क्‍यों  नहीं  प्राप्त  हुआ  जैसाकि  मैंने  कहा  कि  उड़ीसा  के  प्रत्येक  जिले
 में  सिचाई  सुविधाएं  नही  हैं  ।  वहां  कुछ  ऐसे  जिले  हैं  जहां  लोग  अपनी  भूमि  पर  खेती  करने  के  लिए  वर्षा  के
 जल  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  यदि  हम  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटना  चाहते  हैं  यदि  हम  वास्तव  में
 कृषकों  की  समस्याओं  को  सुलकझ्षाना  चाहते  हैं  तो  उड़ीसा  के  प्रत्येक  भाग  में  पर्याप्त  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान
 की  जानी  चाहिए  |  नई  सिचाई  परियोजनाओं  की  बात  छोड़  यहां  तक  कि  विद्यमान  सिंचाई
 योजनाए  जो  भारी  वर्षा  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  आवश्यक  मरम्मत  कर।ने  की  आवश्यकता  है  ।  इसके
 साथ  ही  समय-समय  पर  उनका  उचित  रख-रखाव  भी  किया  जाना  चाहिए  ,  लेकिन  यह  दुःख  की  बात  है
 कि  न  तो  केन्द्र  और  न  हीं  राज्य  सरकार  के  पास  इस  मरम्मत  ओर  रख-रखाव  कार्यों  के  लिए  घन  है  ।
 अतः  वर्तमान  सिचाई  परियोजनाओं  के  रख-रख।व  के  लिए  अलग  से  धन  निर्धारित  किया  जाना

 भूतपूर्व  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  बहुत  ही  सहृदय  ब्यक्ति  थे  ।  उन्होंने  गरीब
 ओर  अकालग्रस्त  कालाहण्डी  जिले  का  दोरा  किया  इस  जिले  पर पूव॑  प्रधानमन्त्री  द्वारा  विशेष  ध्यान
 दिया  गया  था  ।  अपने  शासन  के  दौरान  उन्होंने  जिले  के  कई  दौरे  किए  थे  ।  उन्होंने  डी०

 ए०  पी०  नामक  केन्द्रीय  सहायता  श्राप्त  योजना  के  अन्तर्गत  विशेष  प्रबन्ध  किए  थे  ताकि  कुछ
 कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  धनराशि  सीधे  कालाहषडी  पहुंचे  जिसके  परिणामस्वरूप  लोग
 अपनी  जीविका  अजित  कर  सके  ।  वे  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  राशि  जोकि  योजना  के  अन्तगंत  दी  जा

 रही  से  सीधे  लाभ  उठः  रहे  थे  |  लेकिन  यह  दुःख  की  बात  है  कि  जब  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  ने
 पदभार  संभाला  तो  योजना  बन्द  कर  दी  लोक  सभा  का  सदस्य  बनने  के  मैंने  माननीय  प्रधानमंत्री
 को  लिखा  ।  मैंने  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाया  ।  मैंने  इस  सदन  में

 शून्यकाल  के  दोरान  समस्याओं  पर  डाला  ।  माननीय  कृषि  मन्‍्त्री  अवश्य  इस  मुद्दे  को  नोट  कर

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  माननीय  क्रषि  राज्य  मन्त्री  श्री  के०  सी०  लेंका  जो  यहां  है  ।  उन्हें  अवश्य  ही  विभिन्‍न
 कार्यक्रमों  की  जांच  करनी  चाहिए  तथा  सरकार  से  यह  सिफारिश  करनी  चाहिए  कि  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त
 योजना  गरीबी  समाप्त  करने  हेतु  क्षेत्र  विकास  दृष्टिकोण  को  पुनः  लागू  किया  जाए  ।  उन्हें  बतमान
 प्रधानमन्त्री  माननीय  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  द्वारा  कालाहण्डी  की  स्थिति  का  मूह्यांकन  करने  के  लिए

 नियुक्त  किया  गया  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में

 बोलनगीर  ओर  फूलबनी  जिलों  के  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेख  किया  है  कि  वे  वास्तव  में  गरीब  और  पिछड़े

 हुए  जिले  इन  जिलों  में  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  ने  तेजी  लाने  की  दृष्टिट  से  विशेष  योजनाएं
 आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।  माननोय  श्री  के०  सी०  कृषि  राज्य  मन्त्री  ने  कालाहण्डी  के  लोगों  की
 वास्तविक  स्थिति  देखी  उनकी  रिपोर्ट  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  मैं  कुछ  दिन  पहले  उड़ीसा  के
 योजना  मन्‍्त्री  से  मिला  था  ।  उन्होंने  मुझे  जानकारी  दी  कि  कालाहण्डी  के  लिए  उन्होंने  कुछ  विशेष  योजनाएं
 तैयार  की  हैं  तथा  ये  योजनाए  केन्द्र  को  भेजो  गई  यदि  भारत  सरकार  को  वास्तव  में  वे  योजनाए्‌
 प्राप्त  हुई  तो  उत  योजनाओं  को  अनुमोदित  कराने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जाने  यदि  वे

 बोजनाए  क्रियान्वित  की  जाती  हैं  तो  लोगों  की  दशा  में  सुधार  वे  लोग  जो  अपने  जन्म  स्थान  को
 छोड़  रहे  हैं  ओर  भारत  के  अनेक  भागों  में  स्थानांतरित  हो  रहे  हैं  तथा  नोकरी  के  सिए  दूर-दराज के  क्षेत्र  में
 चले  गए  बन्द  कर  देंगे  और  गरीबी  विरोधी  कायंक्रमों  का  लाभ  उठायेगे  ।

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  कालाहण्डी  और  बोलनगीर  के  लोग  बहुत  ही  गरीबो  में  अपने
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 दिन  काट  रहे  अनेक  लोगों  को  दो  समय  का  भोजन  भी  नहीं  मिल  रहा  लोग  नौकरी  की  तलाश  में

 अपनी  रोज  की  रोटी  के  लिए  जन्म  स्थान  छोड़कर  जा  रहे  पटनागढ़  में  एक  आदमी  ने  केवल

 में  अपने  बच्चे  को  बेच  दिया  ।  जब  लोगों  की  स्थिति  इतनी  खरात  है  तो  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  ढेनकुनाल  ओर  सुन्दरगढ़  के  लोगों  के  साथ  सौतेला

 व्यवहार  कर  रही  है  ।  मैं  इस  सदन  का  ध्यान  आपके  द्वारा  इस  आवश्यकता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  इन  जिलों  के  गरीब  सुखाग्रस्त  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  के बचाव  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए
 मैं  माननीय  कृषि  मन्त्री  तथा  अन्य  केन्द्रीय  मन्त्रियों  को  भी  कालाहण्डी  के  लोगों  के  प्रति  सहानुभूति  दिखामे
 का  अनुरोध  करता  हूं  तथा  उन्हें  और  अधिक  लम्बे  समय  तक  गरीबी  का  सामना  नहीं  करने  देना  चाहिए
 अन्त  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  सदन  में  कृषि  ओर  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  की  जाती  है  तो
 माननीय  वित्त  मन्त्री  सदा  उपस्थित  नहीं  रहते  ।  लेकिन  हम  आज  प्रसन्न  हैं  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  ate

 मनमोहन  सिंह  अब  सदन  में  उपस्थित  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  उड़ीसा  विशेषकर  कालाहण्डी
 को  सभी  प्रकार  की  राहत  पुनर्वास  और  विकास  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  घनराशि  देने  में  सहायता

 जैसाकि  मैंने  उड़ीसा  कृषिगत  राज्य  लेकिन  सिंचाई  सुविधाओं  के  अभाव  में  इस  राज्य

 में  कृषि  विकास  संभव  नहीं  हो  पाया  अतः  मैं  कृषि  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उड़ीसा  में  सिंचाई

 के  अन्तगंत  लाने  वाले  क्षंत्रों  को  बढ़ाने  हेतु  ड्रिप  सिचाई  और  सूखाग्रस्त  प्रभावित  कृषकों  को  बचाया  जाए

 जैसाकि  हरियाणा  राज्य  में  किया  गया  है  |  यदि  ऐसा  किया  जाता  हूं  तो  कालाहण्डी  में  किसी  को  खाशान्न

 की  कभी  नहीं  होगी  ।  यह  मेरी  मांग  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और

 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  राम  शरण  यादव  :  सभापति  हमारे  देश  में  हर  साज  कहीं  सुखाड़  और

 कहीं  बाढ़  से  तबाही  होती  है  ।  नेपाल  से  पानी  आकर  हर  साल  उस  क्षेत्र  को तबाह  करता  जैसे  विदेशी

 आक्रमण  होने  पर  केन्द्र  सरकार  का  दायित्व  होता  है  कि  उसका  मुकाबला  करे  वैसे  ही  इससे  भी  मुकाबला
 करना  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  हमारे  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  देना  नेपाल  सरकार  से  बात  करके

 कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  गंगा  और  कोसी  के  कटाब  से  35  साक्षों  से  लाखों  लोग  बेघर  जिसका

 जम्म  सड़क  पर  हुआ  है  वह  वाप  बन  गया  हैं  और  मालूम  पड़ता  है  कि  वह  दादा  बन  जाएगा  तब  भी  उसके

 पुनर्वास  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पाएगी  ।  बिहार  में  अनेक  कठिनाइयां  नेपाल  से  पानी  आकर  हर  साल
 जो  तबाही  करता  है  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  बिहार  सरकार  के  पास  सामथ्थ  नहीं  इसलिए  केंद्र

 सरकार  का  दायित्व  है  कि  वह  उसका  मुकाबला  करे  ।

 जब  सुखाड़  पड़ता  है  तो  बोरिंग  करके  और  नहर  आती  है  तब  नालियां  बनाकर  किसान  को

 राहत  दे  सकते  हैं  |  इसके  लिए  पहले  बिजली  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  क्योंकि  यदि  बिजली  नहीं  होगी
 तो  बोरिंग  बेकार  होगी  ।

 सदन  में  मन्दिर  मस्जिद  के  मसले  को  लेकर  4-5  दिन  से  झमेला  हो  रहा  है  लेकिन  देश  की
 अन्य  समस्याओं  की  ओर  किसी  का  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।

 5  मई  को  जनसत्ता  पेपर  में  निकला  है  कि  बिहार  में  ।2  साल  से  आडिट  नहीं  हुआ  हां
 90  हजार  दफ्तर  उनमें  से  तीन  हजार  दफ्तरों  का  आडिट  हुआ  है  जिसमें  करोड़ों  रुपये  का  धोटासा
 पाया  गया  है  ।  उस  पर  कोई  काययवाही  नहीं  हुई  केन्द्र  सरकार  वहां  पर  आडिट  पार्टी  भेजकर  आडिठ
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 कराए  ।  बिहार  में  अफसर  लूट  करते  हैं  ।  मेरी  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  वहां  पर  दस्ता  भेजकर  आडिट
 करवाया  जाए  ।  जिस  जगह  सुखाड़  है  वहां  पर  राहत  दी  जाएं  और  बाढ़  से  बचाने  की  व्यवस्था  की
 मेरा  यही  कहना  है  |

 झो  तेज  नारायण  सिह  :  सभापति  आज  पूरे  देश  में  सुखाड़  की  स्थिति  है  ।  कोई
 भी  राज्य  सुखाड़  से  नहीं  बचा  जहां  कहीं  भी  कोई  आदमी  जाता  वहां  उसे  सूखा  पड़ा  हुव्ग  ही
 दिखाई  देता  है  ।  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  आजादी  के  इतने  सालों  के  बाद  भी  ये  सब  हमें  देखने
 को  मिल  रहा  केन्द्र  मे ंअधिक  समय  तक  कांग्रेस  की  ही  हुकूमत  रही  उसने  इसकी  रोकथाम  के
 बिए  कोई  भी  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  हम  आज  तक  सिंचाई  के  मामसे  में  आत्मनिर्भर  नहीं  हो  सके

 देश  के  करीब  70  प्रतिशत  लोग  खेती  पर  जिंदा  रहते  केवल  30  श्रतिशत  ही  ऐसे  लोग  हैं  जो

 दूसरी  जगहों  में  काम  करके  जिंदा  रहते  हैं  ।  तमाम  बातों  को  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  सरकार  की

 निहाह  इस  तरफ  नहीं  सरकार  फाइव  स्टार  होटल  बनाने  में  रुचि  रखती  है  और  त्रिलासिता  की  चीजों
 को  अधिक  बढ़ाने  में  रुचि  रखती  है  लेकिन  जहां  तक  सिंचाई  का  इंतजाम  करने  का  सवाल  इस  पर

 सरकार  बिल्कुल  भ॑ਂ  ध्यान  नहीं  देतौ  आज  कोई  भी  राज्य  ऐसा  नहीं  है  जोकि  इससे  तबाह  न  हुआ

 पंजाब  जैसे  राज्य  में  जहां  6  फुट  पर  पानी  मिलता  आज  उस  पंजाब  में  20  फुट  पर  पानी  मिलता

 है  ।  पंजाब  से  हमारे  लोक  सभा  के  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  आज  से  2-3  बरस  पहले  जो  पानी  6  फूट  पर

 मिलता  आज  वह  पानी  ?0  फूट  पर  भी  नहीं  मिल  रहा  यह  आज  पंजाब  की  स्थिति  है  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  हरियाणा  और  बिहार  की  स्थिति  और  बदतर  है  ।  बिहार  में  पानी  बहुत  कम  मिलता

 सरकार  30-40  फूट  गहरी  पाइप  किसानों  को  बोरिंग  के  लिए  देती  है  जबकि  उन्हें  100  फूट  पाइप  की

 जरूश्त  पड़ती  देश  की  स्थिति  आज  बहुत  खराब  है  ।  कम-से-कम  अभौ  से  छयाल  किया  जाए  जिससे

 सिजाई  के  मामले  में  हम  आत्मनिभर  हो  सके  ।

 हमारे  देश  में  जल  की  कमी  नहीं  पंजाब  में  5  नदियों  को  बांध  दिया  गया  बिहार  में  केवल

 गंगा  नदी  को  बांध  दिया  जाए  तो  बिहार  एक  इंच  जमीन  भी  सूखी  नहीं  रहेगी  ।  तमाम  जगहों  की  सिंचाई

 हो  जाएगी  लेफिन  यह  काम  नहीं  हो  रहा  है  |  जहां  से  गंगा  निकली  है  अगर  वहां  से  गंगा  का  पानी

 माल  किया  जाए  तो  कोई  भी  अगल-बगल  का  किनारा  सूखा  नहीं  अगर  एक  साल  तक  बारिश  नहीं

 हुईं  तो  गंगा  के  पासी  से  सिंचाई  हो  सकेगी  लेकिन  यह  काम  नहीं  हो  रहा  अगर  मिर्जापुर  में  गंगा  को

 क्लांघ  दिया  जाए  और  आठ  किलोमीटर  खुदाई  करने  के  बाद  गंगा  के  पानी  को  सोन  नदी  में  गिरा  दिया

 जाए  तो  10  जिलों  के  किसान  आत्मनिर्भर  हो  जायेंगे  ।  पानी  पहले  बिहार  को  मिलता  भा  लेकिन  जब  से

 फानी  का  बंटवारा  हुआ  है  तब  से  बंटवारा  ठीक  से  लागू  न  होने  की  बजह  से  बिहार  को  नुकसान  हो  रहा

 है  ।  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  का  बिहार  के  साथ  पाना  के  सम्बन्ध  में  जो  बंटवारा  उसके  हिसाव
 से  बिहार  को  पानी  का  पूरा  हिस्सा  नहीं  मिल  रहा  है  अगर  उसे  पूरा  हिस्सा  मिले  तो  बिहार  कृषि  के
 मामले  में  आत्मनिर्भर  हो  जायेगा  अंग्रेजों  ने  सोन  नहर  इसलिए  बनाई  थी  कि  उसके  आसपास  के  जिसे

 इससे  फायदा  उठा  सकें  ।  जो  दुश्मन  वह  काम  कर  दिखाया  जिससे  कि  लोगों  को  फायदा  हो  ।
 लेकिन  भारत  सरकार  इस  काम  के  लिए  पैसा  देने  में  हिला-हबाला  कर  रही  पिछले  साल  एक  करोड़
 रुपया  इस  काम  के  लिए  गया  था  लेकिन  अब  भारत  सरकार  का  कहना  है  कि  हमारा  खजाना  खाली  है
 और  हम  बिहार  को  रुपया  नहीं  दे  सकते  हैं  ।
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 यह  भारत  सरकार  का  कहना  मैं  कहना  चाहता  भारत  सरकार  से  कि  किसानों  को  पंपिग

 संट  के  लिए  आपके  पास  रुपया  नहीं  किसानों  को  अगर  पाइप  खरीदना  है  तो  आपके  पास  रुपया  नहीं

 ट्रैक्टर  खरीदना  है  तो  रुपया  नहीं  खाद  के  लिए  रुपया  नहीं  है  तो  हषंद  मेहता  के  लिए  कहां  से  रुपया

 चला  आता  क्‍यों  चला  आता  है  हषंद  मेहता  के  लिए  रुपया  ?  अगर  बेंक  का  मैनेजर  कानून  के

 बिक  हषंद  मेहता  को  17  हजार  करोड़  रुपये  देने  का  अधिकारी  है  तो  क्या  किसानों  के  लिए  5000  रुपये

 देने  क ेलिए  भारत  सरकार  अधिकारी  नहीं  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी जरा

 अपनी  आंख  खोलिए  ।

 आज  तो  यहां  रहना  चाहिए  जल  संसाधन  मम्त्री  जी  को  लेकिन  मन्त्री  जी  लापता  हैं  ।  रहना

 चाहिए  था  बिजली  मन्त्री  जी  इसलिए  रहना  चाहिए  बिजली  मन्त्री  को  कि  भगवान  का  पानी  नहीं  भी

 अगर  बिजली  रहे  तो  हम  गंगा  का  पानी  उठा  सकते  बोरिंग  का  पानी  उठा  सकते  सिंचाई  उससे

 हो  सकती  है  लेकिन  बिजली  मन्त्री  जी  आज  लापता  पांच  वर्ष  पहले  5  करोड़  रुपये  का  एक  पावर

 ग्रिड  बिहार  के  जगदीशपुर  में  बनाने  का  शिलान्यास  हो  भारत  सरकार के  द्वारा  शिलास्यास  हुआ  ।

 मैं  जब  मन्त्री  जी  से  पूछता  रुपया  कहते  हैं  कि  मैंने  6  करोड़  रुपया  बिहार  सरकार  को  दे  विया

 जब  वहां  बिहार  बिजली  बोडे  के  चेयरमेन  से  पूछता  वह  कहते  हैं  कि  मेरे  पास  रुपया  नहीं  आया  है

 यह  स्थिति  भारत  सरकार  की  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  मन्‍्त्रीजी  से  कि  आज  तमाम  लोगों  को  यहां

 रहना  चाहिएथा  और  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  था  कि  बिहार  के  साथ  अन्याय  होगा  या  न्याय

 करना  भी  आप  लोगों  ने  सीखा  है  |  मैं  भारत  सरकार  से  कहना  चाहता  बिहार  के साथ  अब  अन्याय

 नहीं  किया  इतना  भी  हुआ  सो  हुआ  ।  अब  अगर  न्याय  नहीं  किया  जायेगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि

 बिहार  के  लोग  लड़  बिना  नहीं  मानेंगे  ।  बिहार  ही  एक  ऐसा  राज्य  जहां  के  तनाम  नौजवान  दूसरे

 राज्यों  में  रहकर  अपनी  जिन्दगी  बसर  करते  हैं  ।

 अगर  दिल्‍ली  का  मुआयना  किया  जाए  तो  10  लाख  से  कम  नौजवान  दिल्‍ली  में  नहीं  रहते

 अपना  पेट  पालने  के  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  सिंचाई  का  इब्तजार

 कराया  जाना  चाहिए  ।  इतना  हौ  गंगा  नदी  को  बंधवाया  जन  वितरण  प्रणाली  को  ठीक  ले

 चालू  कराया  जिससे  गरीबों  को  जन  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अस्त  मिल  नहीं  तो  जन

 वितरण  प्रणाली  की  दुकानें  उन  लोगों  के  पास  जो  लोग  बांटने  का  काम  नहीं  जानते  हैं  इसलिए  मैं  मंत्री

 जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  के  पैमाने  पर  सूखा  है  इसलिए  किसानों  को  ऋण  दिया  पाइप

 बने  के  किसानों  को  ऋण  दिया  पश्पिग  सेट  खरीदने  के  किसानों  को  ऋण  दिया  जाए

 ट्रैक्टर  खरीदने  क ेलिए  और  साथ  ही  साथ  किसानों  को  ऋण  दिया  जाए  इसलिए  कि  वह  अपना  बोरिंग

 चालू  करा  बिजली  लगा  सके  नहीं  तो  सूखे  का  मुकाबला  नहीं

 विश  अल

 इन्हीं  बातों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  अन्त  में  मंत्री  जी  स ेफिर  निवेदन  करता  हूं

 कि  बिहार  के  साथ  न्याय  किया  अन्याय  नहीं  ।  धन्यवाद  ।

 झी  ए०  बेंकद  रेडडो  :  मैं  आंध्र  प्रदेश
 के  अनम्तपुर  जिले  से  हूं  जो  भांध

 प्रदेश  में  सबसे  अधिक  पिछड़ा  तथा  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  है  ।  अतन्तपुर  जिले  में  वर्षा  544  मि०  मी०  है  जो

 राज्य  में  सबसे  कम  तथा  देश  में  दूसरे  नम्बर  पर  सबसे  कम  इस  वर्ष  अनन्तपुर  जिले  में  कुछ  क्षेत्रों
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 में  धत्यधिक  कम  वर्षा  हुई  थी  ।  कई  काश्तकारों  ने  जिले  में  कोई  फसल  नहीं  उगाई  है  तथा  देर  आए

 क्र

 ने
 खरीफ  की  फसल  की  बीजाई  तथा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाला  विशेषकर  अनन्तपुर

 सकल  हम  मुख्यतः  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  दुर्भाग्य  दक्षिण-पश्चिम  मानसून
 हमारे  प्रति  दयालू  नहीं  सिंचाई  पेयजल  बोर  बैल्स  सुख  गए  हैं  तथा  नोग  तथा

 पशु  पानी  की  कमी  से  परेशान  हैं  ।  विश्व  बैंक  के  विशेषज्ञ  दल  ने  जिसने  अनन्तपुर  जिले  का  दौरा  किया

 यह  चेतावनी  दी  थी  कि  यदि  इस  प्रक्रिया  को  तुरन्त  रोका  नहीं  गया  तो  अनन्तपुर  रेगिस्तान  में  बदल

 जाएगा  ।  उनन्‍्होक्रिशशेसा  कहा  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इस  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  कोई  उचित  उपाय  नहीं
 किए  मए  हैं  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  उक्त  जिला  मस्स्यल  बन  रहा

 अनन्तपुर  जिला  जो  आंध्य  में  ऐतिहासिक  रायलासीमा  क्षेत्र  का  भाग  मरुस्थलीकरण  के

 गम्भीर  खतरें  का  सामना  कर  रहा  है  तथा  इस  जिले  के लोग  लगातार  सूखे  के  कारण  तड़फ  रहे
 ग्रामीण  अर्थेव्यवस्था  लड़खड़ा  रही  है  |  ग्रामीण  जनसंख्या  पड़ौसी  राज्यों  कर्नाटक  तथा  महाराष्ट्र
 स्थानांतरण-हर  वर्ष  होता  है  ।  पशुओं  का  बूचड़  खानों  में  बेचा  जाना  लोगों  की  दु्दंशा  पर  एक  दुःखद
 टिप्पणी  विशेषकर  इस  जिले  के  किसानों  तथा  श्रमिकों  की  ।

 चू  कि  स्थिति  भयानक  है  तथा  यह  एक  बड़ी  समस्या  केवल  राज्य  सरकार  ही  मस्स्थलोकरण

 कौ  इस  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  कार्यक्रम  प्रारम्भ  नहीं  कर  सकती  ।

 अनम्तपुर  जिले  को  मरुस्थल  बनने  से  रोकने  के  लिए  अनन्तपुर  मरुस्थल  निवारण  तथा  विकास
 अभिकरण  का  गठन  करना  तथा  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कायंक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  इसे
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  आवश्यक  निधिय  करना  आवश्यक  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  आँशि  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं
 जो  समुद्री  चक्रवातों  तथा  बाढ़ों  से  प्रभात्रित  होंगे  तथा  कुछ  ऐसे  क्षत्र  हैं  जो  सूखे  तथा  अकाल  से  प्रभावित

 ,

 .

 थी  दिलीप  भाई  संघानी  :  सभापति  सदन  में  कोरम  नहीं  हैं  ।

 ५
 सभापति  महोदय  :  धष्टी  बजाई  जा  रही  है--अब  गणपूर्ति  है  सदस्य  श्री  ए०  वैंकट

 रेड्डी  अपना  भाषण  जारी

 थी  ए०  वेंकट  रेडडो
 :

 राज्य  तथा  केन्द्र  सरकारें  समुद्री  चक्रवातों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए
 करोड़ों  रुपये  खर्च  करेंगी  जबकि

 वे  सूखे  से  प्रभावित  क्षंत्रों  में  प्रायः  अधिक  रुचि  नहीं  ले  रही  हैं  और
 लोगों  के  आंदोलन  के  बावजूद  भी  अकाल  के  दिनों  के  दौरान  कोई  धनराशि  खर्च  नहीं  कर  रही

 भेशा  विनम्र  अनुरोध  यह  है  कि  सूखे  का  प्रभाव  समुद्री  तूफानों  तथा  बाढ़ों  के  प्रभाव  की  तुलना  में
 अधिक  गम्भीर  यंदि  सूखा  पड़ा  हुआ  है  तो  लोगों  को  तथा  पशुओं  को  पेयजल  तंथा  खाद्चासनों  की  कमी
 के  कारण  परेशान  होता  पड़ता  मवेशी  चारे  तथा  जल  की  कमी  के  कारण  परेशान  होते  हैं  ।
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 मैं  सरकार  से  इस  सूजा  प्रभावित  क्षेत्र  को  गम्भी  रता  से  लेने  तथा  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  की
 यता  के  लिए  का  करने  का  अनुरोध  करता  सरकार  को  सूखा  से  प्रभावित  क्षंत्रों  पर  बाढ़  तथा
 चत्रवातों  से  प्रभावित  क्षत्रों  की  अपेक्षा  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मैं  केन्द्र  सरकारं  से  उदारता  से  अनुदान  राशि  देने  का  अनु  रोध  करता  हूं  तथा  आशा  करता  हूं
 कि  सरकार  इस  मामलों  में  आवश्यक  कार्य

 ]

 थ्री  गिरिधारी  लाल  भागंव  :  सभापति  पहले  तो  मेरी  खुशकिस्मतोी  इसलिए  कि

 कृषि  मन्त्री  जी  राजस्थान  से  सम्बन्धित  हैं  और  प्रत्यक्ष  को  प्रमाण  की  आवश्यकता  जो  कुछ  भी  इस
 समय  राजस्थान  की  स्थिति  है  उससे  वे  भली-भांति  परिचित  हैं  ।  वे  भी  उतने  ही  दुःखौ  कष्ट  में  होंगे
 वे  भी  चाहेंगे  कि  राजस्थान  राज्य  को  इस  समय  अधिक-से-अधिक  सहायता  मिलनी  चांहिए  ।

 सूखे  की  विनाशकारी  छाया  हिंदुस्तान  के  पांच  राज्यों  के  65  से  अधिक  जिल्लों  जहां
 कम  से  7  करोड  की  आबादी  पड़  रही  एक  सर्वे  के  अनुसार  मध्य

 कर्नाटक  और  राजस्थान  के  कुल  170  से  180  लाख  हैक्टेयर  में  पैदावार  सूखे  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुई
 राजस्थान  के  30  में  से  27  जिलों  में  सामान्य  से  कम  वर्षा  हुई  है  ।  सूखे  की  चपेट  में  30  हजार  से

 40  हजार  गांव  आचुके  उनमें  से  16  हजार  गांव  सूखे  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित

 बांसवाड़ा  और  उदयपुर  तथा  राजसमंद  आदि  गांव  सूखे  से  बुरी  तरह  से

 प्रभावित  राज्य  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  क ेलिए  लगभग  200  करोड़  रुपये  खर्च  कर

 दिए  यही  नहीं  नहाराष्ट्र  और  मणिपुर  ने  केन्द्र  सरकार:से  धन
 की  मांग  की  मैं  यहां  पर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  गध्य  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र  में  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  टीम  भेजी  उसकी  मीटिंग  18  मई  ओर  2  जून  को

 उसका  क्या  निर्णय  है  माननीय  मन्त्री  जी  बताने  का  प्रयास

 मेरा  निवेदन  है  कि  सूखे  की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  बनना  चाहिए  ।

 केन्द्र  को आपातकालीन  योजना  बतानी  चाहिए  ओर  जहां  स्थिति  गम्भीर  है  वहां  नियमों  से

 कर  सहायता  देने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  विपदा  कोश  से  धनराशि  आवंटित  की  जानी  चाहिए  और

 सुखे  से  निपटने  क ेलिए  अल्पकालीन  एवं  दीर्घकालीन  योजनाएਂ  बनानी  नदियों  के  पानी  को  रोक
 कर  उन  पर  बांध  की  व्यवस्था  हो  ।  मेरा  कृषि  मन्‍्त्री

 जी
 आपसे  विनम्र  अनुरोध  है  कि  राजस्थान  में  gw

 जगह  बारिश  आ  गई  लेकिन  फिर  भी  राजस्थान  इस  समय  भयावह  अकाल  से  जूझ  रहा  है  |  हालांकि

 अपने  बल  बूते  जितने  राज्य  सरकार  के  साधन  हैं  उनके  आधार  पर  राज्य  सूखे  से  निपटने  के  लिए
 लगी  हुई  लेकिन  प्राकृतिक  आपदा  इतनी  गम्भीर  है  कि  उसका  मुकाबला  करने  के  Faq  |  सरकार
 के  पास  पर्याप्त  धन  नहीं  है  ।  अपने  सीमित  साधनों  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  कुछ  कर  सकने  की  स्थित

 -  में  नहीं  इसलिए  राज्य  सरकार  ने  योजना  बनाकर  अकाल  राहत  के  लिए  केख  सरकार  से  1.74  अरब
 रुपये  की  विशेष  सहायता  मांगी  किन्तु  राजस्थान  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  ने  सहायता  देने  से  इंकार

 कर  दिया  ।

 केन्द्र  का  कहना  है  कि  राज्य  जो  स्थाई  प्राकृतिक  आपदा  सहायता  कोश  है  उससे  काम  चलाए  ।

 उससे  काम  नहीं  जल  सकता  ।  राजस्थान  को  अकाल  की  विभीषिका  से  निपटने  के  लिए  ?.80  अरब  रुषये
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 की  आवश्यकता  है  केन्द्र  ने  जानबूझ  कर  आंकलन  कम  किया  है  ।  राजस्थान  में  पूर्व  में  भी अकाल  पड़े  हैं
 जिनसे  निपटने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  पहले  भी  विशेष  सहायता  दी  1987  के  वर्ष  में  अकाल  पर
 6.50  करोड़  रुपया  खच्च॑  हुआ  उस  समय  भी  केन्द्र  सरकार  ने  विशेष  सहायता  दी  थी  ।

 इसलिए  माननीय  मन्त्री  मेरा  आपसे  विनम्र  निवेदन  आपके  घर  में  हो  सूखा  पड़ा
 आपका  निर्वाचन  क्षेत्र  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जुड़ा  हुआ  राजस्थान  का  प्रश्न  राजस्थान  सरकार
 को  केस्द्र  सरकार  की  ओर  से  1.74  अरब  रुपये  की  विशेंष  जो  राजस्थान  सरकार  ले
 मांगी  मैं  समझता  हूं  निश्चित  रूप  से  आप  यह  राशि  विशेष  सहायता  के  रूप  में  जैसे  पृव॑  में  देते  रहे
 देने  की  घोषणा  आपने  मुझे  समय  दिया  उसके  लिए  धन्यवाद  ।

 थी  बूटा  सिह  :  माननीय  सभापति  आज  भी  राजस्थान  में  बहुत  से  ऐसे  जिले

 हैं  खासतोर  से  पश्चिमी  राजस्थान  में  बाड़मेर  ओर  माननीय  मन्त्री  जी  का
 स्वयं  का  क्षेत्र

 है जहां  पर  वारिश  की  भयंकर  शार्टज  है  और  सूखा  नहीं  बल्कि  अकाल  जेसी  परिस्थिति
 सरकार  की  तरफ  से  वहां  राहत  काये  भी  शुरू  नहीं  हुआ  उनको  ऐसा  लगता  है  कि  शायद  उनके  पास
 रिश्लोसिज  नहीं  हैं  ।

 मैं  आदरणीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हुं  कि  इन  क्षेत्रों  में  विशेषकर  राजस्थान  के  पश्चिमी
 भाग  में  जहां  बहुत  सूखा  वहां  मवेशी  हताहत  हुए  बहुत  से  किसानों  के  खेतों  में  धान  तक  नहीं
 हुआ  ।  उनको  कंपनसेशन  और  आपात  राहत  की  ज्यादा  मदद  दौ  जाए  ।  पूरा  समर्थन  करके  सरकार  को
 मदद  करनी  चाहिए  ताकि  सूखाग्रस्त  के  किसानों  को  राहृत  मिल  सके  ।

 §.41  भ्र०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 कृथि  सन्त्रो  धलराम  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  बड़ी  गिनती  में
 मेरे  ख्याल  में  चालौस  माननीय  सदस्यों  ने  इसमें  हिस्सा  लिया  ।

 ]

 झौ  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  जहां  तक  खूखे  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  मैं  उसमें  भाग
 लेना  चाहता  था  ।  जहां  तक  समय  के  आबंटन  का  प्रश्न  मैं  सरकार  में  कोई  दोष  निकालना  नहीं  चाहता
 क्योंकि  मैं  अत्यधिक  छोटे  अल्पसंख्यक  दल  से  सम्बन्धित  हूं  ।  लेकिन  मैं  इस  सदन  के  वरिष्ठ  सदस्यों  का
 सम्मान  करते  हुए  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  सिचाई  और  ऊर्जा  जैसे  महत्त्वपूर्ण  मामलों  के  अलावा
 अम्य  सभी  उद्देश्यों  क ेलिए  समय  किस  प्रकार  बिताया  जा  रहा  पिछले  बजट  सत्र  में  लगभग  चालीस
 सदस्य  एक  लिखित  अभ्याबेदन  के  साथ  आपके  पास  आए  थे  जिसमें  उन्होंने  सिंचाई  और  ऊर्जा  के  सम्बन्ध
 में  चर्चा  हेतु  कुछ  समय  दिए  जाने  की  मांग  की  थी  ।  इस  सदन  में  प्रत्येक  सदस्य  ने  विभिन्‍न  सिचाई  हेतु
 बांधों  के  निर्माण  के  लिए  स्थाई  तौर  पर  राहत  उपायों  के  सम्बन्ध  में  बोलने  का  प्रयास  किया  ।  लेकिन  मैं
 बड़े  गोर  से  देख  रहा  हूं  कि

 आप  किस  प्रकार  समय  बर्बाद  कर  रहे  मुझे  यहां  बोलने  का  और  किसी
 प्रकार  का  प्रचार  पाने  का  कोई  शौक  नहीं  संसदीय  काय॑  मन्‍्त्री  बता  रहे  हैं  कि  नियम  193  के
 सौजस्य  से  हम  पूरे  देश  में  सूखे  की  स्थिति  जेसे  इस  गम्भीर  मसले  पर  वाद-विवाद  कर  रहे  लेकिन
 यह  कोई  ऐसा  मुद्दा  नहीं  है  जिसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  इतनी  लापरवाही  से  लिया  जाये  ।  क्या  मैं
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 आपको  ईमानदारी  से  बताऊ  कि  मुझे  इसका  बड़ा  दुख  है  ?  जहां  तक  इन  मामलों  का  सम्बन्ध
 जैसी  स्थितियां  चल  रही  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सदन  सारी  महत्ता  खो  चका  हम  संवेदनशील

 मुद्दों  पर  चार-पांच  दिनों  से विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ताकि  कुछ  मत  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।  इस  प्रकार
 की  स्थितियां  है  ।  मुझे  खेद  मैं  यहां  केवल  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  बोल  रहा  हूं  ।  मुझे
 इस  बात  की  भी  परवाह  नहीं  है  कि  मुझे  अनुमति  दी  गई  है  अथवा  मुझे  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  बात
 केवल  यही  है  कि  नियम  377  और  इसी  तरह  के  नियमों  में  अन्तर्गत  विभिन्‍न  अन्य  अवांछित  मुद्दों  पर
 सदन  का  कीमती  समय  किस  प्रकार  व्यतीत  किया  गया  मैं  एक  नया  सदस्य  हो  सकता  हूं  किस्तु  में

 संसद  की  कार्यवाहियों  से अपरिचित  नहीं  हूं  ।  मैं  बहुत-कुछ  देख  चुका  हूं  ।  में  बड़ा  व्यथि  मन  में  से  ऐसे
 विचार  व्यक्त  कर  रहा  हूं  यद्यपि  मैं  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहें  तो
 ''

 को  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  मैं  प्रपता  निवेदन  कर  चुका  मैं  अप्रिय  स्थिति  नहीं  लाना  चाहता

 हूं  ।  मैं  वहां  बोल  सकता  हूं  लेकिन  मैं  चिल्लाना  नहीं  चाहता  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  एक  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।  आपको  विषय  की  समझ  माननीय  मस्त्री  जी

 भी  मान  गए  यदि  आप  पांच  अथवा  दस  मिनट  के  लिए  बोलना  चाहें  तो  मैं  उनसे  अनुरोध  करू

 थी  बलराम  जाशख्ड़  :  देवगोडा  जी  के  लिए  मेरे  मन  में  बहुत  बढ़ा  आदर  मैं  रोज  उनसे  बात

 करता  हूं  ।  ह

 शी  एच०  डो०  वेवगौड़ा  :  मैं  यहां  कोई  तमाशा  खड़ा  नहीं  करना  चाहता  मुझे  यहां  साफ-साफ

 बात  कहने  दीजिए  ।  मैं  यह  समझता  था  कि  पीठासीन  अधिकारी  मुझे  बुलायेंगे  ।  मैं  हूर  समय  चिल्लाना

 नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कहिए  ।  यदि  हमें  यह  पता  होता  कि  आप  बोलना  भाहते  थे

 तो  हम  पहले  भी  समय  दे  सकते  थे  ।

 शो  तरित  वरण  तोपदार  :  तीन  रोज  से  पर  बहस  हुई  जो  चाहता  है  उनको  बोलने

 दिया  जाता  है  ।  जब  535  मैम्बर  हैं  तो  उनको  चांस  दिया  जाए  !

 प्रत्येक  व्यक्ति  सूखे  के  सम्बन्ध  में  बोलना  चाहता  आप  इस  प्रकार  समय  बर्बाद  क्यों  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  काफी  वरिष्ठ  सदस्य  उन्हें  विषय  की  समझ  हैं  और  मुझे  यह
 व्यक्तिगत  तौर  पर  मालूम  है  ।  हम  उनके  विचार  सुनना



 193  के  अंधोन  चर्चा  30  $0  1992

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  उनको  कष्ट  हुआ  इसलिए  उनको  मौका  दे  दिया  गया  और

 भी  बोलने  वाले  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  भी  आज  नहीं  बाद  में  देंगे  ।

 ओऔी  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  मैं  यहां  किसी  भी  संदस्य  का  महत्त्व  कम  नहीं  करना  चाहता  ।

 किन्तु  जिस  प्रकार  इस  सदन  का  कीमती  समय  बिताया  जा  रहः  उंस  उम्बन्ध  में  हमारे  अपपने  विचार

 सदस्यों  इस  प्रकार  महसूस  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  सदन  में  जिस  प्रकार  की  षटनायें  हो  रही

 मुझे  उन्हें  देखकर  दुःघ  हो  रहा  हम  यह  बहुत  कुछ  देख  चुके  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  रहने  दीजिए  ।

 थी  एच्व०  डो०  देवगोड़ा  :  में  केवल  दो  अथवा  तीन  प्रश्न  इसी  सदन

 में  तारांकित,प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  आपने  स्वीकार  किया  है  कि  कर्नाटक  में  लगभग  8.12  लाख  हैक्टेयर
 फसल  नष्ट  हो  गई  है  ।  9  जुलाई  के  अपने  उत्तर  में  आपने  यह  स्वीकार  किया  मैं  केवल  स्पष्टीकरण

 चाहता  विशेषकर  इस  मुद्दे  के  सम्बन्ध  में  कि भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  बित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  का  किस  प्रकार  प्रयास  किया  मैं  आपके  अपने  वक्‍्तथ्य  में  दिये  उत्तर  को  गा  :

 राहत  व्यय  कौं  वर्तेमान  योजनाओं  के  राज्य  सरकारों  को  आपद  राहत
 निधि  के  रूप  में  संग्रह  का  प्रयोग  करते  हुए  प्राकृतिक  आपदाओं  कीं  स्थिति  में  राहुत

 उपाय  करने  आवश्यक  होते  हैं  |

 यह  ठीक  है  ।

 सरकार  को  केवल  अति  प्रचंड  जिनसे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  निपटना

 आवश्यक  के  मामले  में  अतिश्क्‍्त  सहायता  प्रदान  करनी

 यह  सही  लेकिन  जब  आप  अगले  पैरा  पर  आते  आपने  स्वयं  कहा  है  :

 कि  मध्य  केरल  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  सूखे  की  स्थिति
 को  अति  प्रचंड  नहीं  माना  गया  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इन  राज्यों  को  किसी  प्रकार
 की  केन्द्र  द्वारा  सहायता  नहीं  दी  जाएगी  ।”

 जब  यह  मामला  पिछले  पैरा  में  यह  कहा  गया  था  :

 1997-93  के  लिए  63.25  करोड़  रुपये  को  आपद  राहत  निधि  दी  गई  है  जिसमें
 से  गुजरात  और  महाराष्ट्र  को  क्रमशः  33  करोड़  रुपये  दिया  गया  है  ओर  तीन  किस्तों  में
 17.43  करोड़  और  20.8  करोड़  रुपये  क्रमशः  केरल  और  मध्य  प्रदेश  को  अग्रिम  रूप  में  दिए

 गए  हैं  ।!

 आपके  अपने  वक्तव्य  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  कर्नाटक  की  उपेक्षा  करने  का  सही  कारण

 क्या  मैं  इस  सम्बन्ध  में  दोष  नहीं  निकालना  चाहता  कि  अन्य  राज्यों  को  इतना  अधिक  घन  क्‍यों
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 दिया  गया  लेकिन  आपके  अपने  वक्तव्य  आपने  यह  कहने  का  प्रयास  किया  कि  लगभग  8:12

 लाख  हेक्टेयर  क्ृषि  क्षंत्र  प्रभावित  हुआ  है  ।  और  मैं  इस  सदन  में  आपसे  एक  ओर  बात  का  स्पष्टीकरण

 चाहता  हूं  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  अधिकारी  दल  भेजा  गया  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  वही  अधिकारी
 दल  कर्नाटक  में  क्‍यों  नहीं  भेजा  गया  है  ?  यह  एक  दूसरा  प्रश्न  है  जिसके  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे

 करण  चाहता  हूं  ।  और  विभिन्‍न  राज्यों  में  अधिकारी  दल  के  जाने  और  रिपोट  भेजने  के  बाद  उस  रिपोर्ट
 की  अन्तः-मंत्रालयीय  दल  द्वारा  जांच  की  जायेगी  |  तब  अन्तः-मंत्रालयीय  दल  उस  रिपोर्ट  के  आधार
 पर  अन्तिम  निर्णय  लेगा  जो  उस  अधिकारी  दल  द्वारा  भेंजी  जायेगी  जिन्होंने  तत्स्थानिक  अध्ययंन  किया

 है  :  उस  रिपोर्ट  की  अन्त:-मंत्रालयीय  स्तर  पर  इन  अधिकारियों  द्वारा  किस  प्रकार  जांच  अथवा

 विचार  किया  जाएगा  जिन्हें  क्षेत्र  स्तर  के  कायं  और  उसकी  समस्याओं  का  बिल्कुल  भी  ज्ञान  नहीं  है  ?  ये
 दो  कठिनाईयां  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  निकाय  की  और  उस  अधिकारी

 दल  द्वारा  भेजी  गई  रिपोर्ट  कौ  किस  प्रकार  अवहेलना  की  जा  सकती  है  जो  वहां  गए  जिन्होंमे
 तत्स्थानिक  अध्ययन  स्थानीय  क्षत्र  के  लोगों  की  ज्वलंत  समस्याओं  की  गहराई  से  जांच  की  ?

 और  अन्तः-मंत्रालयीय  दल  रिपोर्ट  के  खिलाफ  किस  प्रत।र  निर्णय  ले  सकता  यदि  वे  रिपोर्ट  से

 संहमत  तो  ठीक  है  ।  आपने  यह  भी  कहा  है  कि  अन्तःमंत्रीय  दल  एक  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  से

 सहमत  नहीं है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  प्रश्न  पूछता  चाहता  जहां  तक  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए

 राहुत  निश्चियों  के  आबंटन  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  एक  समान  प्रक्रिया  अथवा  मार्गनिर्देश  होने

 मैं  राज्य  अथवा  राज्य  में  दोष  नहीं  निकाल  रहा  हुं  और  न  ही  इस  सम्बन्ध  में  बात  कर  रहा  हूं
 कि  क्‍या  किसी  को  कम  अथवा  ज्यादा  धनराशि  दी  गई  मुझे  इससे  कुछ  लेना-देता  नहीं  लेकिन

 जहां  तक  राहत  निधियों  के  आबंटन  का  प्रश्न  है  कुछ  मार्गनिर्देश  अवश्य  होने  चाहिए  ।

 गुलवर्ग  के  विषय  में  मैं  एक-दो  वाक्य  कहना  चाहूंगा  ।  माननीय  रेल  जो  माननीय  कृषि

 मंत्री  के  मंत्रिमंडल  के  सहयोगी  वहां  गए  और  मौके  का  जायजा  लिया  ।  उन्होंने  मंत्रालय  से  जल

 आपूर्ति  हेतु  रेलवे  टैंकरों  क ेलिए  आदेश  दिया  जो  आंष्  प्रदेश  में  रेल  द्वारा  मंत्रालय  से  गुलबर्ग  को

 जल  की  आपूर्ति  की  जा  रही  है  और  इसके  बारे  में  एक  शब्द
 भी  नहीं  कहा  गया  मैं  यह  समझने  के

 असमर्थ  हूं  कि  रिपोर्ट  कैसे  प्राप्त  हो  रही  हैं  अथवा  सूचना  किस  प्रकार  एकत्रित  की  जाती  है  ।

 मैंने  10  तारीख  को  राज्य  समा  में  अतारांक्ति  प्रश्न  के  उ्तत  और  9  तारीख  को  इस  सदन  में

 तारांकित  उत्तर  को  पढ़ा  दोनों  उत्तरों  के  बोच  अत्यधिक  विसंगति  और  तथ्यों  का  बेमेल

 क्र्णेन  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  अपने  विवेक  और  अनुभव  से

 ऊनन्‍हें  इस  तरह  की  गलत  जानकारी  इस  सदत  या  दूसरे  सदन  में  भेजने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 इससे  स्थिति  के  महत्व  के  बारे  में  निर्णय  लेते  समय  अधिकारियों  या  नौकरशाही  को  मुख्य

 भूमिका  नहीं  निभानी  चाहिए  ।

 पिछली  कार  मैं  सदन  में  2  या  3  रुपए  के  चैक  प्रस्तुत  करना  चाहता  था  जो  कर्नाठक  सरकार

 द्वारा  कृषकों  को  राहत के  रूप  में  जारी  किए  गए  परन्तु  आपने  मुझे  ऐसा  न  करने  की  सलाह  दी  ।

 मैं  पीठासीन  द्वारा  दी गई  सलाह  से  सहमत  हूं  ।  जहां  तक  इन  बातों  का  सम्बन्ध  है  केस्व्र  से  राज्यों  के

 लिए  अवश्य  कुछ  मार्गेनिदेश  होंगे  ।
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 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पूव॑  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  देखने  लिए  पुनः  अनुरोध  करूगा  कि

 एक-दूसरे  राज्य  में  कोई  भेद  न  हो  और  किसी  भी  राज्य  से  सौतेला  व्यवहार  नहीं  किया  जाना
 चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  उत्तर  मेरे  विचार  से  हम  तब  तक  बैठेंगे  जब  तक
 माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  कर  लेते  क्योंकि  अब  6  बजने  में  10  मिनट

 ]
 को  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  पहले  तो  मैं  तब  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना

 चाहूंगा  कि  उन्होंने  किस  प्रकार  से  दत्तचित  होकर  अपने  अपने  इलाके  की  व्यथा  सबको  सुनाई
 और  बताई  ओर  इस  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  से  क्या  करना  सुझाव  भी  दिए  ।

 अध्यक्ष  जहां  तक  मैं  समझ  पाया  हूं  तो  चार  मुद॒दे  उठते  हैं  जो  यहां  बहस  में  आये

 एक  तो  यह  है  कि  इस  सूखे  के  क्या  क्‍या  क्या  प्रभाव  पड़े  ?  कितना  हमारा  दुख-द्द
 कितनी  लोगों  की  व्यथा  कितनी  भूख  कितनी  राहृत  की  कमी  कितनी  पशुओं  को  चारे  और
 पानी  की  आवश्यकता  सारा  काम  इस  वातावरण  में  किस  प्रकार  से  वह  सब  लोगों  ने  व्यक्त
 किया

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  हइमीजिएट  कंटीजेंट  प्लान  क्‍या  है  ?  इस  सूखे  से  निपटने  के  लिए  क्‍या
 कर  रहे  हैं  और  इसमें  किस  प्रकार  की  हमारी  योजनायें

 तीसरा  जो  मुद्दा  यहां  हाउस  में  सब  सदस्यों  न ेकहा  कि  इसके  लिए  कोई  दूरगामी  स्थायी

 प्लानिंग  होनी  चाहिए  ।

 चौथा  सबसे  बड़ा  कांटा  जो  सबके  मन  में  खटकता  वह  है  कलेमटीज  फण्ड्स  इसमें  इस
 प्रकार  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  और  चिमटकर  रह  गयी  ।  इसमें  स ेनिकलना  तब  तक  नहीं  होता  जब

 तक  हम  दूसरे  फाइनेंस  कमीशन  तक  नहीं  पहुंचते  हैं-“-उसका  क्या  किया  जाये  इसके  बारे  में  भी  बात

 आई  ।  इन  सब  बातों  में  जाने  से  पहले  मुझे  छयाल  आता  है  कि  इस  दुश्व  दर्द  का  क्या  इफेक्ट  हुआ  है
 जिसमें  कोई  दो  राय  नहीं  सुखा  नाम  ही  बहुत  भयंकर  जैसे  एक  आदमी  सूख  जाता  है  तो  गड़बड़

 हो  जाती  है  ओर  पानी  सूख  जाता  है  तो  गड़बड़  हो  जाती  है  ।  पानी  के  विना  आदमी  नहीं  रह  सकता  है
 क्योंकि  पानी  के  बगैर  उसको  गाड़ी  नहीं  चल  सकती  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि  सूखे  से  सबको

 भुगतना  पड़ता  इससे  न  लोगों  न  केन्द्रीय  सरकार  को  ओर  किसी  राज्य  सरकार  को  कोई  फायदा

 नहीं  नुकसान  ही  होता  है  ।  मैं  तो  कहुंगा  कि  वित्त  मंत्री  नहीं  बेठे  छोटे  फाइनेंस  मिनिस्टर  बैठे

 हैं  ।  असल  में  वित्त  मंत्रालय  भी  वर्षा  पर  डिपेंड  करता  अगर  बरसात  अच्छी  होती  है  तो  कोई  चक्‍कर

 नहीं  फिर  खजाना  पूरा  रहता  कमी  नहीं  होती  ।  न  खाने  की  कमी  होती  न  धन  की  कमी

 होती  मैं  खुद  इस  बात  से  चिन्तित  रहता  आपको  तो  अपने-अपने  प्रदेश  की  बात  लगी  रहती  है
 लेकिन  मुझे  तो  सबकी  चिता  करनी  आप  मुझ  से  पूछते  हैं  कि  सूखे  का  क्‍या  करोगे  ?  मेरी  एक  बहन
 बैठी  थीं  माननीय  वह  कह  रही  थींकि  मंत्री  जी  अगर  पानी  भी  नहीं  दे  सकते  तो  मंत्री  क्या
 करते  काश  !  मैं  पाती  को  बरसात  करवा  सकता  तो  में  कुछ  भी  कर  सकता  लेकिन  मेरे  पास

 बहाशक्ति  नहीं  है  ।  मैं  भगवान  से  प्रार्थना  करके  लड़ाई  कर  लेता  कि  उस  मन्दिर  की  लड़ाई  को  छोड़
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 पानी
 बरसा

 दो  अपने  राम  से  मांग  लेता  कि  यहां  बरस  जाओ  मैं  इतना  कहना
 चाहता

 भी  इस्रजोत  :  इस  सदन  में  अंग्रेजों  के जमाने  से कहा  जाता

 ]

 बजट  को  हमेशा  मानसून  में  जुए  के  रूप  में  वणित  किया  गया

 झी  बलराम  जालड़  :  यह  यथाय  यह  फैक्चुअल  पोजीशन  है  ।  इससे  इंकार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  मैं  इसे  जानता  उसको  पता  नहीं  होगा  जिपने  खेती  नहीं  की  अग्निहोत्री  जी  बैठे

 आपने  खेती  की  थी  या  नहीं  ?

 करो  राजेस  अग्सिहोबी  :  अभी  भी  कर  रहा  हूं  और  बाप-दादा  तक  कर  रहे

 भी  बलराम  जालड़  :  मुझे  पता  है  सूखा  क्‍या  मुझे  ण्ता  है  कि  बरसात  में  यहां  70  प्रतिशत

 ऊपर  वाले  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  लेकिन  अगर  हमारे  पंजाब  में  जब  अंग्रेजों  की  सरकार  उसके

 बाद  तरक्की  करते-करते  भी  समय  लगता  लेकिन  फिर  भी  पचास-साठ  के  दशक  में  नहर  भी  होती
 थी  लेकिन  थोड़ा  पानी  होता  था  जिसमें  25  या  30  प्रतिशत  पानी  खेत  में  लगता  था  और  उस  बक्‍त

 नहरें  कट  जाती  थीं  ।

 एक  साननोय  सबस्य  :  आप  पंजाब  की  बात  कर  रहे  हैं  या  राजस्थान  की  ?

 शी  बलराम  मैं  दोनों  की  बात  कर  रहा  राजस्थान  भी  मेरे  पुरणों  का  है  ।  मेरे

 दादा  वहां  से  आए  थे  ।  मैं  तो  वास्तव  में  भारतमय  हो  गया  मैंने  कभी  छोटी  बात  नहीं  सोची  और

 न  मैं  इसान-इसान  में  फर्क  समझता  न  प्रदेश-प्रदेश  में  फर्क  समझता  हूं  और  न  ऊच-नीच  की  बात

 मैं  कभी  करता  हूं  यह  मेरे  दिमाग  में  खटकती  नीतीश  जी  ने  मेरा  जवाब  दे  ही  दिया  आप

 इस  कुर्सी  पर  रहे  आपको  पता  है  यहां  क्‍या  मुसीबतें  क्या  दिक्‍कतें  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 ली  नहीं  चले

 डा०  लक्मी  मारायज  पाण्डेय  मैं  बेठा  हूं  ।

 क्षी  बसराम  जालड़  :  उन्होंने  सबसे  पहले  शुरू  किया  था  कि  यह  क्‍या  तमाशा  बना  रखा  है|

 लेकिन  क्‍या  करें  यह  ती  लक्ष्मण  रेखा  खिच  गई  इसको  कोई  काट  नहीं  सकता  |  संविधान  ने  सब  रुख्स

 रेगुलेशंस  बनाए  हुए  हैं  सारी  संस्थाओं  के  मैं  अकेला  क्या  करू  ?  मैं  अकेले  आपके  दर्द  को  समझना

 लाहता  आपने  कह  दिया  आपने  कानून  की  बात  नहीं  इन्दौर  हाईकोट  की  बात  नहीं  मानी  ।

 यह  कैसे  हो  सकता  है  ।  मैं  तो आपकी  बात  भी  मानता  हूं  ।  हाईकोर्ट  तो  बहुत  बड़ी  बात  है

 इस्होनि  यह  नहीं  कहा  था  कि  आप  और दे  उन्होंने  कहा  था  कि  फोरन  दे  दो  ।

 मध्य  प्रदेश  न्यायालय  की  इन्दौर  खण्डय्रीठ  ने  निदेश  दिया  था  कि  केन्द्रीय  दल  का  मध्य  प्रदेश  के

 लिए  दौरे  के  अनुकरण  में  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  सरकार  को  कोई  चीज  देय  है  तो  उसे  शीक्षा  दे  दिया

 जाना  चाहिए  |
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 हमने  कुछ  रखा  ही  नहीं  ऐसे  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 डा०  सक्मोी  नारायण  पाण्डेय  :  250  करोड़  रुपए  मांगे  थे  और  18  करोड़  क्‍या  यह
 राशि  ठीक

 भी  अलराम  जाखड़  :  मेने  तो  लक्ष्मण  रेखा  की  बात  की  है  ।  आप  इस  रेखा  को  समझिए  ।  मैं  तो

 इसे  दिल  में  महसूस  करता  यह  कंसे  शुरू  हुआ  इसके  लिए  मैं  आपको  एक  बात  बताना  चाहता  हूँ  ।

 600  म०  प०

 जब  नाइनथ  फाइनैंस  कमीशन  आया  और  बात  हुई  तो  प्रदेशों  ने  सी  हमें  मजबूर  किया  कि  सेन्टर

 चौधरी  कोन  होता  पैसा  तो  हमारा  है  और  आये  साल  तो  सूखा  पड़ता  नहीं  जब  पड़ेगा  तो  एक
 साल  पड़े  तीन  साल  बाद  पड़े  5  साल  बाद  फिर  वह  पैसा  उनके  पास  क्‍यों  रहे  ।  उस  पैसे

 को  हम  रखेंगे  ओर  जब  जरूरत  होगी  तो  उसको  अपने  हिसाब  से  खर्च  लगायेंगे  ।  उस  हिसाब  से

 उन्होंने  कहा  कि  10  वर्ष  का एक  सिस्टम  बना  ओसत  निकाल  लो  ओर  उस  ओसत  के  हिसाब  से
 :
 उन्होंने  अपना  हिस्सा  ले  लिया  |  अब  मुसीबत  यह  आयी  कि  जब  उल्टा  पड़  जिसे  कहते  है  कि  दवा

 जैसे  के लिए  गए  ओर  उल्टी  आ  सब  कुछ  उल्टा  हो  आप  समझ  गए  होंगे  कि  मांगने  कुछ
 गए  दर्द  मिल  गया  ।

 हु

 यह  सारा  सिलसिला  हस  तरीके  से  बात  हुई  वर्ना  खुद  पुराने  जमाने  में  मैंते  देखा  यहां
 भारद्वाज  जी  बैठे  पुराने  जमाने  में  राजस्थान  में  1987-58  में  जितना  बटा  संकट  आया  मेरे

 छुयाल  में  उतना  कभो  नहीं  सारी  शताब्दी  में  नहीं  आया  और  मैंने  खुद  देखा  कि  लोगों  ने  अपने

 पशुओं  को  घर  सै  किस  तरह  छोडा  तिलक  लगाकर  और  5  रुपए  का  नोट  डालकर  पशुओं  को  छोड
 दिया  था  कि  जा  अब  मैं  तेरी  रखवाजी  नहीं  कर  सकता  ।  यह  सब  मैंने  खूद  देखा  मैंने  यह  भी

 देखा  कि  37  लाख  रुपए  का  चन्दा  इकट्ठा  करके  हमने  ।3  हजार  पशुओं  को  सीकर  जिले  में  चार

 कैम्पों  में  चार  महीने  तक  चराया  ।  इसलिए  मुझे  पता  है  कि  उस  वक्‍त  कंसा  महसूस  होता  जो  बात

 मैं  पहले  कह  रहा  वही  बात  अब  फिर  दोहरा  रहा  हूं  ।  मुझे  इस  बात  का  पता  हैं  कि  किंस  तंसैके  से

 होता  है  ओर  मैं  चाहता  मैंने  सवा  छः  सो  करोड  रुपया  राजस्थान  को  दिया  200  करोड़  रुपया

 शजर्वान  से  850  करोड़  रुपये  उन  सूखे  के  बितों  उस  काम  पर  लगाये  मैं  स्वयं  चाहता
 इस  कि  यह  पैसा  लग  जाता  चाहिए  था  लैकित  वह  बंट  आपने  बांट  सारों  ने  अपना-अपना

 हिस्सा  ले  लिया  यह  सोचकर  कि  आये  साल  तो  कौन-सा  सूखा  जब  पडेगा  तो  उसे  नहीं
 तो  हमारे  घास  है  अब  वे  लगाते  भी  मैं  आपको  बताऊं  कि  राजस्थान  के  भागंव  जौ

 2006  करोड़  रुपये  अब  भी  बाकी  मेरे  पास्त  आंकड़े  मोजूद  उनको  मैंने  कहा  कि  पहले  इसको
 खर्चे  कर  उसके  बाद  जितना  भी  तुमको  आगे  दे  सकते  वह  ओर  कर  देंगे  ।

 इसलिए  मैं  कह  रहा  था  कि  सूखे  की  जो  स्थिति  मुझे  उसका  पूरा  ज्ञान  बिल्कुल
 -  बहारिक  ज्ञान  आत्मिक  ज्ञान  मुझे  अपने  बूटे  और  जो  फसल  होती  उनसे  बिल्कुल  उसी  तरह
 लगाव  है  मुझे  अपने  बच्चों  स ेलगाव  होता  मैंने  उनको  पलते  पालते  हुए  देखा  है  ।  मैंने

 उनको  मरते  हुए  देखा  है  ।  मैंने  रेगिस्तान  में  बाग  लगाये  हैं  ।  मैं  आपको  बताऊं  कि  जब  बिल्कुल  सुखा
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 था  चारों  तरफ  टीले  थे  और  वह  भी  तीन  दफा  मुझे  लगाने  पड़े  ।  लोग  मेरे  घर आकर  कहते  थे  कि  तुम
 क्या  कर  रहे  यहां  तो  कभी  एक  बेर  का  पेड  भी  नहीं  तुम  बाग  लगाना  चाहते  हो  ।  छाल  तक

 जंल  गयी  थीं  उंनकी  लेकिन  आज  वही  लहलहाते  खेत  जब  पानी  ज्यादा  आ  आज  हमारे  यहां
 डैमे  बन  भाखडा  डंम  बन  पोंग  डेम  बन  थाई  डेम  बन  लहलहाते  खेत  हो  गये  और

 वे  ही  टीले  सीधे  हो  गये  ओर  उनमें  कोई  झंक्षट  नहीं  रहा  ।  सब  कुछ  पानी  से  बनता  सीधी-सी  बांत

 है  ।  मुझे  उनके  दर्द  का  पता  है  किस  तरीके  से  सबके  ददे  होता  है  मैं  चाहता  हूं  कि  उस  व्यथा  को  आप

 संबके  सखथ  बांट  लू  ओर  उनके  साथ  सब  कुछ  कर  संक्‌  |

 इम्मीडियेटली  हम  जो  काम  करना  चाहते  मैं  बैठा  नहीं  मैं  खुद  चिन्तित  था  कि  बर्सात

 नहीं  हुई  तो  कल  सारा  देश  पूछेगा  कि  क्‍या  कर  हो  ।  खाना  कहां  से  भायेगा  ?  पिछले  दफा  भी  फसल

 नहीं  हुई  ओर  6  मिलियन  टन  का  नुकसान  हुआ  ।  खरीफ  की  फसल  इतती  बढ़िया  थी  कि  बस  पूछो
 जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  था  लेकिन  अगस्त  के  आखीर  में  ओर  सितम्बर  के  में  बरसात  बिल्कुल  फेल

 हो  गयी  ओर  6  लाख  की  खरीफ  की  फसल  का  नुकसान  हुआ  |  वहू  तो  थोड़ी  कृपा  केवल  एक

 रहा  कि  हमारे  गेहूं  और  दूसरे  अनाजों  में  रबी  की  फसल  अच्छी  हो  गयी  जिससे  कुछ  बात  बन

 गयी  ।  कहने  को  तो  तब  भी  कह  सकते  हैं  कि  प्रोक्योरमैंट  कम  हुआ  |  प्रोक्यो  रमैंट  कम  हुआ  लेकिन  अनाज

 कम  नहीं  हुआ  ।  आज  भी  मेरे  किसान  के  पास  अनाज  है  ओर  में  उसे  मजबूर  नहीं  करूंगा  कि  वह  इतने

 दामों  पर  उसे  बेच  दे  क्योंकि  हमने  उसको  सपोर्ट  प्राइस  दिया  हमने  उसको  प्रोक्‍योरमेंट  प्राइस  नहीं
 दिया  है  और  न  में  किसी  को  करने  दू  गा  कि  वह  किसान  को  मजबूर  करके  उसके  दाम  दिलवाये  ।  जब

 सारे  लिबरेलाईजेशन  करते  हैं  तो किसान  के  ऊपर  क्या  ठेका  लगा  रखा  है  कि  उसको  हम  इसी  हिसाब
 से  देंगे  । कहने  को  तो  सारे  कह  देते  हैं  जब  किसान  की  बात  होगी  तो  कहते  हैं  कि  किसान  को  भाव  क्यों

 नहीं  देते  हो--ऐसे  दोनों  तरफ  तो  नहीं  सकता  कि  दोनों  हाथ  में  लड्डू  भी  रख  लो  और  हाथ  से  खा

 भी  ठीक  वह  इस  हिसाब  से  करना  चाहते

 एक  बात  यहां  और  कहना  चाहता  जो  हम  भागे  प्रैक्टिकल  में  सीधी  सी  बांत  में

 आपको  बता  रहा  था  कि  हमने  एकदम  से  सारे  अफसरों  को  भेजा  ।

 सहकारी  और  कृषि  विभाग  के  अधिकारियों
 ने

 खरीफ  आकस्मिकता  फसल  पर  चर्चा  हेतु
 1992  के  प्रथम  पद्धवाड़  के  दो रान  16  मुख्य  राज्यों  का  दोरा  किया  ।
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 सारे  अफ़सरों  को  सारी  ।6  स्टेद्स  में  भेजा  कि  जाकर  वह्य॑ं  बात  क्रि  क्रिस  तरीके

 से  इसका  मुकाबला  करें  कि  खुदा-न-ख्वास्ता  अगर  गड़बड़  हो  भगवान  न  करे  हो
 लेकिन  अगर  हो  जाये  तो  उसके  लिए  क्‍या  करना  चाहते  हो  ।

 ]
 का  सामना  करने  हेतु  किए  गए  प्रबन्धों  की  करने  के  लिए  जून  में  ससी

 राज्यों  के  राहत  उत्यायुकतों  का  स्रस्मेलन  हुआ  था  ।”

 यह  किया  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  सामंजस्य  सुनिश्चित  करने  हेतु  सेकर्ट  श्रेबंधने  ग्रुप
 मंनेनमेंट  की  पिछले  दो  महीने  के  दोरात  तीन  आर  बैठक  हुई  ।”

 203



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  30  1992

 तीन  दफा  उसकी  मीटिंग  की  ।  में  चीफ  मिनिस्टरों  को  भो  बुला  सकता  लेकिन  नहीं  बुलाया
 क्योंकि  बह  नीचे  के  लेवल  पर  ही  हो  भगवान  ऐसा  न  करे  कि  कभी  ऐसा  अब  मुझे  रिपोर्ट
 मिलो  है  कि  ड्राउट  अब  धीरे-धीरे  समाप्त  हो  रहा  है|  कुछ  पाकेट  में  ही  सिर्फ  आज  की  जो

 मैट्रोलोौजिकल  डिपार्टमेंट  की  रिपोर्ट  वह  बडी  आशावादी  एक  नीनो  एलीमेंट  है  जिसके  हिसाब  से

 वे  कहते  थे  कि  बहुत  कम  बरसात  लेकिन  कल  ही  मेरे  पास  डनका  पत्र  आया  मामला  ठीक  हो
 गया  है  ओर  अब  ठीक  ढंग  से  चलने  के  आसार  हो  गए

 आपके  जो  उडीसा  में  आया  वह  यह  भारत  के  ऊपर  से  गुजर  रहा  यू  आकर

 गुजर  यह  में  आपको  मेट्रोलोौजिकल  डिपार्टमेंट  द्वारा  लिया  गया  चित्र  दिखा  रहा  हूं  ।  इसमें  आंध्र

 प्रदेश  नहीं  आंध्र  प्रदेश  नीचे  रह  गया  यह  ऊपर-ऊपर  आ  रहा  तो  इस  तरीके  से  करना

 चाहता  मेंने  उसका  प्रबन्ध  किया  ।

 िनुवाद  ]

 सचिव  के  अधीन  क्राप  वैदर  वाच  ग्रुप  स्थिति  की  पुनरीक्षा  हेतु  प्रत्येक  सप्ताह
 बैठक  कर  रहा  है  जिसने  अन्य  विषयों  के  साथ  डीजल  की  आपूर्ति  स्थिति  और  विद्युत  स्थिति  की

 पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।”

 ]

 मुझे  इसला  दी  मुझे  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  नहीं  मिल  रहा  पावर  नहीं
 मिल  रही  मैं  इन  दोनों  मंत्रालयों  के  पीछे  लगा  हुआ  हूं  ।  मेरा  डिपार्टमेंट  उनके  पीछे  लगा  रहता
 तेल  वालों  के  पीछे  लगा  रहता  बिजली  वालों  के  पीछे  लगा  रहता  है  ।

 शो  भोवल्लभ  पानिप्रहो  अब  आगे  भी  यह  ठीक  करेक्ट  यह  आप
 कंसे  सुनिश्चित  करेंगे  ?

 शो  अलरास  जाखड़  :  कल  ही  मेरे  पास  लेटर  आया  है  ।  मैं  अभी  दो  बजे  उसको  पढ़कर  आया
 उनसे  मेरी  तसल्ली  हुई  काफ़ो  अच्छा  गुजरात  मध्यप्रदेश  में  पानी  वरसा  भागंव

 जापके  राजस्थान  में  तो  बरसात  क्‍या  बाढ़  आ  गई

 जी  राजेना  अग्निहोन्ी  :  मंत्री  जी  ओ  बातें  आप  बता  रहे  वे  सब  बातें  आपसे  पहले  माननीय
 सबस्य  बोल  चुके  आप  नई  बात  क्या  बता  रहे  आप  हमें  यह  बताइए  कि  आप  क्‍या  कोई  सूखे  से
 बचाव  के  लिए  ओर  बाढ़  से  रक्षा  के लिए  आपात्‌कालीन  योजना  की  घोषणा  करने  जा  रहे  हैं  ?

 थी  बलराम  जाखड़  :  वही  तो  मैं  बता  रहा  हूं  ।  मैं  यही  आपको  बता  रहा  था  कि  मैंने  क्या-क्या
 किया  कंसे-कंसे  किया  कंटिजेंसी  को  बात  ही  तो  मैं  आपको  बता  रहा  था  कि  यह-यह  बात

 उसको  सारा  कुछ  किया  ।  लक्ष्मण  रेखा  की  बात  बताई  ।  मेरी  मजबूरी  बताई  ।  नीतीश  जी
 झमझते  हैं  |  मैं  इनको  मैं  गवाही  के  रूप  में  पेश  करता  हूं  ।  इसके  लिए  जिस  तरह  का  बंदोबस्त  करना

 यह  सब  हमने  किया  ।

 अब  आपने  बिहार  के  मुतल्लिक  बात  कही  ओर  मुझसे  कहा  कि  आप  इतने  कठोर  हृदय  कंसे  हो
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 गए  कि  जब  उन्होंने  नहीं  शो  आपने  नहीं  किया  ।  अब  आप  समझते  हैं  कि  हमारी  आंखें  और  कान
 तो  स्टेट्स  हम  जो  कुछ  करते  कराते  वह  सब  स्टेट  के  माध्यम  से  करते  अब  आप  जानते  हैं
 कि  ताली  दोनों  हाथों  से बजती  है  ।  ताली  कोई  एक  हाथ  से  तो  बजतो  नहीं  ऐसे  एक  हाथ  हवा  में

 घुमाते  तो  ताली  नहीं  बजेगी  ।  ताली  तो  दोनों  हाथों  से  बजती  स्टेट  और  सेंटर  दोनों  मिलकर

 करते  हैं  ।  इनसे  पूछिए  ये  वित्त  राज्य  मंत्री  बैठे  मेरी  क्या  लड़ाई  रहती  मेरी  क्‍या  मांग  रहती
 इनके  पास  क्या  जो  ये  दे  सकते  ये  सारी  बातें  सोचनी  पड़ती  है  |

 जैसे  आप  कहते  वैसा  ही  मैं  भी  पहले  सोचता  था  कि  हमारी  दूरगामी  परियोजनाएਂ  सारा

 का  सारा  पानी  पी  जाऊ  ओर  जब  जरूरत  तो  वहां  सिंचाई  कर  मैं  इस  बात  को  बड़ी  अच्छी

 तरह  से  समझता  हूं  और  पानी  की  कीमत  जितनी  मैं  समझ  सकता  उतनी  कोई  दूसरा  शायद  नहीं
 समझ  सकता  ।  मैंने  पंजाब  के  सारे  खाले  और  नाले  पक्के  करवाए  इस  प्रकार  से  25  प्रतिशत  पानी  की
 बचत  की  है  ओर  8  प्रतिशत  जमीन  की  बचत  कौ  यह  काम  बड़  सुन्दर  तरीके  से  किया  मैं

 उसकी  कीमत  जानता  हूं  इसलिए  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  सारा  कर  रहे  हैं  ।  सारा  पैसा  भेजने  के  बाद  में

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  हमने  उनको  किस्तें  ज्यादा  एक्सलरेटेड  रूरल  वाटर  सप्लाई

 स्कीम  के  अन्तगंत  उनको  पैसा  एक  किसत  की  दो-तीन  और  चार-चार  किरतें  देने

 की  बात  की  कैलेमिटी  रिलीफ  फण्ड  की  बात  जो  हम  कर  सकते  वह  हमने  की  है  ।  जो  मेरी  सामर्ध्य
 में  जो  संभव  था  वह  मैंने  किया  उसके  लिए  करना  चाहता  अब  आईन्दा  की  बात  रह  गई  है  ।

 मैं  आपकी  बात  समझता  आप  चाहते  हैं  कि  सेंट्रल  गवनंमेंट  पैसा  दे  |  इस  बात  को  हम  पहले  कर  लें  ।

 सैंट्रल  गवनमेंट  के  लिए  आपकी  आवाज  ओर  शक्ति  इकट्ठी  सुन  रहे  हैं  ओर  जितना  इनसे  हो  सकता

 जैसे  पहले  दिया  करते  थे  यदि  वह  बात  होती  तो  हम  मांगते  ।  अब  भी  मैं  कोशिश  करूंगा  कि  हमें  कुछ  दें
 लेकिन  इनकी  अपनी  सीमाए  मजबूरियां  उन  नजबूरियों  से  निकल  सकते  हैं  कि  इतनी  बात

 है  ।  चाहता  मैं  भी  हुं ओर  चाहते  आप  भी  हैं  लेकिन  अगर  मेरे  पास  होता  मैं  जरूर  आपके  पास  रख

 देता  ।

 हम  आगे  के  लिए  प्लानिंग  कर  रहे  प्लानिंग  अकेले  सेंटर  से  नहीं  अकेले  स्टेट  से  नहीं
 होगी  ।  मैं  पंजाब  का  उदाहरण  देता  पंजाब  का  भांखड़ा  नहीं  पोंग  नहीं  थाई  अब  बनने
 वाला  नहीं  बने  तो  मामला  वैसे  ही  फिर  न  हरियाणा  में  सिंचाई  न  ही  अनाज

 पंजाब  ऊना  हिमाचल  का  कांगड़ा  जिला  और  ये  सारा  एक  प्रदेश
 था  और  इसमें  सन्‌  50  में  हजार  टन  अनाज  कम  पड़ता  था  जो  बाहर  से  मंगाकर  खाना  पड़ता  था  ।
 आंज  चंढीगढ़  ऊना  कांगड़ा  छोटा  सा  पंजाब  वह  65  प्रतिशत  अनाज  भंडार
 में  भरता  है  सिर्फ  पानी  की  वजह  से  |  हमारा  धान  नहीं  होता  हमने  घान  आपको  तरकीबर्न
 78  लाख  टन  गेहूं  तकरीबन  पिछले  साल  से  5-7  लाख  टन  ज्यादा  हुआ  है  ।  इसी  तरह  से  दो  लाख

 हैबटर  में  सूरजमुखी  उगाकर  दिया  है  अकेले  सेन्टर  से  कुछ  नहीं  होता  स्टेट्स  को  भी
 उसी  तरह  से  काम  करना  पड़े  गाਂ  *

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  सारी  बात  पंजाब  की  बता  रहे  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  का  क्या

 होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  सारे  भारत  की  बात  बता  रहे  हैं  ।
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 शी  बलराम  जाखड़  :  एक  उदाहरण  पेश  करना  चाहता  हूं  कि  स्टेट  क्या  कर  सकता  स्टेट  की
 लीडरशिप  क्या  कर  सकती  है  ।  यदि  आप  चाहें  कि  सेन्टर  सारा  कर  बिल्कुल  नहीं  होगा  ।

 श्री  तरित  बरण  तोंपदार  :  जैसे  भाखड़ा  सक्सेसफुल  हुआ  इस  तरह  से  और  प्रदेशों  में  जहां-जहां
 दूसरे  प्रोजेक्ट्म  वे भाखड़ा  की  तरह  सक्सेसफुल  क्यों  नहीं  हैं  ?

 झो  बलराम  जाक्षड़  :  मैं  बता  रहा  बात  उसी  पर  चल  रही  है  ।

 भरी  नोतोश  कुमार  :  ये  तो  लाचार  ये  कुछ  नहीं  कर  सकते  इनकी  बात  तो  सुन

 को  बलराम  जाखड़  :  नीतिश  जी  को  कितनी  हभदर्दी  वे  इस  बात  से  म्रुजरे  हैं  ।

 ]

 की  श्रोकांत  जेना  :  भूतपूर्व  कृषि  मंत्री  वर्तमान  क्षि  मंत्री  का  समर्थन  करते  हैं'**

 अध्यक्ष  महोवय
 :  वे  उनकी  मुश्किलों  को  समझते  हैं  ।

 क्री  झोकांत  जेना  :  परन्तु  उन्हें  धृतवूर्व  अध्यक्ष  का  दृष्टिकोण  न  अपनाने  दें  ।  तो  सदस्य  कहीं
 नहीं  रहेंगे  ॥

 ]

 थी  बलराम  जाखड़  :  अगर  अकेले  स्टेट  करना  चाहे  तो  नहीं  अकेले  सैंटर  भी  कुछ  नहीं
 कर  सकता  है  ।  यह  स्टेट  की  लीडरदाशिप  गत्रनेमेंट  पर  डिपेंड  करता  हैं  कि  वह  कया  करती  है  और
 किस  तरह  से  काम  चलाती  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  वहां  से  कहा  था  कि  अगर  प्रताप  सिंह  कंरो  मैं  नीतीश  जी  से  कहना
 आऋहता  में  बिहार  वाले  सदस्थों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  क्यों  1500  मेगावाट  बिजली  हैं  क्‍यों

 स्लोत  नहर  बन्द  यह  सेण्टर  नहीं  कर  यह  स्टेट  उनको  करना

 जिनुबाद ]
 श्री  बलरास  जाखड़  :  मनुष्य  मुख्य  कारक  है  ।  वह  सृजक  और  उत्पादक  है  ।

 शी  एच०  डो०  वेवगोड़ा  :  आप  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  सहायता  देते
 आपने  कहा  था  किਂ

 शी  बलराम  जालखड़  :  यह  राज्य  सरकार  पर  निर्भर  करता  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  थोंजना
 कै  अनुसार  धनराशि  दी  जाती  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  योजना  किसी  के  साथ  भी  भेदभाव  नहीं
 किया  गया  है  |  कम  से  कम  मैं  तो  किसी  भेदभाव  के  बारे  में  नहीं  सोच  सकता  हूं  ।

 भरी  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  यहां  भेदभाव  यह  अलग  बात  है  कि  आप  इसमें  नहीं  जाना  चाहते

 )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आपने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  आप  भी  सरकारे  के  विचार  सुनने  में
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 वास्तव  में  दिलचस्पी  रखते  होंगे  ।  और  यहां  पर  कृषि  मंत्री  के  अलावा  अन्य  कोई  अधिक  प्रमाणिक  राय

 नहीं  दे  सकता

 भो  बलराम  जासड़  :  में  दिल  से  बात  करता  मैं  आंकड़ों  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं
 वादी  हूं  ।  यथार्थ  की  बात  कह  रहा  हूं  ।  समय  के  अनुसार  काम  कर  रहा  हूं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  किसी
 स्टेट  के  साथ  कोई  भेदभाव  करू  लेकिन  इतनी  बात  जरूर  है  कि  दोनों  हाथों  से  ताली  बजती  अगर

 प्रदेश  की  लीडरशिप  तगड़ी  काम  करने  वाली  नीयत  ठोक  सेवा  करने  की  है  तो  स्टेट  तरक्की

 अगर  वह  स्टेट  तरक्की  करने  वाला  नहीं  है  तो  तरक्की  नहीं  करेगा  और  इससे  देश  को  नुकसान
 लोगों  को  नुकसान  होगा  ।  जितने  माननीय  सदस्य  यहां  बंठ  वे  अपने-अपने  प्रदेशों  में  जो  भी  काम

 -  क्र  सकते  कर  और  यहां  जो  मुझसे  वह  हमें  मुझे  ऐतराज  नहीं  हमारी
 चना  हमें  मैं  उसे  सुनने  के  लिए  तंयार  बर्दाश्त  करने  के  लिए  तैयार  मुझे  इसकी
 चिन्ता  नहीं  हमने  सेवा  करने  की  शपथ  ली  है  |  हम  इसके  हिसाब  से  चलेंगे  ।  जितना  हम  देना  चाहते

 दिया  ।  हमने  लडाई  भी  की  ।  जो  राशि  हमारे  डिपार्टमेंट  को  आबंटित  की  गई  उस  पर  हमने  कहा  कि

 हमारा  काम  इससे  नहीं  चल  सकता  है  क्योंकि  हमारा  डिपार्टमेंट  बहुत  बड़ा  ह ैऔर  हम  काम  करना  चाहते

 हैं  ।  हमें  ज्यादा  दो  ।  पांच  हजार  से  साढ़े  सात  हजार  साढ़े  470  करोड़  रिसर्च  में  पहले  वह
 देना  चाहते  हमने  1300  करोड़  करवाया  ।

 कैजेमिटो  रिलीफ  फंड  की  बात  के  बारे  में  में  चाहता  हूं  कि  हम  मिलकर  एक  मीटिग  चाहे
 तो  फाइनान्स  मिनिस्टर  करें  ।  हम  उसे  कैबिनेट  के  सामने  रखना  चाहते  अफसरों  के  सिवाय  किसी  को
 मैं  भेज  नहीं  सकता  हुं  ।  मैं  अकेला  सब  जगह  जा  नहीं  सकता  पांच  उ  गलिया  होती  हैं  तो  हाथ  बनता

 जब  नीतीश  कुमार  जी  थे  तो  उन्होंने  नाइन्थ  फाइनांस  कमीशन  लगाया  ।  हमारे  हाथ  बंधे  हुए  हैं  ।

 उस  बंघे  हाथ  से  क्या  दे  सकता  क्‍या  नहीं  दे  सकता  वह  आपके  सामने  हैं  ।  अगर  मैं  करूजा  करके

 बैठता  उसको  नहीं  दे  रहा  हूं  तो  मेरी  जिम्मेदारी  है  ।

 ]

 यूजसत  में  हमसे  निम्नलिखित  किया  :--

 राहत  के  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  अंश  को  अग्रिम  हप  से  जारी  किया  +

 ग्रामीण  जल  आपूर्ति  योजना  के  अन्तर्गंत  कटोती  को  फिर  से  देना  शुरू

 रोजगार  योजना  रो०  की  अगली  किश्त  को  जारी  किया  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्य  अनुदान  का  अतिरिक्त  आवंटन  ।  यह  एक  लाख

 रुपए  होता

 इसी  प्रकार  मध्य  प्रदेश  में  हमने  निम्नलिखित  दिया  :

 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  दूसरी  किश्त  को  अग्रिम  रूप  से  जारी  किया  |

 सरकार  द्वारा  क्रिए  जा  रहे  व्यय  की  गति  को  देखते  1992-93  के  लिए  सी०
 आर०  पी०  के  अन्तर्गंत  केन्द्र  सरकार  की  द्वितीय  तिमाही  किश्त  को  अग्रिम  रूप  से  जारी

 किया  ।

 योजना  के  अन्तगंत  तिमाद्दी  किश्त  को  अग्रिम  रूप  से  जारी  किया  ।
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 महा  राष्ट्र  में  हमने  निम्नलिखित  दिया  :

 ०  आर०  पी०  के  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  अंश  को  अग्रिम  रूप  से  जारी  किया  ।

 वितरण  प्रणाली  की  अग्रिम  मई  के  महीने  में  1,35,000  जून  से

 सितम्बर  तक  प्रतिमाह  1,65,000  टन  और  अवतुबर  से  दिसम्बर  तक  :.6  लाख  टन  ।

 की  गति  को  ध्यान  में  रखते  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  द्वितीय  किश्त

 को  अग्नरिम  रूप  से  जारी  किया  ।

 पर  निर्भर  करते  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  पेयजल  योजना  के  अस्तर्गत
 निधि  को  अग्निम  रूप  से  जारी  किया  ।

 ग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंतीन  माह  के  लिए  मानदण्डों  में  छूट  जिससे  पेय  जल  योजना  में  पूरी  तरह
 से  शामिल  होते  हुए  भी  गांवों  की  पेयजल  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  काये  शुरू  किया  जा

 सके  ।

 सरकार  से  उपयुक्त  प्रस्तावों  की  प्रांप्ति  पर  अनुपूरक  पोषण  कायेंक्रम  हेतु  महिला  और
 बाल  विकास  विभाग  द्वारा  अतिरिक्त  निधि  देने  पर

 जहां  तक  राजस्थान  का  सम्बन्ध  दल  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के लिए  आवश्यक

 धनराशि  80  करोड़  रुपए  आंकी  राज्य  सरकार  के  पास  200  करोड़  रुपए  की  खर्च  न
 की  गयी  धनराशि  उपलब्ध  है  ।  इसलिए  उसे  किसी  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की

 कता  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  को  पेयजल  तथा  चारा  प्रदान  करने  के  उपाय  बढ़ाने  चाहिए  ।

 ह
 वह  उनको  पहले  खच  फिर  उसके  बाद  और  जरूरत  पड़े  भो  और  आपको  देंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  ठीक  नहीं  उन्हें  समाप्त  करने

 यह  सारी  जिस  तरीके  की  जहां-जहां  हुई  वह  बताई  ।  अब  बिहार  की  बात  आप

 बिहार  वालों  ने  बगेर''*

 एक  सालनोय  सदस्य  :  इृण्डियन  फिशरमन  के  लिए  आपने  क्‍या  किया  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  नहीं  नहीं  ।

 ऐसा  आपके  मन  में  उसका  जवाब  उनसे  नहीं

 थी  बलराम  हर  एक  चीज  के  लिए  स्टेट  गवर्नंमेण्ट  करती  सैष्टर  सारा  नहीं  कर

 पाता  सैष्टर  का  काम  दूसरा

 ]
 यह  कतिपथ  चीजों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  मार्गनिदेश  देने  और  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  राज्य  सरकार  को  इस  सबके  लिए  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  ।

 है
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 ]

 यह  कहना  पड़ता  दूसरा  मैं  चाहता  हूं  कि आप  उनको  कहा  अब  बू०  पी०  के
 मुताल्किक  मेरे  पास  कतई  कोई  डिमाण्ड  नहीं  आई  ।

 ]

 सरकार  द्वारा  कोई  मांग  नहीं  की  गई

 अब  मेरे  पास  रिकाडं  दफ्तर  में  आप  आकर  देखिए  ।  आप  आकर  मैं  मेरे  पास  कोई
 छिपाने  की  गु  जाइश  नहीं  रखता  ।  मैं  कोई  चीज  छिपाकर  नहीं  )

 ]

 अध्यक्ष  हहोदय  :  यह  ठीक  नहीं  काफी  हो  चुका  ।

 ]
 थी  बलराम  जालड़  :  बिहार  के  बारे  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  आप  उनको  कहा  करिए  कि  ग्रह

 काम  हमारा  हो  रहा  है  तो  हमें  लिखेंगे  तभी  पता  लगेगा  कि  अब  यहां  से  बैठे  हुए'*ਂ

 ]

 शो  अनिल  बसु  :  आप  को  अल्पावधि  और  दीर्धावधि  योजनाओं  के  वारे  में  बोलना

 थी  बलशान  जालड़  :  शार्ट  टमं  तो  हमने  बता  दिया  ।  लांग  टमं  जो  है  ।

 ]

 हमारा  समन्वयकारी  दृष्टिकोण  होना  चाहिए  ।

 उसमें  अकेली  एग्रीकल्चर  मिनिस्टरी  नहीं  कर  उसके  लिए  आपको

 रूरल  डवलपमेण्ट  एण्ड  यह  सारे  बंठेंगे  ।  अब  मैं  चाहता  जिस  तरीके  से  योजनाएं  चल  रही
 जब  लक  पानी  नहीं  मिलेगा  तो  तब  तक  सूखा  पढ़ने  का  अन्देशा  हो  सकता  है  ।  बगेर  याशो  के  हमेशा

 सूछा  पड़  सकता  अभी  सिंचाई  के  तहत  30  प्रतिशत  खेती  है  70  प्रतिशत  नहीं  है  4  अभी

 यहां  बेठे  यह  कह  रहे  थे  तो  30  प्रतिशत  इरीगेशन  है  ओर  70  प्रतिशत  क्या  पर  आधारिब

 कितना  बढ़ाया  कितना  ओर  बढ़ाना  चाहते  उसमें  सारी  योजनाएं  हमें  करनी  पढ़ेंकी  ।  आये  के

 लिए  हम  क्या  करना  चाहते  कौन-कोन  सी  योजनाएं  उनको  पूरी  प्रेक्टिकल  शेप  देना  हैं
 ओर  नई  छोटी  छोटे  बांधों  की  कौन-सी  बनाना  चाहते  हैं  मोर  फिर  उसके  साथ  अ्रिकऋई  के

 साधन  किस  प्रकार  हम  और  बढ़ाना  चाहते  हैं  और  थानी  का  उपयोग  किस  प्रकार  से  और  उत्तम  तरीके
 से  कर  सकते

 डिप  इरीगेशन  जहां  कम  पानी  वहां  पोधे  सेਂ  महाराष्ट्र  में  अध्यक्ष
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 आप  ;  अपने  स्टेट  के  लोगों  ने  बड़ों  से  पानी  ल ेजाकर  अनार  पैदा  कर  मैं  देखकर  हैरान  रह
 मैं  एक  गांव  में  जहां  पानी  बिल्कुल  नहीं  है  लेकिन  बच्चे  और  घरवाले  घड़े  में  एक  सराख

 वाजपेयी  उन्होंने  जड़  के  पास  रखा  और  इतने  बढ़िया  अनार  पैदा  उन्होंने  बड़ा  वढ़िया

 काम  किया  |  इस  तरीके  से  मैं  चाहता  हूं  कि करता  चाहिए  ।

 मैं  इजराइल  वालों  से  बातचीत  कर  रहा  वह  यहां  आये  भी  मेरा  एक  डेलीगेशन  वहां

 जाकर  आया  बात  करके  आया  सारा  काम  देखकर  आया  इसके  बाद  उनको  सारा

 किस  तरीके  से  सूखे  में  उन्होंने  लहलहाते  खेत  बनाये  उनके  पास  जोडेन  रीवर  नाम  की  रीवर

 हमारे  पास  तो  बड़ी  नदियां  कहने  को  तो  सारे  कहते  मैं
 भी  कहता  वह  बर्डेल  कैनाल

 गंगा  सौर  सूखे  का  सारा  का  सारा  सिस्टम  बन  कितना  रुपया  कितना  चाहिए  ?  लाखों

 करोड़  चाहिए  ।  क्या  आज  हमारे  पास  है  ?  पंजाबी  में  कहावत  हैं  कि  घर  में  नहीं  अम्मां  चली

 भुनाने  ।  कपड़ा  कितना  उसके  अनुसार  कोट  बनेगा  या  बण्डी  वैसे  तो  नहीं  बन  सकती  ।  तो  पैसा

 होना  कहने  को  मैं  भी  चाहता  मैं  कब  चाहता  हूं  कि  सूखा  मैं  कब  चाहता  हूं  कि  पानी

 मेरा  समुद्र  मे ंचला  इसके  लिए  जरूरी  है  कि  जितनी  भी  हमारी  योजनायें  उनको  हम  कार्य

 रूप  में  परिणित  करें  और  ठीक  ढंग  से  उनको  चालू  करने  की  कोशिश  करें  ।  इस  दफा  हमनेਂ
 *

 )
 मिनट  आप  ।  दो  मिनट  बीच  में  टोकिये  मत  ।

 श्ली  भोगेगा  झा  :  ऐसा  हल्ला  नहीं  करना  इसलिए  कहिए  तो  पूछ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  इनके  भाषण  के  बाद  पूछिये  ।

 भी  बलरास  जाखड़  :  हल्ला  किसलिए  करना  आप  समझदार  आदमी  तो  मैं  यह  कहता
 हूं  कि इस  थार  एक  वाटर  शेड  प्रोग्राम  हमने  जारी  किया  ।  वाटर  शेड़  प्रोग्राम  के  लिए  मेरे  ख्याल  से  हममे
 अपनी  तरफ  से  बहुत  बड़ी  राशि  1100  करोड  रुपए  की  रखी  है  और  मैं  अभी  बताता  हूं  हमने
 बड़ा  सुन्दर  प्रोग्राम  बनाया  उसके  उसके  साथ  यही  नहीं  जो  रूरल  डवलपमेण्ट  उसमें
 14  हजार  करोड  के  बजाय  30  हजार  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ओर  उसमें  पानी  के  प्रबन्ध  के  लिए
 भी  काफो  पैसा  होगा  !  मैं  उनको  भी  साथ  जोड़ना  चाहता  हूं  कि आप  इसमें  मेरी  सहायता  करो  जिससे
 कि  आइस्दा  किसान  को  भी  फायदा  हो  सके  और  पीने  के  प'नी  का  बन्दोबस्त  हो  ध्षके  |  यह

 |

 सरकार  सूखे  जर  बाढ़  का  सामना  करने  के  लिए  दीर्धावधि  वाले  उपायों  की  आवश्यकता  के  प्रति
 जागरूक  हम  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले  क्षंत्रों  के लिए  राष्ट्रीय  वाटरशेड  विकास  परियोजना
 बाटरशेड  डेवलपमेण्ट  प्रोजेक्ट  फार  रेनफेड  शीषंक  के  अन्तर्गत  एक  महत्वाकांक्षी  वाटरशेड
 विकास  परियोजना  क्ियान्वित  कर  रहे  हैं  ।  पह  परियोजना  देश  के  सभी  ऐसे  ब्लाकों  में  लाग  की  जा  रही
 है  जहां  30  प्रतिशत  से  कम  कृषि  योग्य  भूमि  में  सिचाई  के  सुनिश्चित  साधन  हैं  ।  देश  में

 ऐसे  लगभग  2500  ब्लाक  हैं  जहां  यह  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  हैं  ।

 इस  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषतायें  निम्नलिखित  हैं  :--

 इनमें  से  प्रत्येक  ब्याक  के  पास  एक  समन्वित  बाटरशेड  विकास  परियोजना  होगी  जिसका
 दायरा  500  हे०  से  लगभग  1000  हे०  तक  होगा  तथा  जो  वर्षा  पर  निमंर  कृषि  क्षेत्रों  में
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 सिस्टम  एप्रोचਂ  को  अपनाते  हुए  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  क्रियाचयन  हैतु  एक  आदर्श  नमूने  के  रूप  में

 कार्य  करेगी  ।

 सिस्टम  एप्रोचਂ  से  तात्पयं  है  कि  भूमि  को  उसकी  क्षमतानुसार  विकसित

 जाएगा  और  उसका  प्रयोग  आवश्यकतानुसार  इस  तरीके  से  किया  जाएगा  जिससे  लोगों  की  आवश्यकताओं
 की  पूर्ति  दीघंकालीन  ढंग  से  हो  सके  ।

 इस  कायंक्रम  का  क्रियान्वयन  वर्षा  पर  निभेर  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लाभाथियों  के  जरिए  तथा
 के  नाम  से  किसानों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  कर  किया  जा  रहा  को  किसानों

 ओर  भूमिहीन  मजदूरों  को  साथ  लेकर  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा
 सरकारी  कार्यत्रमों  को  ठेकेदा री  द्वारा  क्रियान्वत  करने  की  प्रथा  को  इस  परियोजना  में  बिल्कुल  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  ।  किसानों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  हैं  कि  वे  कार्यक्रमों  के

 न्वयन  हेतु  स्व-विनियमित  लाभार्थी  समूह  तैयार

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पशुधन
 पालन  कुटीर  उद्योग  स्तर  पर  कृषि-आधारित  प्रसंस्करण  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  जो

 किसानों  की  आवश्यकताओं  तथा  कृषि  क्षेत्र  की  सामथ्यं  के  अनुसार  इससे  साथ  ही  वर्षा  जल

 संरक्षण  और  भू-संरक्षण  का  काय  भी  शुरू  किया  जाएगा  जो  मुब्यतया  वनस्पति  संरक्षण  के  उपायों  पर

 आधारित  होगा  ।

 इस  परियोजना  पर  कार्य  पहले  ही  शुरू  किया  जा  चुका  है  तथा  शीर्षक  के

 जिससे  तात्पय॑  वर्षा  क ेसाथ  ही  उन  वाटरशेड  क्षेत्रों  से  ह ैजहां  कषि  की  प्रणाली  वर्षा  पर  निर्भर

 विस्तृत  मार्गंनिदेश  हिन्दी  और  अ ग्रेजी  में  सभी  राज्यों  में  ब्लाक  स्तर  तक  परिचालित  कर  दिए  गए
 इन  मार्गेनिदेशों  का  अनुवाद  भी  कन्‍नड़  भाषा  में  किया  गया  है  और  राज्यों  की  अन्य

 भाषाओं  में  अनुवाद  काय॑  प्रगति  पर  गैर-सरकारी  संगठनों  से  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  इस
 विशेषरूप  से  कृषक  परियोजना  की  तैयारी  और  मुल्यांकन  काये  में  सहायता

 मैं  सदन  को  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  मई  और  जून  में  मध्य  महाशब्ट्र
 ओर  राजस्थान  के  दोरे  पर  गए  केन्द्रीय  दल्  ने  हमें  उन  सारी  चीजों  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  है  जिन्हें  उन्होंने
 देखा  है  ।

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  कया  भूमि  सुधार  कायं  किया  जा  रहा  है  ?

 शी  बलरास  जालड़  :  उसे  किया  जा  रहा  है  ।  वह  बिल्कुल  ठीक  है  |  यह  सहकारिता  के  आधार

 पर  किया  जा  रहा  ऐसा  नहीं  है  कि किसी  एक  आदमी  को  अकेले  500  एकड़  भूमि  वह  बहुत
 हो  चुका  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सूची  में  है  ।

 झो  बलरास  जाखड़  :  उस  हम  दीर्षावधि  संदर्भ  में  इसने  लड़ने  के  लिए  जो  भी  हो  सकता  है
 कर  रहे  हम  इस  लड़ाई  को  सामूहिक  रूप  से  लड़ने  लिए  इस  सदन  का  समर्थन  ओर  विश्वास  चाहते

 हैं  ।
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 कार्य  अब्जणा  समिति  $0  1992

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 अठा  रहवां  प्रतियेदन

 थ्रो  सेफुहीन  चोधरों  :  मैं  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  अठारहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हम  चर्चा  के  लिए  कोई  दूररी  मद  नहीं  ले  रहे  हैं  ।

 संसदोय  कार  संज्ो  मुलाम  नबी  :  मैं  सदन  में  उपस्थित  हूं

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसे  पहले  ही  शुरू  किया  जा  चुका

 श्री  गुलाम  नबी  भाजाद  :  यह  पहले  ही  शुरू  हो  चुका  है  अतः  यह  जारी  रखा  चाहे  आप
 इले  आज  आरी  रखना  चाहते  हैं  अथवा  कल  ?

 कई  साननीय  सदस्य  :  आज  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  बैठक  31  1992  के  11.00  म०  म०  तक  के  लिए
 स्थगित  की  जाती

 6.30  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  सोमवार  31  1992/9  1914

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 इण्डियन  प्रिंटिंग
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